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 लोक  सभा  11  बजे  म०पू०  पर  समबेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासीन

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सभा  को  अपनी  भूतपूर्व  सहयोगी  भोमती  बिमल
 कौर  के  दु:खद  निधन  की  सूचना  देनी

 श्रीमती  बिमल  कोर  ने  नोवीं  लोक  सभा  में  पंजाब  के  रोपड़  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का
 1989  से  1991  तक  प्रतिनिधित्व  किया  वह  उसी  निर्वाचन  क्षंत्र  से  दसवीं

 लोक  सभा  के  लिए  उम्मीदवार  जहां  चुनाव  अभी  होने

 उन्होंने  सभा  की  कार्यवाही  विशेष  रूप  से  पंजाब  से  सम्बन्धित  श्रर्नाओं  में  सदंब  अत्यधिक
 रुचि  ली  और  इस  राज्य  के  विकास  के  कार्य  को  आगे  बढ़ाने  में  जोर-शोर  पे  जुटी  रहीं  ।

 श्रीमती  बिमल  कौर  41  वर्ष  की  अल्पायु  में  दिल  का  भारी  दौरा  पड़ने  के  कारण
 2  1991  को  पंजाब  के  मोहाली  में  निधन  हो

 हम  श्रीमती  बिमल  कौर  के  निधन  पर  गहन  संथेदना  व्यक्त  करते  हैं  और  सभा  की  ओर
 से  संतप्त  परिवार  के  प्रति  अपनी  सान्त्वना  भेजते  हैं  ।

 अब  सदस्यगण  दिवंगल  आत्मा  के  सम्मान  में  कुछ  देर  मौन  खड़  रहेंगे  ।

 सदस्थगण  थोड़ो  बेर  भोत्र  खड़  ।

 प्रइनों  क ेमोखिक  उत्तर

 11.03  म्‌०पु०

 इचछापुरम  ओर  पावंतीपुरम  के  निकट  कासीबग्गा  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 हु  संख्या  5  का  विकास  करना

 *712,  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  पर  इच्छापुरम  और  पार्वकीपुरम  के  मिकट  कासीबग्गा
 के  बीच  की  सड़क  यातायात  के  उपयुक्त  नटों  और
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 यदि  तो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  इस  भाग  को  मरम्मत  और  विकास  हेतु  धनराशि

 नियत  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  प्रौर  हाल

 ही  की  लगातार  भारी  वर्षा  और  तेज  बाढ़ों  के  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5  के  इच्छापुरम  और

 कासीब  गा  फे  बीच  के  खंड  पर  प्रभाव  पड़ा  सड़क  को  यातायात  योग्य  बनाने
 ”

 के  लिए  आवश्यक

 मरम्मत  कर  दी  गई  क्षति  के  पूर्ण  और  अन्तिम  अनुमान  तथा  आवश्यक  मरम्मत  कार्य  करने

 संबंधी  प्रस्ताव  अभी  राज्य  सरकार से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 श्री  गोपी  माथ  ग़जपति  :  माननीय  मंत्री  ने  अभी  जो  उत्तर  दिया  है  वह  सही
 स्थिति  को  व्यक्त  नहीं  मैं  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संघथा  5  का  नियमित  प्रयोग  करता  हूं  ।  आंध्र

 प्रदेश  और  उड़ीसा  की  अन्तर्राज्यीय  सीमा  पर  स्थित  इच्छापुरम  शहर  में  काफी  यातायात  होता  है
 ओर  चेक  पोस्ट  होने  के  यहाँ  लारी  यातायात  भी  काफी  होता  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संध्या  5  पर  इच्छापुरम  और  कासीबग्गा  के  बीच  के  भाग  में  सड़क  की

 स्थिति  अत्यन्त  शोचनीय  है  ।  वास्तव  यह  शब्द  भी  वहां  की  दुर्देशा  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 यह  स्थिति  अभी  हाल  ही  में  दी  नहीं  हुई  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  खराब  स्थिति  दस
 वर्षों  से  बनी  हुई  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  का  निकट  भ्रविष्य  में  सड़क  की  इस
 शोचनीय  अवस्था  को  सुधारने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 शी  जगदोश  ठाईटलर  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  बाढ़  आने  और  भारी  वर्षा  होने
 के  बद  से  सड़क  की  स्थिति  अत्यन्त  खराब  थोड़ी  बहुत  मरम्मत  की  आवश्यकता  पूरी  कर  दौ

 गई  किन्तु  पूरे  नुकसान  का  आकलन  करने  से  पूर्व  हमें  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ५

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  मध्यक्ष  निश्चय  ही  हमारे  चतुर  माननीय  मंत्री  ने  अमेरिका
 के  और  जमंनी  के  देखे  होंगे  ।  इस  स्तर  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  जो  कलकत्ता
 और  मद्रास  के  दो  महानगरों  को  जोड़ते  यदि  वह  इस  स्थिति  में  तो  यह  वास्तव  में  शोचनीय

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इच्छापुरम  और  कासीबग्गा  के  इस  बीच  के  भाग  में  कम  से  कम  आधा  दर्जन
 रैलवे  फाटक  जिसके  कारण  सुगम  यातायात  संभव  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  भूतल  परिवहन
 मंत्री  और  माननीय  रेल  मंत्री  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  ताकि  शीघ्रता  से  इस  स्थिति  में  सुधार  हो
 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  बिना  किसी  अवरोध  के  यातायात  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  पर  ऊपरो  पुल  या  भूमिगत  पथ  बनाए

 भरी  जगदीश  टाईटलर  :  ये  प्रस्ताव  अत्यन्त  उत्तम  हम  इन  प्रस्तावों  पर  बिचार

 करेंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  संख्या  713,  श्री  राम  टहल  चौधरी  ।

 भी  लोकनाथ  मैं  भी  प्रश्न  पूछता  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  दूसरे  प्रश्न  पर  आ  गए  हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  मैं  उसी  क्षत्र  का
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 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  वूसरे  प्रश्न  पर  आ  चुके
 ओी  लोकभाथ  चौधरी  :  कया  आप  एक  पूरक  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ?

 सीमा  श्ल्क  कसंचारियों  को  प्रोस्शाहन

 ]

 +713.  श्री  राम  टहल  ओऔधरी  :

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  क्‍या  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 तस्करी  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  सीमा  शुल्क  कर्मचारियों  को  विशेष

 प्रोत्साहन  दिये  जाते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार  का  विचार  हम  प्रोत्साहनों  में  संशोधन  करने  का

 यवि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  आय  कर  और  उत्पाद  शुल्क  विभागों  के  कमंचारियों  को  भी  इसी  तरह  के

 प्रोत्साहन  देने  का  वियार  और

 यदि  तो  कब  से  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 [  अनुवाद  ]

 बित  में  राज्य  संत्री  रामेश्बर  से  थिवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 तस्करी  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  सीमा  शुल्क  पदाधिकारियों  को  विशेष

 प्रोत्साहन  की  कोई  व्यवस्था  बहीं  फिर  भी  सीमा  शुल्क  1962,  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  और  नमक  1944  के  अरीन  भर  विदेशी  मृद्रा  बिनियमन  अधिनियम  1973
 तथा  स्त्र्ण  नियंत्रण  अधिनियम  1968  के  अतिलंघन  करने  पर  की  गई  शुल्क  के
 अपवंचन  के  मामनों  का  पत्ता  लगने  पर  इनाम  दिए  जाने  की  स्कीम  इस  स्कीम  के  अस्तगंत
 सौमा  केन्द्रीय  उत्पाद  केन्द्रीय  पुलिस  राज्य  सरकारों  भादि  के  अधिकारी  इनाम
 पाने  के  पात्र  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महीं  ।

 प्रश्न  नट्टीं  उठता  ।

 |  और  तलाशी  लेने  भौर  संक्षिप्त  निर्धारण  स्कीम  के  अन्तगंत  करों

 की  संबिना  के  लिए  ओर  आय#6र  अपील  अधिकरन  के  समक्ष  प्रस्तुत  होने  क ेलिए  आयकर  के

 अधिकारियों  ओर  कर्मचारियों  को  इनाम  देने  की  भी  योजना  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  अधिकारी

 और  कर्मचारी  पहले  म्रे  ही ऊपर  में  निदिष्ट  सक्तीम  के  अंतगंत  आते  हैं  ।
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 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  अध्यक्ष  यह  उत्तर  स्पष्ट  नहीं  है  ।  इस  स्कोम  के  अन्तगंत

 कौन-कौन से  प्रोत्साहन  आते  क्या  मंत्री  जी  इसका  ब्यौर

 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  हमारी  योजनायें  इंडियन  कस्टम  एक्ट  1962,  सैन्ट्रल  एक्साइज  एण्ड
 सॉल्ट  एक्ट  1944  और  फौरन  एक्समेंज  रैगुलेशन  एक्ट  1973,  इन  तीनों  के  अन्तगंत  इनसैन्टिव

 जोड़ना  नहीं  रिवार्ड  जोड़ना  जो  रिवाई  लोगों  को  दिया  जाता  है  ।  इसकी  व्यवस्था  यह  है  किजो

 लोग  सूचना  देने  वाले  जो  विभाग  को  जानकारी  देते  हैं  और  जो  लोग  सरकारी  कर्मचारी  ग्रुप
 ए  के  सुर्पारिटेंडैन्ट  असिस्टैंट  कलैक्ट्स  ऑफ  कस्टम  एण्ड  सैन्ट्रल  एक्साइब  असिस्‍टेंट  डाय  रैक्टर्स

 वे  इसको  प्राप्त  करने  के  अधिकारी  उतको  यह  मिल  सकता  इसकी  एक  पूरी  योजना  है
 जित्का  संक्षिप्त  विवरण  मैं  माननीय  रादस्य  के  सामने  अभी  प्रस्तुत  कर  रहा  और  उससमें

 असिस्टेंट  डायरेक्टर  से  ऊंचे  ग्रुप  के  अधिकारी  वह  इसको  पाने  के  अधिकारी  नहीं  हैं  लेकिन

 यदि  वह  कोई  विशेष  काम  करते  हैं  तो  खास-खास  केसिज  में  सरकार  विश्वारप्वंक  उनको  लम्पसम

 एमाउंट  देती  एकमुश्त  रकम  देती  है  अथवा  उनको  पहोस्‍्नत्ति  में  या  उनको  बेतन  की  वृद्धि  में

 एडवांस  इनक्रिमेंट  जिसे  कहते  वह  उनको  दी  जाती  एक  योजना  एक्सग्रेशिया  पेमेंट  के
 मामले

 में  20  परसेंट  जो  कन्द्रावेंड  गुड्स  हैं  जिस  को  पकड़ने  में  लोग  मदद  करते  हैं  उनको  20  परसेंट

 तक  दिया  जाता  ड्यूटी  इंवेजन  के  जो  केसित्र  जिसको  डिटेक्ट  कराने  में  कोई  मदद  करते  हैं
 तो  उनको  30  परश्ट  तक  दिया  ज,ता  इसके  अतिरिक्त  सरकार  जो  फाइन  लगाती  है  विभाग

 को  तरफ  से  उस  पर  20  परसेंट  तक  रिवार्ड  देने  की  अ्यधस्था  है  लेकिन  यह  व्यबस्था  अलग-अलग

 केसिज  में  जेसे  जिन  का  काम  है  या  जिसने  जिस  काम  में  जितना  हिस्सा  बटाया  उन  सब  को

 देखा  जाता  है  |  एकुरेसी  ऑफ  इ7फार्मशन  शो  को  भी  देखा  जाता  है  ।  जो  कोई  भी  सूचना  किसी  ने

 दी  वह  कहां  तक  सद्दी  सूचना  देने  वाले  न ेक्या  जोखिम  उठाया  है  और  इनकौ  तरफ  से  वास्तबिक

 सहायता  क्‍या  दी  घई  इत  सब  पर  भी  विचार  करके  उसको  दिया  जाता  दसके  बारे  मैं  प्री
 योजना  है  जिसमें  हैड  ऑफ  दि  डिपार्टमेंट  20  लाख  रुपये  तक  की  रकम  रिवाई  में  दे  सकते  हैं  ओर
 वे  उभे  इनफॉमर  को  दे  सकते  10  हजार  तक  पाने  वाले  जो  सरकारी  कमंचारौ  उनको  दे
 सकते  हैं'*ਂ  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  भापका  जवाब  बहुत  लम्बा  हो  गया  है

 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  माननीय  सदस्य  विस्तत  जानकारी  चाहते
 ह

 हमने  उसे
 सभी  लोगों  को  दिया  उसके  लिये  कमेटी  बनी  है  और  वह  ही  इसे  विचारपूर्बक  देखती  है  ।

 श्री  रास  टहल  चोधरी  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि
 अभी  तक  कितने  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  ने  इसकी  सूच्षना  दी  है  और  कितना  उनको  अभी
 तक  इनाम  दिया  है

 ?

 अध्यक्ष  भहोंदव  :  कितभों  को  इसका  लाभ  मिला  है  ?  अगर  आपके  पास  इसकी  फीगरसं  हैं  तो
 दे
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 श्री  रामेश्बर  अध्यक्ष  1986-87  में  जब  यह  चालू  किया  गया  था  तो
 दो  केसिज  में  सेंट्रल  बोडं  द्वारा  दिया  गया  इसमें  एक  लाख  दुपये  दिये  गये  इसमें  90  अफसर
 थे  और  स्टाफ  के  मंम्बर  150  1986-87  में  पांच  और  4  लाख  91  हजार  रुपये  दिये
 165  अफसर  थे  और  270  कमंचारी  1987-88  में  19  कैसिज  हैं  जिसमें  13  लाख  80  हजार

 दिये  343  अफसरों  को  वार्ड  दिया  गया  और  656  स्टाफ  के  थे  ।  इसी  तरह  1988-89

 में  14  केसिज  में  7  लाख  17  हजार  172  अफसर  ये  और  428  स्टाफ  के  लोग  1990-

 91  में  23  केसिज  हुए  27  लाख  रुपये  दिये  गये  जिसमें  118  स्टाफ  के  कर्मंचा  ते  से  और  428

 अफसर  थे  ।  इस  तरह  से  हमने  इसे  दिया

 ]

 श्री  ई०  अहमद  :  माननीय  मंत्री  ने  दो  प्रकार  की  योजनाओं  का  उल्लेख  किया

 इनाम  और  प्रोत्साहन  ।  किन्तु  उनके  वास्तविक  कार्य  पर  बिचार  करने  के  बाद  ओर  अधिकारियों  के

 निश्चय  के  आधार  पर  हो  उन्हें  इनाम  दिये  जाते  सरकार  ऐसी  व्यापक  योजना  क्यों  नहीं
 जिसमें  अधिकारियों  को  अधिक  तस्करी  की  बसतुएं  पकड़ने  पर  प्रोत्साहन  के  तौर  पर  इनाम  दिए

 मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  इन  तस्करी  की  गतिविधिदों  की  खोज  में  प्रत्यक्षतः  संलग्न  कुछ

 अधिकारियों  की  कुछ  कारणों  से  उपेक्षा  की  जाती  क्या  सरकार  ऐसे  मामलों  कौ  जांच  करेगी  १

 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  ऐसी  कोई  अरोश्साहन  योजना  नहीं  मैंने  यह  नहीं  कहा
 *

 है  कि  एक  इनाम  योजना  है  और  एक  प्रोत्साहन  योजना  मैंने  हिन्दी  में  यह  स्पष्ट  किया

 है  कि  ऐसी  कोई  प्रोत्साहन  योजना  नहीं  किन्तु  एक  इनाम  योजना  सीमा  शुल्क  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  और  आयकर  कानून  में  इनाम  की  एक  योजना  है  ।  और  मैंने  इनामों  का  ब्योरा  दे  दिया

 ये  इनाम  कुछ  सुपरिभाषित  मानदण्डों  के  आधार  पर  ही  दिए  जाते  हैं  और  इन  मानदण्डों  की

 जांच  की  जाती  मैंने  जांच  करने  वाले  अधिकारियों  का  भी  विवरण  दिया  है  ।  इन  सब

 मामलों  की  तटस्थता  से  जांच  करने  के  वास्ते  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  एक  समिति  भी  है।जो  हम

 सम्बन्धित  अधिकारी  या  अधिकारी  दल  हारा  किए  गए  योगदान  पर  भौ  विचार  करने  का  प्रयास

 करेंगे  ।  वास्तव  इस  सम्बन्ध  में  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  बारी  से  पहले  पदोन्नति  दी  जाती

 एकमुश्त  इनाम  दिया  जाता  है  और  कतिपय  सम्मान  भी  दिया  णाता  यह  सब  पूरी  तरह

 सम्बन्धित  अधिकारी  की  कार्यक्षमता  पर  निर्भर  करता

 ]

 श्री  लेजनारायण  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जातता  चाहता  हूं  कि

 आपका  इनाम  देने  का  क्राइटी  रिया  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  उन्होंने  बता  दिया  ।

 ओर  तेजनारायण  क्‍्लीयर  नहीं  उन्होंने  ।  मुझे  जो  जवाब  मिला  उस  जवाब

 में  इस  तरह  से  कुछ  नहीं  है  |  मैं  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  सप्नीनैश्द्री  के  जवाब  में  उन्होंने  मैंने  कहा  टेबिल  पर  रख

 क्ष

 दोजिए  ।
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 भा  तेजनाशयण  मेरा  जो  पूछना  है  कि  तस्करी  के  मामले  आयकर  छोरी  के

 मामले  में  और  उत्पाद  शुल्क  के  मामले  तीनों  के  मामले  में  जो  पता  लगाता  चाहे  खुफिया

 विभाग  का  काम  करता  उसको  इनाम  देने  का  क्राइटीरिया  क्‍या  है  ?  तीनों  का  इनबल  है  या  तौनों

 में  कोई  भिन्‍नता  है  ?  यही  मुझे  जानकारी  करनी  है  ।

 ओऔ  रामेश्बर  मैंने  पहले  आपसे  निवेदन  सैण्ट्रल  एक्साइज  में  जो

 व्यवस्था  बूनीफा्ली  उसका  ब्यवहार  होता  एक  तरह  से  ।  लेकिन  अलग-अलग  जो  बड़ी

 रकम  निकालते  उनके  लिए  अलग  दर  है  और  जो  छोटी  रकम  निकालते  छोटी  चीजों  में  मदद

 करते  किन-किन  चीजों  में  कितनी  मदद  करते  सभी  बातों  पर  विचार  कर  उन्हें  इनाम  दिया

 जाता  पुरस्कृत  किया  जाता  है  ।  इनकम  टेक्स  में  भी  वही  व्यवस्था  इनकम  टैक्‍स  के  लिए  अलग

 विधि  बनाई  गई  है  जिसमें  कि  आई०टी०ओ०  में  जो-जो  काम  करते  जो  5  हजार  तक  समरी

 अलेसमैण्ट  करते  उनको  बेस्ट  असेसमेण्ट  यूनिट  का  20  हजार  रुपये  तक  दिया  जाता  इसी

 प्रकार  से  जो  रिफण्ड  वर्यरह  का  जो  लोगों  को  रुपया  समय  पर  बापस  करते  एक  महीने  के

 उनको  भी  बेस्ट  एवार्ड  दिया  जाता  है  और  वह  इण्डीविजुअल  केसिस  में  एक  लाख

 रुपये  तक  जा  सकता  इसी  तरह  से  असेसमैण्ट  के  बारे  में  उनके  सारे  कागजात  समय  पर  चले

 उसके  लिए  ऑल  इण्डिया  एवार्ड  20  हजार  रुपये  तक  का  इसी  तरस  से  तीन  सबसे

 बढ़िया  समरी  असेसमैण्ट  की  जो  यूनिट  होती  उनको  हम  अलग  से  देते  बेस्ट  असेसमैण्ट  एवार्ड
 20  हजार  रुपये  तक

 इसी  प्रकार  से  भिस्न-भिन्‍न  कार्यों  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  प्रकार  के  एवार्ड  दिये  जाते

 विचारपूर्वक  दिये  जाते  हैं  ।  कुछ  को  तो  ऊंचे  ढंग  के  दिये  जाते  वह  बोर  के  सदस्य  डिसाइड  करते

 बोर्ड  के  अध्यक्ष  निर्णय  करते  हैं  और  वह  बिल्कुल  विचारपूर्वंक  दिये  जाते  इस  प्रक्रिया

 उपपोग  अच्छी  तरह  से  हुआ  है  ।

 री  उपेर  साथ  बर्मा  :  क्या  सरकार  यह  बता  सकती  है  कि  तस्करों  की  जानकारी  देने  वाले

 कई  लोगों  ने  अपनी  जान  जोडिम  में  डालकर  जानकारी  माल  पकड़ा  भी  गया  और  उन्हें  जो

 इनाम  मिलना  चाहिए  उसका  कुछ  अंश  ही  मिला  ओर  शेष  ज्यादा  अंश  अभी  भी  बाकी
 सरकार  के  पास  पत्राचार  भी  किया  गया  लेकिन  अब  तक  उस्ते  रिवा्ड  नहीं  मिल  सका  ।

 ओर  रामेश्बर  ठाकुर  :  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  व्यक्ति  या  ब्यक्षिययों  के  विषय  में

 सुचित  करेंगे  तो  हम  अवश्य  उसपर  विचार  करेंगे  और  उनका  जो  वाजिब  वह  उनको
 लेकिन  अभी  यहां  जो  सूचना  है  उसके  आधार  पर  सभी  लोगों  को  विच।रपूर्वक  दिया  जाता  उसमें

 कोई  असुविधा  महीं  है  ।  वर्षों  पहले  भी  देते  रहे  हैं  ।  बर्ष  1988-89  में  हमारा  55  करोड़  का  बजट

 1989-90  में  यह  74  का  हुआ  ।  इसी  तरह  से  इसमें  वृद्धि  हो  रही  है  ।  इनकम  टैबस  फिल्ड  में

 जो  दे  रहे  उसमें  वृद्धि  हुई  हर  साल  हम  दे  रहे  इस  में  कोई  पक्षपात  या  भेद  नहीं  किया

 जा  सकता  है  ।  ए्

 भरी  उपेस्त्र  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  यह  जानना  चाहता  तस्करी  की  जानकारी

 गई  माल  भी  पकड़ा  गया  तो  रिवाड  देने  में  क्‍यों  विलम्व  हो  रहा  है  ?  |
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 Nees.

 ऊकेबरांम

 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  कोई  केस  तो  उसके  लिए  कहा
 श्री  उपेस्  नाथ  वर्मा  :  मैंने  लिखा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखिएगा  ।

 ९  श्री  कड़िया  अध्यक्ष  इतने  प्रयासों  के  बावजूद  भी  तस्करी  की  रोकथाम
 आज  तक  नहीं  हो  पाई  है  ।  हमारे  यहां  रांची  और  धनबाद  जिले  में  हैरोइन  पकड़ी  गई  रांची  में

 एक  किलोग्राम  हैरोइन  सैकेंड-ग्रेड  की  और  घनबाद  में  तौ  सौ  ग्राम  सुपर  बवालिटी  की  पकड़ी  गई

 दोनों  की  कीमत  लगभग  दो  करोड़  रुपए  की  होती  मंत्री  जी  बताने  की  कृपा  दूरदराज
 इलाकों  में  हैरोइन  न  पहुंचे  इसकी  कोई  ब्यबस्था  आपके  डिपार्टमेंट  ने  की  है  या  आपके  पास  ऐसी

 कोई  योजना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  इससे  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 भी  बूटा  अध्यक्ष  आतंकवाद  का  मुकाबसा  करते  हुए  केम्द्रीय  पुलिस  अल  के

 कमंचारियों  की  मृत्यु  के  बाद  उनको  निर्धारित  मात्रा  में  सहायता  दी  जाती  मैं  मंत्री  मंद्टोदय  से

 पूछना  चाहता  बया  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सजवीज  है  कि  तस्करी  भायकर  में  था  कस्टस्स

 में  बड़ो  आपरेशन  में  मारे  जाने  वाले  कर्मचारियों  को  उसी  लैबल  पर  करम्पैंसेशन  दी  जाएगी  ?

 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  जो  व्यक्ति  जान  जोखिम  में  डाल  कर  हमें

 संन्ट्रल  एवसाइज  या  कस्टम्स  में  सूचनायें  देते  उनको  हम  अधिक  से  अधिक  रिवाडं  देने  की  फोशिक्ष

 करते  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  ऐसा  केस  जिसमेंਂ

 श्री  ब्टा  जिस  प्रकार  सैंन्ट्रल  पुलिस  बल  का  कोई  कर्मचारी  मारा  जाता  तो

 उसको  रूल्स  के  मृताबिक  एक  लाख  रुपए  और  उसके  बच्चे  को  नौकरी  दी  जाती  उसी  प्रकार  मैं

 स्पेसिफकली  पूछ  रहा  हूं  ।

 ]

 बया  सरकार  सीमा  शुस्क  और  आयकर  के  म।मले  में  ऐसी  योजना  अपनाते  को  तैयार

 झो  राखेश्वर  ठाकुर  :  आयकर  बिभाग  में  ऐश्वी  योजना  पहले  से  ही  अपना  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 क्री  राधिका  रंजन  प्रमाणिक  :  मंत्री  ने  अभी  कहा  है  कि  तस्करी  के  ग्मलों  का

 पता  लगाने  वाने  अधिकारियों  को  पदोन्नति  या  प्रोत्साहन  देने  को  व्यवस्था  है  |  मैं  माननीय

 मंत्रो  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  दिन  पूर्व  सिलिणुड़ी  क्षेत्र  में  तस्करी  करते  हुए  एक  तस्कर

 पकड़ा  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शायद  उन्हें  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  होगी  ।

 भरो  राधिका  रंजन  प्रमाणिक  :  इनाम  देने  के  स्थान  पर  उस  अधिकारी  की  निलस्थित

 कर  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मंत्री  को  लिखिए  और  वे  आपको  हसर

 पर  )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  यह  समझें  कि  बह  सूचना  मंत्री  के  पास  नहीं  है  ।

 ओर  राधिका  रंजन  प्रमाणिक  :  यह  खबर  समाचार-पत्रों  में  छपी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  अनावश्यक  रूप  से  सभा  का  समय  ले  रहे  हैं  ।  मैं  उस  प्रश्नको

 अस्थीकृत  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मंत्री  को  वे  इसक  उत्तर  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण
 करें  ।

 भरी  अस्या  जोशी  :  अ्रष्यक्ष  स्मगलिग  में  अगर  कोई  बड़ी  चीज  पूरी  टीम  द्वारा

 पकड़ी  जाती  उसकी  इन्सैन्टिव  की  जो  भी  रकम  वह  सब  में  डिवाइड  की  जाती  है  जो

 उनका  अधिकारी  उनको  दी  जाती  है  ?  दूसरा--जैसे  कोई  अच्छा  काम  करने  बले  के  लिए

 इन्सैन्टिव  रहता  वैसे  हो  जिनके  खिलाफ  करप्शन  या  फ्रॉड  आदि  की  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  की

 शिकायतें  आती  ये  प्रव  हो  जाती  तो  ऐसे  अधिकारियों  को  सजा  देने  के  बारे  दंड  देने  के
 बारे  में  क्या  कदम  उठाते  हैं  ?

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  प्रश्न  इससे  सम्बन्धित  नहीं  आय  पड़ले  प्रश्न  का  उत्तर  दे
 सकते  क्योंकि  उसके  बारे  में  पहले  ही  काफी  कुछ  कहा  जा  च्‌का  है  ।

 भो  अस्ता  जोशी  :  यह  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  के  व्यवहार  के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  जो  अथना  काम  नदीं  उन्हें  दंड  देने  के लिए  कोई  कामून  नहीं  है  ।

 भरी  रामेश्बर  ठाकुर  :  अध्पक्ष  उसमें  जो  आफिसर  और  डनके  साथ  काम  करने
 बाले  लोग  सब  लोगों  को  उनकी  टीम  के  हिसाब  से  जाता  और  किसी  विशेष  कर्म  उस
 टीम  में  भी  किसी  विशेष  अधिकारी  या  कार्यकर्ता  ने  जोखिम  लेकर  काम  किया  तो  उनको
 गत  तौर  पर  भी  अधिक  और  दिया  जाता  इसलिए  टीम  और  दोनों  तरह  से  देने  की
 व्यवस्था  है  ।

 प्रो०  प्रेस  घूमल  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  पहले  भी  एक  अनुपूरक  प्रश्न  के

 छत्तर  में  बताया  और  फिर  उसके  बाद  भी  लेकिन  मैं  थोड़ा-सा  और  स्पष्ट  करबाना  चाहता
 हूं--पहले  आपने  कहा  कि  असिस्‍टेंट  डायरेक्टर  रेंक  तक  के  ऑफोसर  को  यह  रिवार्ड  दिया  जाता

 तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि जब  ऐसी  कोई  सूचना  आती  कोई  व्यक्ति  सूचना  देता  तो

 डायरेक्टर  लेवल  और  हायर  लेवल  पर  वह  सूचना  आती  है  और  सारी  योजना  उस  स्वगलह्ड  माल
 को  पकड़ने  की  बनती  जब  मोके  पर  जाते  असिस्टेंट  डायरेक्टर  के  अधीन  अगर  वे  अधिकारी

 ब्राते  तो  उच्च  रेंक  के  जो  बधिक्रारी  उतमें  यह  शिक्रापत  है  किसारा  प्लान  तो  वे  तैयार
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 करते  लेकिन  जब  रिवार्ड  कौ  बारी  आती  तो  वह  अभिस्टेंट  डायरेक्टर  तक  रह  जाती  तो
 क्या  सरकार  उच्च  अधिकारियों  को  भी  उचित  इनाम  उसी  के  साथ  शामिल  कर  के  एक
 निश्चित  नीति  बनाकर  जिससे  उनमें  व्याप्त  ऐसी  भावनाएं  समाप्त  हों  ।

 श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  सूचना  के  आधार  पर  जो  रिवार्ड  दिए  जाते  वे

 सूचता  देने  वाले  समाज  के  जो  व्यक्ति  हैं  उनरो  या  यदि  कोई  अधिवारी  तो  उनको  दिए  जाते

 लेकिन  जो  ऊपर  के  अधिकारीगण  यदि  बे  सामान्य  कतंठा  पालन  को  क*ते  हुए  उस  सूचना  के

 आधार  पर  रेड  करते  तो  उसमें  बहुत  से  दूसरे  विभाग  के  लोग  भी  लगते  जैसे  नॉरकोटिक्स
 फोस्ट  गाड़  बी०एस०एफ०  पुलिस  इनकम  टैक्स  वालों  को  भी  बुलाते  जो

 लोग  वास्तव  में  सम्मिलित  होते  हैं  और  जिनका  उसमें  योगदान  होता  उनको  देते  जिन

 अधिकारीगण  ने  उसमें  कोई  विंशेष  दायित्व  निभायां  तो  उनको  मिलेगा  ।  चूंकि  वे  ऊंचे

 अधिका  री  हैं  इसलिए  मिलेगा  ऐसा  नहीं

 श्री  पी०सो०  थासस  :  इन  विभागों  कई  ईमानदार  अधिकारी  जिन्हें  बढ़  तस्करों  द्वारा
 तंग  किया  जा  रहा  ये  बड़े  तस्कर  काफी  धन  देते  हैं  या  अधिकारियों  को  ये  धन  देकर  प्रभावित
 करने  का  प्रयास  करते  हैं  ?

 क्या  मंत्रालय  इस  पर  और  ईमानदार  अधिकारियों  को  वास्तव  में  प्रोत्साहन
 व
 हज

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हो  गया  :

 क्रो  रामेश्वर  ठाकुर  :  सिर्फ  यही  मैं  उन्हें  अपेक्षित  सुरक्षा  देने  का  भी  प्रयास  करूंगा  ।

 थी  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  मे  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  हूम  बार-बार

 अखबारों  में  पढ़ते  हैं  और  हमारा  ध्यान  बार-बार  ऐसी  घटनाभों  की  तरफ  जाता  है  कि  हिन्दुस्तान
 में  कोई  खास  इलाके  जो  तटीय  राज्य  वहां  कुछ  ह३  तक  ज्यादा  कस्टम  ऑफीसस्स  के  ऊपर

 स्मगलरों  की  तरफ  से  हमले  होते  हैं  क्योंकि  उनके  पास  थी  बहुत  आधुनिकतम  नौका  एवं  अन्य  अस्त्र

 होते  तो  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  इनाम  देने  के  सिलगिले  में  ध्यान  गया  है  कि

 हिन्दुस्तान  में  ऐसे  कौनसे  इलाके  कौन  ते  तटीय  राज्य  जहां  ज्यादा  खतरा  कस्टम  ऑफीशियल्स

 जो  स्मगलरों  को  पकड़ते  उनके  ऊपर  होता  है  क्योंकि  उनके  पास  आधुनिकतम  हथियार
 ओर  नौका  आदि  होते  तो  उस  इलाके  के  बारे  में  बताएं  और  उस  इलाढक़े  में  उनकी  रक्षा  करने

 |

 इनाम  देने  के  जैसे  रेड  करने  में  वलनरेबल  हो  जाता  इस  बारे  में  बया  कदम  सरकार
 की  तरफ  से  उठाए  गए  हैं  ?

 ह॒  श्री  रामेश्वर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  हमारी  जो  बाहर  से  अन्तर्राष्ट्रीय  स्मगलिग  होती

 हू  समुद्र  तटीय  जो  क्षेत्र  हैं  और  जमीन  से  जैसे  पाकिस्तान  और  नेपाल  से  लगे  हुए  क्षेत्र  वे  सभी

 9
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 क्षत्र  जिसको  कि  वलनेरेबल  कहते  यानी  जो  हमारे  लिए  ऐसे  क्षेत्र  जहाँ  इस  तरह  के  काम

 भाए  दिन  होते  रहते  राजस्थान  में  ऊंट  लेकर  लोय  चल  आते  तर#-तरह  की  उसमें  कठिकाइयां

 हमने  यह  कोशिश  की  है  कि  इन  चीज़ों  का  मुकावला  करने  के  लिए  हमारे  जो  अधिकारीगण
 उनके  पास  गाड़ी  और  अपने  पास  सक्षम  हथियार  हों  जिनसे  उसका  ठीक  से  मुकाबला  कर

 सकें  और  इसमें  हम  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  से  भी  मदद  लेते  केन्द्रीय  स'कार  की  जो

 अपनी  संस्था  बह  सक्षमता  से  इसके  लिए  प्रयास  करती  है  और  हमारा  हमेशा  ही  यह  ख्याल  रहता  है
 कि  ऐसे  जो  ऑफीससे  उनको  अधिक  से  अधिक  सुरक्षा  प्रदन  की  जाए  और  उनके  कार्य  को

 प्रोत्साहन  दिया  यह  व्यवस्था  भी  की  जाती  है  ।

 ]

 निर्यात  ऋणों  पर  ब्याज  की  दरों  में  संशोधन

 *714.  श्री  सुधोर  साबन्त  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल ही  में  निर्यात-ऋणों  पर  ब्याज  की  दरों  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसा  करने  का  क्‍या  उद्देश्य

 क्‍या  इससे  निर्यात  को  बढ़ावा  और

 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अन्य  बया  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  :  रियात  ऋणों  पर  ब्याज  दर  6

 अगस्त  1991  से  संशोधित  की  गई  थी  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  अनुसूचित  वालिजियक  बैंकों  को

 इस  सम्बन्ध  में  समुचित  निर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  ।

 :  और  एक  विवरण-पत्र  अभ'-पटल  पर  रख  दिया  गया

 सरकार  ने  हाल  ही  में  ब्यापार  नीति  को  उदार  बना  दिया  है  और  बाजारोन्मुख  प्रोत्साहन
 आयात  तथा  निर्यात  को  अविनियमित  करने  और  लाइसेन्स  मुक्त  क्ष त्रीय  कार्यालयों

 को  प्राधिकार  सौंपने  और  कार्यविधि  को  सरल  बनाने  के  लिऐ  अनेक  उपाय  शुरू  किये  इन  उपायों
 को  1 3-8-1991  को  लोक  सभा  में  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किए  गए  व्यापार  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  में
 शामिल  किया  गया  है  ।

 विवरण

 उद्देशम्--रुपये  की  विनिमय  दरों  में  समाणोजन  के  साथ-साथ  सरकार  के  निर्यात  पर  दिये

 जाने  वाले  आर्थिक  सहायता  को  झहमाप्त  करने  का  निश्चय  बिया  है  जिसमें  ब्याज  सहायता  भी  शामिल
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  निर्यात  ऋण  पर

 ब्याज  की  दरों  को  दिनांक  6-8-1991  से  संसोधित  कर  दिया  है  ।

 संशोधित  ब्याज  दरें  निम्नलिखित

 1.  पोतलदानपूर्व  दिनों  तक  की  अवधि  के  प्रतिवर्ष  ।  |
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 2.  पोतलदान  पूर्व  दिनों  से  अधिक  270  दिनों  तक  के

 .  प्रतिषर्ष  ।

 3.  पोतलदान  पश्चात्‌  दिनों  की  अवधि  के  2:50%  प्रतिवर्ष  ।

 हा  4.  पोतलदान  पश्चात्‌  दिसों  से  अधिक  180  दिनों  तक  के  प्रतिवर्ष  ।

 निर्यात  ऋण  1968  के  अन्तगंत  वाणिज्यिक  बेंकों  को  उपलब्ध

 ब्याज  सहायता  को  6  1991  से  वापस  ले  लिया  गया  था  इसके  पर  ब्याज  दर

 ढाले  में  ऊध्वंमुखी  संशोधन  किया  निर्यात  ऋण  का  मोजूदा  ब्याज  दर  ढांचा  रियायती  ही

 बना  रहेगा  क्‍योंकि  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  वसूल  की  जाने  वाली  ब्याज  दर  18'5%

 प्रतिवर्ष  या  उससे  अधिक  है  ।90  दिनों  से  लेकर  180  दिनों  तक  के  लिए  पोतलदान  पश्चात्‌  ऋणों

 के  लिए  ब्याज  की  दर  18%  प्रतिवर्ष  निर्धारित  की  गई  ताकि  निर्यात  आय  की  शीघ्र  वसूली  की

 व्यवस्था  के  लिए  निर्यातक  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ।

 निर्यात  पर  किसी  एक  कारक  के  प्रभाव  को  बताना  मुश्किल  है  क्‍योंकि  निर्यात  अनेक  कारकों

 से  प्रभावित  होते

 ]

 श्री  सुधीर  साथम्त  :  सभा  पटल  पर  रखे  विवरण  में  यह  कहा  गया  है

 पर  किसी  एक  कारक  के  प्रभाव  को  बताना  सुश्किल  है  क्‍योंकि  निर्यात  अनेक

 कारकों  से  प्रभावित  होते  हैं  ।”

 *यह  बताना  मुश्किल  नहीं  होगा  कि  निर्यात  पर  ब्याज  दरों  को  बढ़ाने  का  क्‍या  प्रभाव
 माननीय  मंत्री  मुम्बई  तथा  शायद  अन्य  स्थानों  पर  भी  निर्यातकों  से  मिले  मैं  जानना

 चाहूगा  कि  इस  मुद्दे  पर  निर्यातकों  के  क्या  विचार  थे  और  दूसरा  कि  क्‍या  उनका  मंत्रालय  पृ  स्थिति
 के  अनुसार  यथास्थिति  बरकरार  रखने  के  लिए  क्‍या  कोई  कदम  उठा  रहा  है  ?

 शो  पो०  चिदम्बरम  :  ब्याज  की  दरें  बढ़ने  से  निर्यातक  अप्रसन्त  ब्याज  की  दरें  बढ़ाए
 जाने  पर  कोई  भी  प्रसन्‍न  नहीं  किन्तु  यह  कहना  कठिन  है  कि  यह  एक  कारक  निर्यात  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  यह  निर्यात  राजसहायता  योजना  पिछले  पांच  वर्षों  से  चालू  1989
 और  1991  के  मध्य  एक  निर्णय  द्वारा  ब्याज  की  दरें  बढ़ा  दी  गई  और  निर्यात  बढ़ाने  के  उपाय  के
 रूप  में  इस  अंतर  को  पूरा  करते  के  लिए  वाणिज्यिक  बैंकों  को  सहायता  दी  अब  ऋण  लेना
 और  कठिन  हो  गया  मैं  विल  मंत्रालय  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  मजबूरियों  को  समझ
 सकता  हूं  ।  किन्तु  मुझे  आशा  है  कि  वित्त  मंत्रालय  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  भविष्य  में  ब्याज  की

 दरें  घटाने  में  समर्थ  होंगे  ।  वित्त  मंत्री  इस  मुद्दे  पर  तथा  अन्य  मुद्दों  पर  मेरे  विचारों  को  सुना  ।  आज

 स्थिति  अत्यन्त  गभीर  है  और  इसलिए  हमें  बाध्य  होकर  यह  कदम  उठाना  पड़ा  किन्तु  मुझे  आशा

 है  कि  निकट  भविष्य  में  ब्याज  निर्यात  के  कम  की  जायेंगी  ।

 भरी  सुधोर  सावन्त  :  मेरा  दूसरा  प्रश्त  निर्धात  गुहों  से  सम्बन्धित  ये  निर्यात-गृह  मुख्यतः
 “
 क्रपारम्परिक  और  पारम्परिक  वस्तुओं  के  निर्यात  द्वारा  अपने  निर्यात  बढ़ा  रहे  मुख्यतः  वे

 पारम्परिक  वस्तुओं  का  निर्यात  कर  रहे  जिन्हें  किसी  विशेष  बाजार  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।
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 इसका  प्रभाव  दो  प्रकार  का  होता  एक  तो  यह  इससे  निर्यातकों  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  नहीं
 मिलता  और  इससे  निर्यात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  दूसरे  यह  कि  सभी  निर्माताओं  और

 उत्पादकों  को  जितनी  मिलनी  चाहिए  उतनी  राशि  बापस  नहीं  क्योंकि  प्रत्येक  वस्तु  का

 निर्यात  निर्यात-गृह  से  किया  जाता
 Pet  7  '  राणा

 मैं  सरकार  से  पूछना  चाहूंगा
 कि  सरकार  यह्‌  सुनिश्चित  करते  क्के  लिए  क्या  उपाय  कर  रही

 है  कि  निर्यात  गृह  अपारम्परिंक  वस्तुओं  का  तिर्षात  अधिक  करेंਂ  और  दूसरे  कि  उत्पादकों  एवं
 निर्माताओं  को  उचित  लाभ  दिलाने  के  लिए  कया  उपार्य  किए  जा  रहे  हैं  ?  '

 रा  )  ५  |  |

 श्री  पो०  चिदस्थरम  प्रश्तु  का  तारख्य॑  तरह  स्पष्ट  नहीं  हुआ  लेकिन  यदि

 माननीय  सदस्य  का  इरादा  ऐसी  वस्तुओं  को  खोजने  का  है  निर्यात  केन्द्र  द्वारा  निर्यात  की  जाती

 तो  यह  सब  वस्तुओं  का  मिक्षण  होमा  ।  आज  हुमाह़ी जो  की  जाती  हैं  उनमें  50%
 निर्मित  वस्तुएं  होती  हैं  ।  केवल  15  प्रतिशत  कृषि  पदार्थों  क्री  रह  प्राप्नमिक  बस्तुएं  होती  हैं  कौर  35

 प्रतिशत  अन्य  वरद्धित  मूल्य  वस्पुएं  होती  हैं  ।  इन.मि.्री  जुली  वस्वुओं,की  विस्तृत  जानकारी  निर्धात  केन्द्रों

 द्वारा  निर्यातित  वस्तुओं  से  पता चलती  है  ।
 ॥

 इस  पूरक  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  प्रोत्साहन  से  सम्बन्धित  वित्त  विधेयक  में  दिए  गए  प्रावधानों
 के  परिणामस्वरूप  निर्माता-निर्यातक  और  व्यापारी-निर्यातकों  के  बीच  भेदभाव  होने  के  कारण  कुछ
 अप्रसन्‍नता  मुझे  बताया  गया  है  कि  यह  मामला  वित्त-मंत्री  के  विचाराधीन  है  जब  विस  विधेयक  _
 सदन  में  बोट  के  लि  प्रस्तुत  किवा  मुंझे  विश्वास  है  कि  माननीय  संदेस्य  इस  पर  अपने

 विचार  व्यक्त  करेंगे  और  शायद  यह  सम्भव  है  कि  वित्त  मंत्री  इस  असंगति  को  समा  किरने  की

 कोशिश  करेंगे  जिसका  व्यापारीननर्यातक  और  निर्माता-निर्यातक  के  लिए  उपलब्ध  प्रोत्साहँनों  की  भें

 उल्लेख  किया  गया
 ४  कह  ४

 ।  yo
 श्री  निर्मल  कान्ति  वापस  लिए  जाने  के  कारण  बचतों  की

 राशि  कितनी  पिछले  तीन  व्‌ष॑  के  आंकड़े  काफी  रहेंगे  ।  लेकिन  इससे  अधिक  महत्वपूर्ण  यह  है  कि

 लागत  पर  इसका  कुल  प्रभाव  क्‍या  है  ?  यदि  आप  रुपये  के  अवमूल्यन  और  ब्यजज  दरों  में  वृद्धि  द्वारा

 दोनों  बातों  को  मिला  लें  तो  इसका  कुल  प्रभाव  कया  यदि  वे  इसकी  तथा  मात्रा  के  बारे

 में  बता

 निर्यात  सम्भावना  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  सहित  अनेक  कारक  हैं  ।  जब  यहां
 अनेक  कारण  हैं  तो  एक  कारण  को  अलग  रखता  सम्भव  है  ओर  इसे  निर्यात  विकास  अथवा  अन्य
 किसी  कारण  से  सम्बद्ध  की  कोशिश  कर  सकते  क्‍या  बिदेश  व्ञापार  संस्थान  अथवा
 मंत्रालय  ऐसा  कोई  किया  गय्रा  है  जहा  निर्यात  की  जा  रही  वस्तुओं  की  मूल्य  लोच

 .

 अध्ययन  किया  गया  हो  ।  यदि  ऐसा  तो  बह  क्या

 भरी  पो०  .  चिदम्वरम  :.  कुल  बचत  1986-87  में  ऋण  सहावता  ता  ब्याज

 सहायता  केवल  32.16  करोड़  ९०  थी  और  1990-91  में  यह  250  करोड़  रु०  तक  बढ़  गई  है
 |:

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  ब्याज  राजसहायता  की  समाप्ति  स ेलगभग  250  करोड़  रुपएं  को  बचत  हो
 ्
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 उनके  प्रश्न  के  ख  तथा  ग  भागों  के  बारे  में  मै  कहूंगा  कि  मैं  वास्तव  में  अर्थशास्त्री

 नहीं  हूं
 '

 "०
 ओ  सिर्मल  कान्ति  छटर्जो  :  आपने  अधंजास्त्र  पढ़ा  है

 //  '

 भी  पी०  चिवम्थरम्‌  :  मैं  वास्तव  में  अथंशासत्री  नहीं हैँ
 ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  माननीय
 सदस्य  में  चालीस  वर्ष  पहले  अथंशास्त्र  पढ़ा  था  ।

 का

 यह  अनुमान  लगाया  गया  है--लेक्िन  सह  विद्राद  का  विषय  है  विनिमय  दर  में
 प्रत्येक  एक  प्रतिशत  का  समायोजन  66  भ्रतिशत  लोच  को  बढ़ाता  इसकी  पुष्टि  नहीं  की  जा

 सकती  ।  यहूं  केवल  आनुभविक  आंकड़ों  पर  आधारित  लेकिन  इसकी  पुष्टि  नहीं  की  जा  सकती  ।

 पहले  यह  देखना  होगा  कि  हाल  ही  के  विनिमय  दर  समायोजन  के  पश्चात्‌  निर्यात  पर  क्‍या  असर

 पड़ता  है  ।

 निर्यात  पर  ब्याज  राजसहायता  को  करने  से  हुए  पूरे  प्रभावों  में  पहला
 प्रभाव  मनीवैज्ञानिक  प्रभाव  इसे  निर्यात-विरोधी  उपाय  के  रूप  में  माना  गया  है  और  इसलिए

 इसका  मनोवैज्ञानिक  प्रभाव  लेकिन  आ्थिक  रूप  में  इससे  निर्यात  की  लागत  में  केवल

 लगभग  1  से  1  प्रतिशत  की  वृद्धि  होती  इसी  की  मुझे  चिन्ता  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  जब

 स्थिति  में  सुधार  होगा  तब  बित्त  मंत्री  मेरे  तक॑की  ओर  ध्यान  देंगे  और  निर्यात  की  ब्याज  दर  को

 ,-  कम  करेंगे  विशेषरूप  से  कि  लदान  पश्चात्‌  ऋण  तथा  लदानपू्  ऋण  प्र  वित्त  मत्री  जी  यहीं  मौजूद  हैं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  वे  हृतने  भुलक्कड़  गहीं  हैं  कि  जो  कुक  आपने  और  मैंने  कहा  वे  भूल  ।

 *  के

 th  झऔ  स्रणी  देवरा  :  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  रुपए  की

 विनिमय  दर  में  समायोजन  के  साथ-साथ  सरकार  ने  निर्यात  पर  दिये  जाने  वाली  आथिक  सहायता
 को  समाप्त  करने  का  निश्चय  किया  है  जिसमें  ब्याज  राजसहायता  भी  शामिल  जब  रुएए  का

 अवमूल्यन  किया  गया  था  और  जब  बिनिमय  में  अन्तर  था  तो  इंससे  निर्यातकीं  को  स्वतः  ही  मदद
 मिली  थी  ।  लेकिन  अ्याज  परे  रांजसहायता  से  मना  करने  के  पीछे  कोई  तक  नहीं  जिसके  बारे  में

 आपने  अभी  बताया  अन्तर्राष्ट्रीय  बांजारिं  में  प्रतिस्पर्डा  के  उद्देश्य  से  यदि  चालू  बाजार  स्तर

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  स्तर  पर  निर्यातकों  को  धन  की  सप्लाई  न  की  जाती  तो  आप  उनसे  बाजार  में

 प्रतिस्पर्दा  की  उम्मीद  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  -

 श्री  पो०  चिदस्थरम्‌  :  मातनीय  सदस्य  की  चिन्ता कौ  समझता  हूं  ।  यदि  हमारे  निर्यातकों

 को  प्रतिस्पर्दात्मक  ब्याज  दरों  पर  ऋण  नहीं  प्राप्त  होंगे  तो  उनके  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 प्रतिस्पर्दा  करना  कठिन  होगा  ।  बात  को  सही  पकड़ा  लेकित  क्या  किया  जाए  ?  आज  की  औसत

 दर  18  प्रतिशत  जब  औसत  ऋण  दर  18  प्रतिशत  है  तो  लदानपूर्व  ऋण  की  12.5
 प्रतिशत  की  दर  स्वतः  ही  राजसहायता  प्राप्त  दर  मैं  चाहता  हूं  कि  ब्याज  की  दरें  कम  की

 लेकिन  मैं  इस  वास्तविकता  की  नज्रअन्दाजਂ  महीं  कर  सकता  कि  ऋण  की  स्थिति  शोचनीय  है  और
 वित्त  मंत्री  सथा  भारतोय  रिजि्ण  ब्रेंक  के  निर्णण  को  चाहिए  क्योंकि  हमें  फिलहाल  ऋण
 इसी  शोचनीय  स्थिति  के  साथ  गुजारा  करना

 ७
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 शी  लोकनाथ  चोधरी  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  स ेयह  पूछना  चाहता  हूं  कि  ब्याज  दरों

 में  संशोधन  के  बाद  क्या  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँची  है  कि  यह  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमारी

 वस्तुओं  के  प्रतिस्पर्दात्मक  स्वरूप  को  प्रभावित  नहीं  करेगा  ।  मेरा  दूसरा  प्रइ्म  है  कि  एक  बार  निर्यात

 की  तारीख  तय  हो  जाने  पर  यह  केवल  निर्यातक  पर  ही  निर्भर  नहीं  यहां  दोवहन  ओर  अन्य  वस्तुओं
 जैसे  अन्य  कारण  भी  हैं  जिनके  कारण  कठिनाई  आती  अनेक  बार  निर्यातकों  को  हानि  उठानी

 पड़ती  है  क्योंकि  उन्हें  जहाज  समय  पर  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  ब्याज  दरों

 को  बढ़ाते  समय  सभी  कारकों  पर  विचार  किया  गया

 श्री  पी०  चिदम्बरम्‌  :  ब्याज  दरों  के  बढ़  जाने  के  कारण  निर्यातकों  में  थोड़ा  सा

 आक्रोश  है  ।  लेकिन  उनकी  वास्तविक  चिन्ता  ब्ताज  की  दरों  में  बु  नहीं  वास्तविक  चिन्ता  निर्यात

 के  लिए  ऋण  की  उपलब्धता  मुझे  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  यह  सूचित  करना  है  कि

 केवल  परसों  ही  भारतीय  रिजवं  बैंक  मे  निर्यात  पुनेनिवेश  की  कुल  उपलब्धता  को  लगभग  दस  प्रतिशत

 बढ़ा  दिया  यह  एक  मामूली  सा  सुधार  लेकिन  यह  एक  स्वागतयोग्य  सुधार  है  ।  मुझे  आशा  है
 कि  निर्यातकों  को  पुननिवेश  बड़े  पैमाने  पर  उपलब्ध  होगा  ।

 जहाँ  तक  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बम्ध  है  उत्तर  है  इसका  हमारा  देश

 एक  ऐसा  देश  है  जहां  आधारभूत  ढाँचे  सम्बन्धी  की  कठिनाईयाँ  हैं  ।  मैं  इन  आधारभूत  ढांचे

 सम्बन्धी  कठिनाईयों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  '  मेरे  साथी--भूतल  परिबहन  मंत्री  जी  तथा  रैल  मंत्री

 जी  ने  मुझे  अपना  सहयोग  देने  का  वादा  किया  यह  कठिनाईयां  एक  रात  में  दूर  नहीं  की

 ला  हमारी  एक  योजना  केवल  आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी  कठिनाईयों  को  दूर
 करने  के  लिए  मेरे  मंत्रालय  में  एक  अपर  सचिव  मुझे  विश्वास  है  कि  छः  महीने  के  भीतर

 से  अनेक  आधारभूत  ढांचे  सम्बधी  इन  कठिताईयों  में  से  बहुत  सौ  कठिनाइयों  को  दूर  किया

 जाएगा  ।

 श्री  एम०  आर०  कादस्थ्र  जनादनन  :  मंत्री  जीने  कहा  है  कि  उन्होंने  निर्यात  को

 बढ़ाबा  देने  के  लिए  प्रक्रिया  को  सरल  बना  दिया  तमिलनाडु  के  दक्षिणी  जिलों  में  उपजाए  गए

 सोना  लीवसਂ  का  5  वर्ष  से  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ।  लेकिन  हल  ही  निर्यातकों  को

 छनके  निर्यात  में  कठिनाई  आ  रही  क्‍या  मंत्रालय  जानता  है  कि  पर्यावरण  मंत्रालय  उनको

 बारे  में  बने  प्रमाणपत्र  भांग  रहा  है  कि  क्या  यह  रोपा  गया  पौधा  क्या  मंत्रालय  उन

 निर्यातकों  के बचाव  के  लिए  आगे  आएगा  जोकि  उसे  पिछले  75  वर्षों  से  निर्यात  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एकदम  अलग  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ।  व ेआपको  लिखित  जवाब

 )

 झ्रो  पो०  चिदस्थरम्‌  :  फिलहाल  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  मैं  माननीय  सदस्यों  को

 सूचना  दे  दूंगा  ।
 ॥॒

 क्षेत्रीय  भाषाओं  में  मतदाता  सूचियां
 भो  ई०  अहमद

 :  क्‍या  स्याय  और  कंपनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  .

 करेंगे कि :
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 क्‍या  मतदाता  सूचियां  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  प्रकाशित  की  जाती

 येंदि  तो  तत्सन्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 ह  यदि  तो  मतदाता  सूचियों  को  उर्दू  सहित  सभी  भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाएं  गए  हैं  अंधवा  उठाने  का  बिचार

 हि

 रुसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य
 मं

 रंगराजन  :  निवर्चिक  सम्बन्धित  राज्य  या  संघ

 शाज्यक्ष  त्र  की  र/जभाषा  में  प्रकाशित  की  जाती  हैं  |  इसके  अतिरिक्त  जब  कभी  अनुरोध  किया  जाता

 निर्वाचक  नामावलियां
 अतिरिक्त  भाषाओं  में  भी  प्रकाशित  की  जाती  पदि  ऐसी  भाषा  बोलने  वालों

 को  संड्या  संबंधित  निर्वाचन  क्षत्रया  निेशिन  क्षेत्र  के भाग  की  कुल  जनसंड्या  के  बींस  प्रतिशत  के

 बराबर  या  उससे  अधिक  है  ।

 विवरण  संलग्न

 प्रश्न  हो  नहीं

 a  क्रम राज्य/सघ राज्य क्षेत्र भाषा  ैब  ॒झऊ७>७ऊझऊ  कौ
 क्रम  राज्य/सघ  राज्य  क्षेत्र  भाषा  या  भाषाएँ  जिनमें  निर्बाचक  नामावलियाँ  मुद्रित  कौ  जाती  हैँ

 का  नाम  संपूर्ण  राज्य/संघ  राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  के  भाग

 जी  का  4

 1.  आमख््र  प्रदेश  तेलगु  1.  अंग्रेजी  और  उर्दू

 ०
 (13

 2.  तैलगु  और  मराठी  (3

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  अग्रेजी

 3.  असम  1.

 लखीमपुर  और  मिकिर  हिल्स  जिला  में  सभी

 स०निं०  के  लिए  ।

 2.  उतरी  हिल्स  जिला  में  हँफ्लांग  स०नि०

 के  लिए  ।

 4.  बिहार  हिन्दी

 गोवा  1.  रोमन  लिपि  में

 अंग्रेजी  और  कोंकणी  ।

 2.  देवनागरी  लिपि  में
 ऐ

 मराठी  और  कोंकणी  ।

 6.  गुजरात  गुजराती
 7.  हरियाणा  हिन्दी

 5.  हिमाचल  प्रदेश  हिन्दी

 15
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 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 16

 केरल

 भव्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिओरम

 तागालैंड

 उड़ीसा

 3  4

 .  उर्दू  और  5  ऊघमपुर  सं०  नि०  जिले  को

 ओर  संसदीय  निर्वाचन  रजौरी  और  पूंछ  जिलों  को

 के  लिए  ।

 »  उर्दू  और  हिन्दी  20  सं०नि०  क्षेत्रों  क ेलिए  ।

 सभी  अन्य  सं०नि०  और  स०भि०  के

 «  कन्‍्नड  ओर  मराठी  11  सं०नि०  के  लिए  |

 «  कन्‍नड  और  अंग्रेजी  13  सं०नि०  के  लिए  ।

 .  सभी  अन्य  सं०नि०  के  लिए  ।

 .  मलयालम  और  2  सं०नि०  के  लिए  ।

 -  मलयालम  ओर  2  सं०नि०  के

 «  मलयालम  सभी  अन्य  सं०नि०  के  लिए  ।

 «  उर्दू  और  हिन्दी  3  सं०नि०  के  लिए  ।

 «  सभी  अन्य  सं०नि०  के

 «  मराठी  और  ग्रेटर  मुंबई  जिला  सभी  सं०नि०  के  जिसमें

 4  सं०नि०  नहीं  हैं  ।

 «  अंग्रेजी  और  4  सं०  नि०  के  लिए  ।

 .  ओर  5  सं०नि०  के  लिए  |

 .  मराठी  ओर  4  सं०नि०  के  लिए  ।

 «  सभी  अन्य  सं०नि०  के

 «  20  सं०नि०  के  लिए  ।

 .  सभी  अन्य  सं०नि०  के  लिए  ।

 अंग्रेजी

 अंग्रेजी

 अंग्रेजी  नहीं  --

 1.

 2.

 निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेलिए  उड़िया  ओर  तेलम्‌  ।

 सभी  अन्य  सभा  निर्वाचन  क्षंत्रों  के किए  उड़िया  ।
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 23.

 24.

 25.

 पंजाब

 2

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा
 उत्तर

 पश्चिमी  बंगाल

 अंदमान  और
 निकोबार  द्वीपसमूह

 चंडीगढ़

 दादरा  और  नागर

 हवेली

 दम्रण  और  दीव

 दिल्ली

 लक्षद्वीप

 पांडिचेरी

 मौखिक  उत्तर

 3  4

 1.  19  सभा  निर्वाचन  क्षंत्रों  क ेलिए  पंजाबी  भर  हिन्दी  ।

 2.  सभी  प्रन्य  निर्वाचन  क्षज्ञों  क ेलिए  पंजाबी  ।

 हिन्दी

 अंग्रेजी

 1.  मद्रास  शहर  में  सभी  सभा  निर्वाचनों  क ेलिए  तमिल  और  अंग्रेजी  ।

 2.  2  सभा  निवस्चन  क्षेत्रों  के  लिए  तमिल  ओर

 3.  2  सभा  निर्बाचन  क्षेत्रों  क ेलिए  तेलगू  ओर

 4.  4  सभा  निर्वाचन  क्षंत्रों  के  लिए तमिल  और  मलयालम  ।

 5.  सभी  अन्य  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेलिए  तमिल  ।

 बंगला  किसी  के  लिए  नहीं  ।

 सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के लिए  हिन्दी  और  उर्दू  ।

 2.  सभी  अन्य  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेलिए  हिन्दी  ।

 4  सता  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेलिए  बंगला  और  नेपाली  ।

 2.  2  सभा  निर्वाचन  क्षत्रों  क ेलिए  बंगला  भौर  हिन्दी  ।

 3.  सभी  बेलगाछिया  पूर्वी  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  के  सिवाय  कलकत्ता  जिले

 में  सभी  सभा  निर्वाचन  क्षंत्रों  के  लिए  अंग्रेजी  ।

 4.  2  सभा  निर्वाचन  क्षंत्रों  क ेलिए  बंगला  और  अंग्रेजी  ।

 5.  सभी  अन्य  सभा  निर्वाचन  क्षंत्रों  के लिए  बंगला  ।

 हिन्दी  भऔौर  अंग्रेजी

 हिन्दी  ओऔर  पंजाबी

 गुजराती  और  मराठी  नहीं  --

 अंग्रेजी  और  गुजराती

 उर्दू  और  अंग्रेजी

 मिनिकोय  द्वीप  क ेलिए  महत  और  मलयालम  ।

 2.  शेष  राज्यक्ष त्र  के  लिए  मलयालम  ।

 माही  क्षत्र  क ेलिए  मलयालम  ।

 2.  समन  क्षंत्र  के  लिए
 3.  शेष  राज्यक्षत्र  के  लिए  तमिल  ।
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 थ्रो  ई०  अहमद  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  यह  कहा  है  :

 कभी  अनुरोध  किया  जाता  निर्वाचकक  मामावलियां  अतिरिक्त  भाषांभों  में  भी

 प्रकाशित  की  जाती  हैं  ।  यदि  ऐसी  भाषा  बोलने  बालों  की  श्ंछया  सम्बन्धित  निर्वाचन  क्षंत्र  या

 निर्वाचन  क्षेत्र  क ेभाग  की  कुल  जनसंख्या  के  बीस  प्रतिशत  के  बराबर  या  उससे  अधिक  है  ।  ए

 लेकिन  मेरी  जानकारी  में  कुछ  ऐसे  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षंत्र  भी  हैं  जहां  20  प्रतिशत

 लोग  उर्दू  ओलते  किन्तु  उनका  अनुरोध  माना  नहीं  उदाहरणार्थ  कर्नाटक  में  गुलबर्गं
 निर्वाचन  क्षेत्र  ।  बिना  किसी  प्रतिरोध  के  भय  से  मैं  कहसा  चाहता  हूं  कि  वहां  उर्दू  बोलने  बसे

 लोगों  की  जनसंख्या  50  ब्तिशत  से  कम  नहीं  है  ।  उर्दू  में  निर्वाबच  नामावली  बनाये  जाने  के  उनके

 सतत  अनुरोध  अर  स्रम्बन्धिस  प्राधिकाडियों  ने  बिक्षर  नहीं  किया  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार

 इस  बारे  में  दोहदी  दीति  क्यों  अप्रना  रही

 अध्यक्ष  सहोद्व  :  अंत्री  क्या  आपके  पास  ऐसी  सूचना  अथवा  लिखित  में  ऐसो
 बात  उन्हें  भेज  सकते  हैं  ।

 भी  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  अध्यक्ष  दुर्भाग्यवश  गलवर्गा  निर्वाचन  क्षेत्र  कै  बारे  से

 ऐसी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  सामनीय  सदस्य  को  मैं  इसे  भेज  दंगा  ।

 झो  ई०  अहमद  :  क्‍या  वे  सूचमा  ले

 अध्यक्ष  महीदय  :  वे  सहमत  हैं  ।

 शो  ई०  अहसद  :  मेरा  दूसरा  पूरक

 अध्यक्ष  सहोवय  :  इसे  विशिष्ट  न  बनायें  क्योंकि  यह  एक  सामान्य  प्रश्न  है  ।

 झो  ई०  अहमद  :  मैं  विशिष्ट  प्रश्न  भी  पूछ  सकता

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  तरह  से  हम  सामान्य  प्रश्न  से  विशिष्ट  पर  नहीं  जाते  ।

 की  ई०  अहमद  :  जी  नहीं  इसको  भी  अनुमति  होती  है  क्‍योंकि  एक  सामान्य  प्रश्न

 पूछा  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दुर्भाप्प  की  बात  है  कि  ऐसे  मामलों  में  मंत्री  के  पास  जानकारी  उपसब्ध

 नहीं  होती  है  ।

 झी  ई०  अहमद  :  मैं  केवल  यह  चाहता  हूं  कि  वे  इसे  प्राप्त  कर  मुझे  उपलब्ध
 करायें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  तो  आप  लिखित  में  भी  इसे  प्राप्त  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  जाष  अचना  प्रण्न  पूछें  ।

 हो  ई०  अहमद  :  मेरा  दसरा  प्रक--ऐसे  निर्ाचन  क्षेत्रों  में  जहाँ  कि  निर्वाचक
 नामावलियां  उर्दू  में  प्रकाशित  की  जाती  हैं--उदाहरणार्थ  दिल्ली  में  कैवल  चांदनी  चौक  निर्वाचन
 क्षेत्र  की  निर्वाचन  नामावलो  उद्ूं  में  प्रकाशित  की  जाती  वे  भी  छपी  हुई  .  नहीं  बल्कि
 इस्तलिखित  हैं  ।
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 ऐसा  क्यों  क्‍या  इसके  कोई  खास  कारण  ऐसी  बहुत  सी  फर्म  हैं  जहां
 इनका  प्रकाशन  कराया  जा  सकता  है|  ऐसी  अनेकों  फर्म  क्या  सरकार  उर्दू  निर्बाचक  नामावलियों
 को  हाथ  से  लिखवाने  के  स्थान  पर  इतके  प्रकाशन  की  भी  व्यवस्था  करेगी  ?

 श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  अध्यक्ष  यह  एक  संगत  प्रश्न  यह  हाथ  से  लिखी  है
 अभवा  छपी  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  भविष्य  में  इनकी  छपाई  करा  दी  लेकिन
 सामान्यतः  यदि  कोई  हस्तलिखित  भी  है  तो  ऐसा  केवल  किसी  विशेष  मामले  में  ही  हो  सकता  है  जहां
 कि  उसे  छपवाना  संभव  न  हो  ।

 श्री  मोहम्मद  युनुस  सलोम  :  स्पीकर  हिन्दुस्तान  की  कोई  एक  रियासत  ऐसी  नहीं

 जहां  उर्दू  बोली  न  जाती  हो  ।  जो  स्टेटमेंट  लॉ  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  दिया  गया  उसमें  बताया
 गया  है  कि  सिफं  उत्तर  आन्भ्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  कुछ  जिलों  में  उर्द  में  इलेक्टोरल
 रोल  मुहैया  किए  जाते  बिहार  में  काफी  उर्दू  बोलने  बाले  लोग  पूरी  स्टेट  में  फैले  हुए  न  सिफे

 पटना  में  बल्कि  हर  जिले  में  हजारों  की  तादाद  में  उर्दू  बोलने  वाले  इसी  तरह  से  और  दूसरे  स्टेट

 भी  हैं  जहां  काफी  तादाद  में  उदूं  बोलने  वाले  लोग  पाए  जाते  हैं  ,  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  जहां

 उर्दू  न  बोलने  वाली  पापुलेश्नन  है  तो  क्या  आप  वहां  उर्दू  में  इलेक्टोरल  रोल  शाऐ  करने  के  लिए  कोई

 इंतजाम  कर  रहे

 urbe yb S  ८७  (3-६४  ce  ५००  Keel  hin  ;  ०४५६  २०५  ४-०

 BF  ७जड़ो  Ge  ७,७०७  जड्रा  YDty!  ४४%  -  ८३७  Bale  ७४०  Supls

 ८  <४००७)७  2४  2295  ७  ०+  ४५  ७६  हि  ५००  ०  )  ४  ब्ं  चकल+  जल

 ८2  जी  ae  ३]  (2  ०+लाँ  छू  जी  ४०३1-७०  +  2४  #  २०५०

 )

 बज  ८८  रन  ॥  ह्च्  |

 क्री  पी०  आर०  कुमाश्मंगलम  :  अपने  उत्तर  में  पहले  भी  मैंने  इस  बात  का

 तौर  पर  जिक्र  किया  है  कि  ऐसे  मामलों  में  जहां  उर्दू  बोलने  वालों  की  संख्या  कुल  जनसंख्या  का  20

 प्रतिशत  होती  है  और  इस  बारे  में  अनुरोध  किया  जाता  है  तो  निश्चित  तौर  पर  उसे  छपाया

 जाय  बोर्ड  के  मुख्यालय  का  स्थामान्तरण  करना

 $716,  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चाय  बोर्ड  के  मुख्यालय  कीं  कलकत्ता  से  स्थानान्तरित

 करने  का
 |  यदि  तो  ऐसा  किन  कारणों  से  किया  जा  रहा
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  या  उठाये  जाने  का  विचार

 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 से  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे  हैं  कि  नए  सुझाव  दिए  गए  हैं  कि

 चाय  उत्पादन  में  राज्य  का  प्रमृख  स्थान  होने  के कारण  चाय  बोर्ड  का  मुकढयालय  बलकत्ता  से  असम

 स्थानांतरित  किया  जाए  लेकिन  कलकत्ता  एक  प्रमुख  वाणिज्यिक  और  एक  प्रमुख  भारतीय  पत्तन  होने  की

 वजह  से  चाय  के  निर्यात  की  गतिविधियों  का  केन्द्र  रहा  है  ।  आयात-निर्यात  एवं  उत्पादक  फर्मों  के  मुख्यालय
 कलकत्ता  में  इसके  अलावा  विदेगी  बाजारों  के  लिए  चाय  बी  अधिकांश  खरोदारी  कलकत्ता

 नीलामियों  में  को  जाती  अतः  कलकत्ता  की  अनुकूल  होने  तथा  वहां  पर  आधारमूल
 संरचनात्मक  सुविधाएं  उपलब्ध  होने  की  वजह  से  चाय  बोर्ड  का  मुख्यालय  कलकत्ता  से  असम

 स्थानान्तरित  करना  संभव  नहीं  पाया  गया  ।

 थ  हस्नान  मोल्लाह  :  चाय  बोड़  के  मुख्यालय  के  स्थानान्तरण  की  यह  आशका
 इसलिये  जोरों  पर  थी  क्योंकि  समय-समय  पर  चाय  बोर्ड  के  विभिन्‍न  गतिविधियों  को  कलकत्ता
 से  अन्यत्र  स्थानों  पर  स्थानान्तरण  करने  के  इस  विभाग  की  प्रवतियां  देखने  णो  मिली  मैं
 माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  पिछले  कुछ  वर्षों  में  इस  बोडं  की  कुछ  गतिविधियों
 को  कलकत्ता  से  स्थानान्तरित  किये  गये  यदि  तो  ऐसी  गतिविधियों  का  स्यौरा  क्या

 कितने  लोगों  का  वहां  से  तबादला  किया  गया  और  इसके  क्या  कारण  चूंकि  एक  ही  स्थान  से

 केन्द्रीकृत  कारें  अच्छी  तरह  से  चल  रहा  अतः  कलकत्ता  से  अग्यत्र  स्थानों  पर  इनके  स्थानान्तरण
 के  कया  कारण  थे  ?

 ओर  पी०  चिदस्वरम  :  चाय  बोर्ड  के  ऐसी  किसी  भी  गतिविधि  को  कलकत्ता  से  किसी

 अन्य  स्थान  पर  स्थानान्तरण  नहीं  किया  गया  श्रौर  उत्तर  में  मैंने  विशेषतौर  पर  यह  कहा  है  तथा
 कलकत्ता  में  मुझे  बतायी  गयी  ऐसी  आशंकाओं  का  मैंने  निराकरण  भी  किया  है  कि  चाय  बोड  के

 मुख्यालय  को  कलकत्ता  से  किसी  अम्य  स्थान  पर  स्थानान्तरित  करने  का  किसी  प्रकार  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  गुवाहाटी  तथा  कूनूर  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  किये  मुझ्य  क्षेत्रीय

 कार्यकारी  अधिकारी  इन  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  अध्यक्ष  इन्हें  शक्षित्णं  साँपी  गई  हैं  ताकि

 छोटे-छोटे  उत्पादकों  की  समग्याएं  विकेन्द्रीकृत  स्तर  पर  ही  निपटायी  शा  इस  प्रकार  चाय

 बोर्ड  के  किसी  भी  गतिविधि  का  कलकत्ता  से  स्थानान्तरण  नहीं  किया  गया  है  ।

 ओर  हस्नान  सोहल्लाह  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  सात  प्रकार  की  गतिविधियों  जिनमें

 चाय  पौघारोपण  चाय  एकक  चाय  मशीनें  तथा  सिंचाई  उपकरण  आदि  शामिल

 पहले  से  ही  स्थानानतरित  की  जा  चुदो  परन्तु  माननी  मंत्री  कह  रहे  हैं  कि  ऐसा  नहीं
 किया  गया
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 मेरा  प्रश्न  है  कि  इस  स्थानान्तरण  को  रोकने  के  बारे  में  क्या  सरकार  को  कोई
 अभ्यावेदन  मिला  और  उत्तर  कुछ  और  मिला  यह  कहते  हैं  कि  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं
 जोकि  स्थानान्तरण  के  पक्ष  में  तब  मैंने  इस  पर  सरकार  ने  बया  काययंवाही  वी  तो
 अंत  में  उत्तर  यह  है  कि  चाय  बोर्ड  के  मुख्यालय  को  कलकत्ता  से  स्थानान्तरण  करना  संभव  नहीं

 ९
 ि पाया  गया  है  |  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  प्रयास  तो  किया  गया  है

 प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  आव  इस  बात  को  उलझा  रहे  हैं  |  प्रश्न  पूछें  ।

 श्री  हन्मान  मोल्लाह  :  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  मुख्य,लय  को  स्थान  न्तरित
 करना  संभव  नहीं  पाया  गया  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  प्रयास  तो  किया  गया  यही
 भाशंका

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 श्रो  विजय  कृष्ण  चय  बोर्ड  के  मुख्यालय  को  बड़े  पैमाने  पर  चाय  का  उत्पादन

 करने  वाले  राज्य  में  स्थान।न्तरित  करना  उस  राज्य  के  लोगों  की  एक  स्वाभाविक  मांग  लेकिन

 चूंकि  माननीय  मंत्री  ने  ऐसा  करने  में  कई  कारणों  से  अपनी  असमर्थता  दर्शायी  गया  माननीय

 विकल्प  के  तौर  भले  ही  चाहे  वह  छोटा  विकल्प  क्‍यों  न  इस  पर  विचार  करेंगे  कि

 गुवाहाटी  तथा  कूनूर  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  अधिक  जिम्मेदारी  और  अधिक  शक्ति  प्रदान  कर  उन्हें
 सशक्त  बनाया  ज!।ये  ताकि  आवश्यक  मामलों  में  निणंय  लिये  जा  सरें  चूंकि  हुस  समय  यह  कार्यालय

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  का  नाममात्र  का  नमूना  ही

 ५  क्री  पी०  चिदम्धरस  :  मेरे  विचार  से  सभी  माननीय  सदस्य  शक्तियों  के  विकेन्द्रीयकरण  का

 स्वागत  करेंगे  ताकि  चाय  बोर्ड  अधिक.रियों  के  चाय  सम्पदा  के  समीप  होने  से  विकेन्द्रीकृत  स्तर  पर

 निपट  रा  किया  जा  सके  ।

 हमने  गुवाह।टी  में  उत्पादकों  की  अ  वश्यकताओं  का  मुड्य  क्षेत्रीय  कायंक.री  अधिकारी  के  कार्यालय

 की  स्थापना  की  है  यदि  माननीय  सदष्ष्य  यह  कहते  हैं  कि  विके-द्रीकृत  गतिविधियों  बा  यह  एक  छोटा

 नमूना  है  तो  मैं  इसकी  जांच  के  लिये  तैयार  विकेन्द्रीकृत  शबितथों  के  गतिरिक्त  यदि  इन  १र्यालियों

 को  क्षेत्र  की  समस्याओं  तथा  विकासकारी  क्रियाकलापों  का  निपटारा  करने  के  लिये  अधिक

 शक्तियां  दी  जानी  हैं  तो  हम  अवश्य  हो  इ५  पर  भी  ध्यान

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिना  स्थानान्तरण  के  ?

 श्री  पो०  लिदस्थश्स  :  मैं  मुख्यालय  का  स्थानान्तरण  नददों  कर  रहा  हूं  ।  यही  पहले  भी

 कहा  है  ।

 श्री  रूप  चन्द  पाल  :  क्या  यह  सच  है  कि  सात  विभागों  का  पहले  से  ही  स्थाना-तरण  कर

 द्विपा  गया  क्‍या  मंत्री  जी  सभा  को  यह  विश्वास  दिलायेंगे  कि  ऐसी  गतिविधियां  जो  पहले

 मुख्यालयाधीन  वे  उन्हें  वापिस  कर  दिये  जायेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  आज्ञा  नहीं  दी  हस्होंने  पहले  से  ही  इसका  उत्तर  दे  दिया

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  पहले  ही  विशेष  रूप
 से

 उत्तर  दिया  जा  चुका  हैं  और  आप

 इसेदोहरा  रहे  हैं  ।
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  बात  को  धुमाना  ही  जब  मंत्री  ने  सभा  में  विशेष  रूप  से

 यह  कहा  है  कि  वे  इसका  श्यानान्तरण  नहीं  कर  रहे  आप  फिर  भी  बात  को  घुमाये  जा  रहे  हैं

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  कुछ  विभागों  का  पहले  ही  स्थानाग्तरण  किया  जा  चुका

 ध्यक्ष  महोदय  :  यह  अनावश्यक  बात  बात  है  ।

 )

 खरगोशों  और  बन्दरों  के  निर्यात  पर  प्रतिवन्ध

 “718.  श्री  विलासशब  नागनाथराव  गुंडवार  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बन्दरों  तथा  हसी  प्रकार  के  अन्य  जानवरों  के  निर्यात  पर
 प्रतिबंध  लगा  हुआ

 यदि  तो  कब

 क्‍या  इन  जानवरों  के  निर्यात  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाने  का  कौई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  प्रतिबन्ध  कब  से  हटाया  और  यदि  तो  इसके
 कारण  और

 इनके  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  से  पहले  इनके  निर्यात  से  प्रत्येक  वर्ष  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  थी  ?

 ]

 थाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पीਂ  चिदम्बरम  :  हां  ।

 ()  बस्दरों  के  निर्यात  पर  23  1977  से  प्रतिबन्ध  लगा

 (7)  मेंढ़कों  के  निर्यात  पर  30-3-1988  से  प्रतिबन्ध  लगा

 (iii)  खरगोश  के  निर्यात  पर  1-4-1980  से  प्रतिबन्ध  लगा  है  |

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  भहीं  उठता  है  क्योंकि  सरकार  की  नीति  है  कि  वन्य  जीवन
 और  पर्यावरण  की  रक्षा  की  जाए  तथा  परिस्थितिकी  सन्तुलन  को  कायम  रखा  +

 (1)  बर्ष  1973-77  की  अवधि  के  दौरान  बस्दरों  के  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्दा
 की  राशि  सभापटल  पर  रखे  गए  विवरण  पत्र  में  दी  गई

 (2)  मेंढ़कों  ओर  खरगोशों  के  निर्यात  से  अजित  राशि  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 22



 15  भाद्र  1913  मौखिक  उत्तर

 “"“"  ल्‍हफ  वर |£आ£ऋआऋआऋआऑ्क्‍्ञ£

 «वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1973-74
 «39975

 32975  40.59

 »  1974-75  29078  33.75

 1975-76  27906  50.06

 1976-77  20267  84.63

 भारतीय  व्यापार  वर्गीकरण  समीक्षा  2  के  अन्तर्गत  मेंढकों  तथा  खरगोशों  को

 अलग-अलग  वर्गीकृत  नहीं  किया  गया  है  जिसके  आधार  पर  भारत  के  विदेश  व्यापार  सम्बन्धी  आंकड़े

 रछते  जाते  किन्तु वष  1977-78,  1978-79,  1979-80,  1984-85,  1985-86  तथा

 1986-87  के  दौरान  जीवित  जानवरों  मुख्यतः  खाने  के  लिए  एन०ई०एस०
 शिकार  किये  गये  के  मिर्यात  आंकड़े  नीचे  दिये

 गये  हैं  :--

 ब्ष
 मात्रा

 ॥

 मूल्य  रुपये

 1977-78  10,000  0.33

 *  1978-79  14,32,019  43.90

 1979-80  16,200  1.25

 ०  1984-85  5  19,233  3.34

 198  5-8  6  5,350  0.20

 1986-87  4,000  0.18

 बाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सांख्यिकी  महानिदेशालय  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  मनन्‍्यली

 स्टेटिस्टिक्स  ऑफ  फॉरेन  ट्रेड  ऑफ  इण्डिया  ।

 श्री  बिलासराव  नागनाथराव  गुंडेवार  :  क्‍या  वन्य  प्राणियों  को  अवैध  रूप  से  बाहर  भअजमे  के

 कुछ  मामले  पकई  गये  यदि  तो  इसके  बारे  में  गव्मेंट  क्या  कर  रही  है  और  जंसाकि  लोगों

 ने  कहा  कि  ऐसे  वन्य  प्राणियों  की  खालें  भी  वाहर  भेजी  गई  हैं  तो  इसके  बारे  में  क्या  का्मंवाही  की

 गई

 [

 श्री  पौ०  चिदस्थरस  :  वाणिज्य  मंत्रालय  को  गैरकानूनी  निर्यात  की  जानकारी  नहीं

 है  मुझे  यकीन  है  कि  गेरकानूनी  निर्यात  के  कुछ  मामले  इस  प्रश्न  को  वित्त  मंत्रालय

 के  सीमाशुल्क  विभाग  से  पूछा  जाना  चाहिए  जो  यह  बता  सकेंगे  कि  गैरकानूनी  निर्यात  हो  रहा  है

 है  सा
 23.
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 श्री  कृष्णदत्त  सुल्तानपुरो  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना

 चाहूंगा  चूंकि  बन्दर  के  बारे  में  यहां  बात  अई  है  और  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  में  बन्दर  भारी  मात्रा  में

 होते  व ेसारी  फसलों  का  भ,री  नुकसान  कर  रहे  उनको  पकड़  जाने  के  जितने  साधन  वे  श्रसफल

 रहे  इसलिए  हिमाचल  प्रदेश  के  गांव  में  सब्जी  और  जो  फसलें  हैं  उनको  बचाने  के  लिए  इन
 बस्दरों  को  विदेश  में  भेजे  जाने  पर  लगे  हुए  प्रतिबन्ध  को  हटाकर  पुनः  भेजे  जाने  का  प्रब*ध  करेंगे  ।

 ]
 भरी  पी०  चिदस्थरम  :  यदि  सरकार  या  अन्य  कोई  संगठन  बदरों  को  पकड़ता

 तो  मुझे  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  मेरी  आपत्ति  बन्दरों  के  निर्यात  तक  सीमित  है  जिस  पर  रोक

 लगा  दी  गई

 भी  राम  कापसे  :  मैं  यह  जानमा  चाहूंगा  कि  क्‍या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी

 है  कि  मेंढ़कों  का  अभी  भी  निर्यात  किया  जा  रहा  है  और  इसके  कारण  ठाणे  जिले  ओर  अन्य  कई
 जिलों  में  धान  कौ  फसल  को  हानि  हुई  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरक।र  को  इसकी
 जानकारी  नहीं  है  और  यदि  उनको  इसकी  जानकारी  नहीं  है  तो  क्या  वह  इसकी  जानकारी  एकत्र
 करके  देंगे  ।

 झी  पी०  चिदस्थरम  :  ज॑ंसाकि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  माननीय  सदस्य  का  का  चुनाव
 सही  नहीं  मेंढ़कों  का  निर्यात  नहीं  किया  जा  रहा  निर्यात  पर  रोक  लगा  दी  गई  मेंढकों

 की  तस्करी  हो  सकती  है  ।  इस  प्रश्न  को  सीमा  शुल्क  विभाग  से  पूछा  जाना  चाहिए  जो  तस्करी  की  -

 गतिविधियों  को  देखते  मैं  उनकी  ओर  से  उत्तर  नहीं  बे  सकता  ।

 बिल्ली  परिवहन  निगम  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 कर्मचारियों  को  पुनः  सेवा  में  लिया  जाना

 ]
 19,  ओ  भूपेस  सिंह  हुड्डा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  दिल्ली  परिवहन  मिगम  में  कायंरत  500  से  अधिक  अनुसूचित  जाति/मनुसूचित
 जनजाति  के  ऐसे  कन्डक्टरों/चालकों,  जिन्होंने  उस  ग्रेड  में  दो  वर्ष  से  अधिक  की  अवधि  पूरी  कर  ली

 की  सेवाएं  1988  में  समाप्त  कर  दी  गई

 यदि  तो  इन  कमंचारियों  को  पुमः  सेवा  में  लेने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 इन  सभी  कमंचारियों  को  सेवा  में  कब  तक  बहाल  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 सरकार  के  पास  इन  कमंचारियों  को  बहाल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  पास  पहले  ही  अतिरिक्त  कमंचारी

 उपर्यक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  भूपेसा  सिह  हुड्डा  :  इन  कमंचारियों  को  रोजगार  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति
 की  बकाया  रिक्तियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  दिया  गया  क्‍या  यह  बकाया  अभी  भी  हैं  ?

 '
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 श्र  जगदोश  टाईटलर  :  हमारे  पास  बकाया  जब  भी  रिक्तियां  हम  उसे  पूरा

 झरो  भूपे्दत  सिह  हुड्डा  :  इन  रिक्तियों  के  बारे  में  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  वह  इन  बकाया
 रिक्तियों  के  लिए  लौ  गई  क्‍या  यह  रिक्तियां  भरी  गई  हैं  या  नहीं  ?

 चि  शो  जगदीश  टाईटलर  :  दिहली  परिवहन  निगम  में  जितने  कर्मचारियों  की  आवश्यकता
 हम  उस  बकाया  को  पूरा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  मदन  लाल  ख्राना  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  यह  सच
 है  कि  जिस  समय  यहां  500  एडह्ॉक  हरिजनों  को  डी०टी०सी०  से  निकाला  उसके  कुछ
 समय  पहले  गाजियाबाद  और  दादरी  में  कंडकटसं  और  ड्राइवर्स  की  भरती  कौ  गई  थी  डी०टी०सी०  के

 अन्दर  ?  अगर  जगह  खाली  थी  तो  जो  दो-तीन  सालों  से  शेड्यूल  कास्ट्स  काम  कर  रहे  उनको

 एबजॉबं  क्‍यों  नहीं  किया  गया  और  गाजियाबाद  और  दादरी  से  लाकर  नयी  भर्ती  क्‍यों  की  गईं  ?

 श्री  जगदोश  टाईटलर  :  जैसाकि  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  हुड्डा  को  बता  चुका  हूं
 गा  चुत श्री  मदन  लाल  खुराना  को  बता  रहा  जब  कभी  भी  रिक्तियां  होती  हमारे  पास  कर्मचारियों  की

 एक  सूची  है  और  इस  श्रेणी  के  अंतर्गत  हम  सुची  बना  लेते  हैं  ।

 भो  सदन  साल  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्त  का  जवाब  नहीं  वहां  जो  तीन-तीन

 ०  साल  से  लोग  लगे  हुए  हैं  उनको  क्‍यों  निकाल  विया  ?

 भी  कालका  बास  :  अध्यक्ष  यह  मामला  काफी  पुराना  दो  गया  है  ओर  ये  अनुसूचित

 जाति  के  जितने  ड्राइवर  ओर  कंडक्टर  तिकाल  दिए  गए  थे  जिन्होंने  बह  मिनिमम  पीरियड  भी  पूरा

 कर  लिया  था  जो  सरकारी  नियम  हैं  कि  दिन  तक  जो  काम  करेगा  उमको  रेगुलर  कर  दिया

 और  ये  रेगुलर  चल  रहे  थे  कि  अचानक  उनको  निकाल  दिया  इन्होंने  परिवहन  मंत्री  के

 दरवाजे  पर  भूख  हड़ताल  भी  धरना  भी  दिया  और  परिवहन  मंत्री
 ने  यह  आश्वासन  दिया  था  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  समाप्त  हो  रहा  है  ।

 श्री  कालका  वास  :  परिवहन  मंत्री  ने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  इनको  तुरंत  लगा  दिया

 जाएगा  ।  इनको  वापस  लाने  में  कितनी  अवधि  और  क्‍या  सरकार  की  योजना  कब  तक

 उनको  लगा  दिया  जाएगा  |

 ]

 थी  अग॒वोश  टाईटलर  :  मैं  मानवीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  इन  500
 चालकों

 में  330

 की  पहले  ही  वापिस  लिया  जा  चुका  42  को  इस  कारण  वापिस  नहीं  लिया  जा  सकता  क्योंकि  उनका

 खराब  है  और  लगभग  चुका  का  हम  इंतजार  कर  रहे  हैं  कि वह  आकर  ड्यूटी  ज्वाइन  करे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हुआ  ।

 !  रहे हैं कि वह आकर ड्यूटी ज्वाइन करें ।
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 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 बिहार  में  रामगढ़  से  बोकारो  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  विकास  तथा  इसे  चौड़ा  करना

 *717.  श्रो  भुवभेश्वर  प्रसाद  सेहता  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हजारीबाग  में  रामगढ़  से  बोकारो  तक  का  राष्ट्रीय  राजमार्ग  यातायात  के

 लिए  उपयुक्त  नहीं

 यदि  तो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  इस  हिस्से  के  विकास  तथा  इसे  चौड़ा  करने  के  लिए
 हु

 कितनी  घनराशि  मंजूर  की  गई

 इस  सड़क  पर  काय॑  कब  तक  प्रारम्भ  कर  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०

 23  का  रामगढ़  से  बोकारो  तक  का  अधिकांश  भाग  हकहरी  लेन  वाला  है  और  इसका  सड़क  निर्माण

 अनुपयुक्त  है  जिससे  मानसून  के  दौरान  यह  अक्सर  क्षतिग्रस्त  हो  जाता  सामान  यअनुरक्षण  के  तहत

 इसकी  मरम्मत  करके  यातायात  योग्य  स्थिति  में  बनाए  रखा  जा  रहा  है  |

 और  22.8  से  34.8  कि०मी०  के  भाग  को  चौड़ा  और  सुदृढ़  करने  के  लिए  352.82

 लाख  छ०  के  एक  प्राक्कलन  को  में  स्वीकृति  दे  दी  गई  चूंकि  अभी  ठेका  नहीं  दिया

 गया  है  इसलिए  अभी  से  यह  बताना  मुमकिन  नहीं  है  कि  कार्य  कब  शुरू  हो

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा

 +720.  कुमारी  विसला  वर्मा  :  क्‍या  न्याय  ओर  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दसवीं  लोक  सभा  के  चुनावों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  किन-किन  स्थानों  पर  मतदान

 केन्द्रों  पर  कब्जा  किया  ओर  मतदान  में  हेराफेरी  की  और

 इनमें  से  कितने  मतदान  केन्द्रों  में  मतदान  निर्वाचन  क्षत्र-बार  कराया  गया  ?

 स्याय  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  के०  बिजय  भास्कर  मोर  एक

 विवरण  संलग्न
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 oe  ee  तहत  cm  -  ee  “5  अ

 विवरण

 संसवीय  निर्वाचन  विधान  सभा  निर्वाचन  मतदान  क्या  पुनमंतदान  के
 का  संख्यांक  और  नाम  का  संद्यांक  और  नाम  बूथों  की  संख्या  आदेश  दिए  गए

 2  3  4  5

 1...  155  नहीं

 2  नहीं

 १3  नहीं

 2.  76  हां

 $.  38  हां

 4.  38  नहीं
 39  नहीं
 40  नहीं
 बा  नहीं
 42  नहीं

 हु  46  नहीं

 126  नहीं

 WS.  36  नहीं

 6.  62  नहीं

 3  हां
 153  हां
 155  हां

 157  हा

 158  हा

 १59  हां

 हां 7.  120  हृ
 खुला  |

 127  हा
 11  हां
 12  डा

 ९  53  हां
 11  ड्डां

 8.  70  हा

 bs.
 4  दवा
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 1  3  3  4  5

 10.  54  हां
 62  हां
 63  हां

 70  हां
 71  हां

 11.  4  हां
 16  हां

 12.  119  नहीं
 124

 13.  65  हां
 66  रा

 योग  निर्याचन  सभा  निर्वाचन  39  25  बूथों  पर

 पुनमेतदान  हुआ

 फोटो  टाईपसंट  यूनिटों  क ेलिए  आयात  लाईसेंस

 *721.  श्री  किरिप  छऋालिहा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  फर्मों  को  टाइपसंट  यूनिटोंਂ  के  लिए  आयांत  लाइसेंस

 ही  में  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इत  फर्मों  ने इस  बीच  इनमें  से  कुछ  फोटो  टाइपसट  यूनिटें  किन्हों  अन्य  फर्मों  को

 दे  दी  अथवा  बेच  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 चाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  वर्ष  1990-91  और

 1991-92  (25  1991  के  दौरान  मुख्य  आयात  एवं  निर्यात  के  कार्यालय  द्वारा

 फोटो  टाइप-सैट  यूनिटों  के  आयात  के  लिए  कोई  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  गया

 अल्पसंख्यक  समुदायों  को  दिए  जा  रहे  ऋण  पर  निगरानो  रखना

 *722.  डा०  ए०के०

 शो  शंकर  सिह  व्धेला  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अल्पसंख्यक  समुदायों  को ऋण  दिए  जाने  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  को  अनुदेश  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 है
 अल्पसंख्यक  समुदायों  को  ऋण  दिए  जाने  पर  भिगरानी  रखने  हेतु  इन  समुदायों  का

 निर्धारण  करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई

 इस  प्रयोजमार्थ  कौन-कौन  से  अल्पसंब्यक  समुदायों  का  निर्धारण  किया  गया  और

 बषं  1999-91  तथा  अप्रैल-जन  1991  के  दौरान  उन्हें  दिए  गए  कणों  का  ब्योरा
 क्या

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास

 बैंक  ने  समी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  वे  अल्पसंखपक  समुदायों  को

 दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  की  प्रगति  को  मानीटर  भ्रल्पसंझयक  समुदायों  को  दिए  जाने

 वाले  बैंक  ऋणों  को  मानीटर  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  इन  समुदायों  के  सदस्यों  को  प्राथमिकता  क्षत्र  के

 विभिन्‍न  घटकों  के  अन्तर्गत  ऋण  का  पर्याप्त  भाग  सनिश्चित  कराना  है  ताकि  इन  समुदायों  के  सदस्य

 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिः्त  योजनाओं  क्रमों  का  अधिक  से  भ्रध्िक  लाभ

 भारतीय  रिजवे  बैंक  और  नाबाई  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  सहित  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों  को

 मंजूरी  से  पत्र  की  जांच  पड़ताल  के  दौरान  उधारकर्ता  के  धर्म  फे  बारे  में  अनोपचारिक  के  रूप  से

 कारी  प्राप्त  करने  के  निर्देश  दिए  यदि  उधारकर्ता  विनिदिष्ट  अल्पसंख्यक  समुदायों  में
 से

 किसी

 एक  से  संबंधित  है  तो  शाखा  अधिकारियों  द्वारा  ऋण  प्रावेदनों  तथा  दूसरे  रिकाड्ड  में  क्‍ग्रावश्यक  उल्लेख
 किया  जाता  है  ताकि  प्रगति  रिपोर्ट  तैयार  की  जा  सके  ।  बैंक  की  प्रगति  रिपोर्ट  में  जिन  समुदायों  को

 शमिल  किया  गया  है  वे  हैं  :-  जोरास्ट्रियन  औंर  नवबोद्ध  ।

 31  मार्च  1991  तक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  ऋण  संवितरण  में  की

 गयी  समुदाय-बार  प्रगति  रकमों  के  इस  प्रकार  है  :-

 छ  सम॒दाय  खाते  श्कम

 सिख  29746  1473

 मुस्लिम  500444  12806

 क्रिश्चियन  141185  1835

 जोरास्टियन  77  5

 नव-बोद्ध  5309  163

 जोड़  67:761  16282

 बस्त्र  निर्यात

 *1723.  श्री  वीरेन्  सिह  :

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1994-95  में  अनुमानतः  कितने  वस्त्र  का  निर्यात  किया

 हे  विश्व  वस्त्र  ब्यापार  में  इस  समय  भारत  का  कितना  हिस्सा  ओर

 वस्त्र  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथबा  उठाने  का  क्या  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  गहलोत  :  वर्ष  1994  95  के  लिए  पहनावों

 सहित
 वस्त्रों  मदों  के  अन्तिम  निर्यात  22,500  करोड़  रु०  मूल्य  के  होने  का  अनुमान  है  ।
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 विश्व  के  वस्त्र  व्यापार  में  भारत  का  हिस्सा  2  प्रतिशत  बनता

 करकार ने  वक्त्रों  का  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  जिनमें  शामिल  हैं  :--

 (1)  रियायती  शुल्क  पर  अत्याधुनिक  वस्त्र  मशीनों  क ेआयात  की  अनुमति  दे  कर  उद्योग
 का  आधुनिकीकरण  ।

 (2)  बढ़ी  हुई  तथा  उधारीकृत  आर०ई०पी०  लाइसेंस  योजना  अब  एक्जिमस्क्रिप  योजना

 के  नाम  से  जाना  जाता  ।

 (3)  प्रमुख  विदेशों  की  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपये  के  मूल्य  का  समंजन  ।

 (4)  परिधानों  के  सम्बन्ध  में  गे र-कोटा  निर्यात  हकदारी  जोकि  वर्ष  1990  3  प्रतिशत

 चालू  परिधान  निर्यात  हकदारी  विवरण  नीति  में  बढ़ाकर  10  प्रतिशत

 (5)  करेता-विक्रेता  सम्मेलनों  और  अध्ययन  दोरों  का  आयोजन  ।

 (6)  परिधान  निर्यातकों  क ेलिए  जरूरी  ट्रिपिग  और  एम्बेलिशमेंट  आदि  हैँका  उदारीफृत
 भायात  |

 उत्तर  प्रदेश  में  बस्तो  से  बंसी  सिद्धार्थनगर  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  लिर्माण

 *724.  श्री  रामपाल  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचाश  उत्तर  प्रदेश  में  वस्ती  से  बंसी  सिद्धार्थनगर
 जोकि

 भगवान  गौतम  बुद्ध  के  जन्मस्थान  लुम्बिनी  के  समीप  और  जहां  प्रतिवर्ष  चीन  शोर

 श्रीलंका  से  हजारों  तीर्थयात्री  आते  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  करने  का

 यदि  तो  इसका  निर्माण  कब  तक

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अस्ती  से  बंसी  सिद्धार्थंगर  तक  सड़क  को  चौड़ा

 करने  तथा  उसका  विकास  करने  हेतु  केन्द्रीय  सड़क  निधि  योजना  के  अन्तगंत  धनराशि  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सूती  धागे  के  सूल्य  में  बुद्ध

 ]
 “725.  रो  धर्मण्णा  सोड़य्या  सादुल  :

 डा०  जो०एल०  कनोजिया  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  छह  महीनों  के  दौरान  सूती  धागे  के  गरल्यों  में  अप्रत्याशित  वृद्धि  हुई
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  सूती  धागे  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखते  और  इन्हें  1991  से  पहले
 के  स्तर  पर  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जायेंगे  ?

 >  ..
 उस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  अशोक्त  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 हर  है
 हां  ।  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  सभी  काउन्ट  वाले  सूती  यान॑  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 हे  ।

 माचं-अगस्त  1991  की  अवधि  के  दौरान  हैंक  यान  की  कीमतों  में  लगभग  6  प्रतिशत
 से  17  प्रतिशत  तथा  कोन  यान॑  के  मामले  में  लगभग  15  प्रतिशत  से  44  प्रतिशत  के  बीच  वृद्धि  हुई

 सूती  यान॑  की  कीमतों  में  वृद्धि  होने  का  मुख्य  कारण  देश  के  कपास  उपजाने  वाले  कूछ  क्षेत्रों  में

 मौसम  सम्बन्धी  प्रतिकूल  परिस्थितियां  तथा  जीवनाशी  के  भयंकर  आक्रमण  के  कारण  कपास  के  उत्प।दन
 में  गिरावट  आता  और  इसके  फलस्वरूप  कच्चे  कपास  की  कीमतों  में  वृद्धि  होना  वेतन

 तथा  बैंक  ऋण  जैसी  अन्य  निविष्टियों  की  लागत  में  भी  वृद्धि  हुई

 सूती  कपास के  मूल्यों  में  व॒ड्धि  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कवमों  में  सूती
 याने  तथा  कपास  के  निर्यात  के  लिए  सतर्क  नीति  को  अपनाना  शामिल  एन०्टी०सी०  की  मिलों  को

 *+तनिदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  40  से  कम  के  काउन्टों  वाले  य।ने  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अपने  उत्पादन

 कार्यक्रम  को  पुनः  निर्धारित  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  द्वारा  हथकरघा  बुनकरों  को  यान॑

 सप्लाई  को  वस्त्र  आयुक्त  के  तन्त्र  के  द्वारा  जमाखोरी  के  विरुद्न  अभिय'न  चल/ना,  राज्म

 सरकारों  द्वारा  याने  मूल्य  निर्धारण  समितियों  को  सक्तिप  बनाना  तथा  राज्य  अभिकरणों  द्वारा  वितरण

 व्यवस्था  को  सरल  बनाना  ।

 वक्षिण  में  उच्चतम  न्यायालय  को  एक  छंडपीठ  की  स्थापना

 +726,  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्‍या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  यह  मांग  लगातार  फी  जा  रही  है  कि  दक्षिण  में  उच्चतम  न्यायालय  की  खंडपीठ  की

 स्थापना  की  और

 यईि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया

 स्याय  और  कम्पनी  कार्य  संप्रो  के०  विजय  भारकर  उच्चतम

 न्यायालय  की  न्यायपीठों  की  देश  के  विभिन्‍न  भागों  जिसमें  दक्षिण  भी  सम्मिलित  स्थापना  के

 समय-समय  पर  अम्पावेदन/सुझाव  दिए  गए  हैं  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  130  के  उच्चतम  न्यायालय  दिल्ली  में  अथवा  ऐसे  अन्य

 प

 स्थान  या  स्थानों  से  अधिविष्ठ  होगा  जिन्हें  भारत  का  मुख्य  न्यायमू:त,  राष्ट्रपति  के  अनुमोदन

 मय-समय  पर  नियत  करे  |  इस  विषय  में  अभी  अन्तिम  विनिश्चय  नहीं  किया  गया
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 *727, शोसती बसुरधरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने  स

 बस्त्रों  का  निर्यात

 +727.  आओसती  बसुरधरा  राजे  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वस्त्र  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्षवार  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए
 गए  थे  तथा  उन्हें  किस  हद  तक  पूरा  किया

 उक्त  अवधि  में  वस्त्र  निर्यात  से सरकार  को  कूल  कितने  राजस्व  की  प्राप्ति

 क्‍या  वस्त्र  निर्यात  को  बढ़ाने  की  काफी  गुंजाइश  और

 यदि  ती  इस  दिशा  में  किन-किन  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  गया

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अशोक  :  से  वर्ष  1988-89  से

 1999-91  तक  की  अवधि  के  दौरान  लक्ष्यों  और  तदनुरूपी  निर्यात  आय  को  दशाने  वाला  विवरण

 संलग्न

 2.  सरकार  का  विचार  है  कि  भारत  के  वस्त्रों  और  परिधानों  के  निर्यातों  में  सुधार  लाने  की

 अच्छी  गुंजाइश  है  हालांकि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  तथा  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  जैसे  कुछ  प्रमुख
 गंतव्य  देशों  को  भारत  के  बस्त्रों  और  पहनावों  के  निर्यात  कीटा  नीति  द्वारा  संचालित  होते  हैं  जिसमें  कि

 ऐसे  सुधार  की  गुंजाइश  कुछ  हृद  तक  ही  सीमित  है  ।

 3.  सरकार  ने  हमारे  निर्यातों  को  बढ़ाने  क ेलिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :---

 (1)  रियायती  शुल्क  पर  अत्याधुनिक  वस्त्र  मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  देकर  उद्योग  का

 आधुनिकीकरण  ।

 (2)  बढ़ी  हुई  तथा  उदारीकृत  आर०ई०पी०  लाइसेंस  योजना  अब  एक्जिमस्क्रिप  योजना

 के  नाम  से  जाना  जाता  ।

 (3)  प्रमुख  विदेशी  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपये  के  मूल्य  का  समंजन  ।

 (4)  परिधातों  के  सम्बन्ध  में  गैर-कोटा  तिर्यात  हकदारी  जोकि  बर्ष  1990  में  3  प्रतिशत

 चालू  परिधात  निर्यात  हकदारी  वितरण  नीति  में  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  करना  ।

 (5)  क्रेता-विक्रेता  सम्मेलनों  और  अध्ययन  दौरों  का आयोजन  ।

 (6)  परिधान  निर्यातकों  के  लिए  जरूरी  ट्रिपिग  और  एम्बेलिशमेंट  आदि  का  उदारीकृत  आयात  ।
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 सरकारो  क्षत्र  के  उपक्षमों  को  विदेशी  मुद्रा  को  अनु  पलब्धता

 728.  श्री  अबण  कुमार  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  |  1991  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  विदेशी

 मुद्रा  की  अनुपलब्धता  के  कारण  राज्य  व्यापार  इंडियन  आयल  कार्पोरेणन  और  खनित  तथा  धातु
 ब्यापार  निगम  जसे  सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक  उपक्रम  अपने  करारगत  दायित्वों  को  पूरा  नहीं  कर  पाते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  कारण  होने  वाली  कठिनाई  से  निपटने  में  रुपये  के  अवपूल्यन  से

 उन्हें  किस  हृद  तक  सहायता  मिली  और

 बिदेशी  मुद्रा  की  कमी  से  उन्हें  उबारने  के लिए  यदि  अन्य  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  तो  वे

 बया  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  और  विदेशी  मुद्रा

 के  सम्बन्ध  में  बेंकरों  भौर  आपूतकर्ताओं  के  प्रति  सभी  संविदात्मक  दायित्वों  को  बिना  किसी  त्रुटि  के

 पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 बिनिमय  दरों  के  समायोजनों  का  विदेशी  मुद्रा  संकट  के  कारण  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपकमों

 द्वारा  महसूस  की  जा  रही  कठिनाइयों  के  साथ  शोई  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  ऐसे  समयोजनों  से

 भुगतान  संतुलन  में  समयानसार  जिस  सीमा  तक  सुधार  उसी  सीमा  तक  अपर्याप्त  विदेशी  मद्रा  के

 कारण  होते  वाली  कठिनाइयों  पर  काबू  पाया  जा

 भुगतान  संतलन  की  कंठिन  स्थिति  से  निपटने  की  नीति  कै  रूप  में  सावंजनिक  क्षत्र  के

 उपक्रमों  से  मांग  पर  पतविच्ञार  माल  सभी  में  कमी  मांग  आदेशों  में  फेरबदल  करने  और

 जझां  पर  भी  संभव  शो  उधार  की  सविधाएं  लेने  के  लिए  कहा  गया  इस  पद्धति  के  दारा  संविदात्मक

 उत्तरदायित्व  केवल  प्रबन्ध  योग्य  स्तरों  तक  सीमित  रखे  होते  हैं  और  उन्हें  ठीक  तरह  से  पूरा  किया  जाता

 इस  मामले  पर  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ताकि  भगतान  संतुलन  की  स्थिति  और  विदेशी

 मद्रा  भंडारों  के  प्रबन्ध  को  समय-समय  पर  किए  गए  संविदात्मक  दायित्वों  के  अनुसार  समन्वित  किया

 जा  सके  ।

 विदेशी  मुद्रा  भंडारों  के  स्तर  में  सुधार  करने  की  दष्टि  से  कृरकार  का  अल्पावधि  के

 आयात  कम  करने  के  पड़ले  में  वचतबद  विदेशी  सहायता  के  उपयोग  को  त्वरित  करने  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुदा  कोष  की  सविधाएं  सहित  अतिरिक्त  वित्तपोषण  सुविधाओं  की  संभावनाओं  का  पता

 लगाने  के  कार्य  को  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मध्यावधि  अधिक  प्रभावशाली  निर्यात  संवर्धन  सेवाओं  जिनमें  पर्यटन
 प्राप्तियां  भी  शामिल  संब.द्धत  प्राप्तियों  के  माध्यम  से  अदृश्यਂ  आय  में  वृद्धि  और

 वित्तीय  विवेक  और  उनके  उत्पादक  उपयोग  द्वार  पूंजी  प्रवाह  को  बढ़ाकर  व्यापार-अन्तर  को  कम  करना

 चाहती  हमारी  समग्र  आथक  नीतियों  के  सीधे  विदेशी  निदेशों  को  और  अनिवासी  भारतीयों
 से  अधिक  पूंजी  प्रवाहों  को आकादत  करने  के  उपायों  की  घंषणा  भी  की  गई  है
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 खोनो  सिलों  को  रियायतों  दरों  पर  ऋण

 *730.  श्री  अनादि  चरण  दास  :

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गर-सरकारी  तथा  सहकारी  क्षेत्रों  की  चीनी  मिलें  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं

 से  रियायती  दरों  पर  ऋण  प्राप्त  करने  की  पात्र

 यदि  तो  इन  चीनी  मिलों  से  किस  दर  पर  ब्याज  लिया  जाता  है  तथा  वापसी  भुगतान
 न  किए  जाने  पर  उनसे  किस  दर  से  दण्डात्मक  अ्याज  वसूल  किया  जाता

 इन  दरों  को  पिछली  बार  कब  संशोधित  किया  गया

 क्या  कुछ  चीनी  मिलों  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं  को  भुगतान  करना  स्थवित

 किए  जाने  का  समाचार  मिला

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 दरें  पिछली  धार  अगस्त  1991  में  संशोधित  की  गई  थीं  । )

 37)  31-3-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  वित्तीय  संस्थाओं  से  सम्बन्धित  चुकों  का  ब्यौरा
 नीचे  दिया  गया

 रुपए

 ee  चूके  बकाया  राशि

 संख्या  राशि

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  30  11.64  48.94

 भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  17  5.96  18.58

 भारतीय  भोौद्योगिक  ऋण  एबं  निवेश  निगम  106  20932  107.83

 कं  37.92  175.35

 *कई  कम्पनियों  के  साम|न्‍्य  होने  के  कारण  कम्पनियों  की  कुल  संख्या  सेल  नहीं  खाएगी  ।

 खूक  होने  के  कारण  अलाभकर  परिचालन  है  जिनमें  अन्य  वातों
 के  साथ  साथ-साथ  ये  शामिल

 उपलब्ध  न  गन्ना  वसूली  की  उच्च  चीनी  की  कम  मात्रा  में

 ४  35
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 करण  का  प्रबन्धन  की  कार्यास्वयन  में  लगाई  गई  क्षमता  का  अश्वाभकर  होता  ह
 आदि  ।  हट

 विशीय  संस्थाएं  अतिदेय  राशियों  की  वसूली  के  लिए  कई  प्रकार  के  उपाय  करती

 इनमें  सम्बन्धित  एककों  और  उनके  गारंटोदाताओं  सरकारों  सहित  जहां  वे  शामिल  पर  अपनी

 गारंटी  देने  की  बाध्यताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  दबाव  डालना  शामिल  पात्र  मामलों  में

 संस्थाएं  ऋणों  के  पुननिर्धारण  के  लिए  भी  सहमत  हो  जाती  कतिपय  अनरंक्षम  एककों  के  मामले  में

 संस्थाएं  एक  बारगो  समझौता  भी  करती  अपवादक  मामलों  जहां  अन्य  सभी  उपाय  असफल  ह्दो
 जाते  संस्थायें  वसूली  के  लिए  मुकहमे  दायर  करतो  हैं  ।

 उड़ीसा  में  बंकों  का  शाला  बिस्तार  कार्यक्रम

 +73 1.  श्री  श्रज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  के  दौरान  सरकारी  क्षोत्रों  के  बैंकों  क ेशाला  विस्तार

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  भारतोय  रिजवं  बैंक  द्वारा  ग्रामीण  बेंक  शाखाएं  खोलने  के  लिए
 कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए  और  वास्तव  में  कितनी  साखाएं  खोली  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  उड़ीसा  में  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  किया  गया

 प्रति  व्यक्ति  निवेश  राष्ट्रीय  औसत  निवेश  की  तुलना  में  कितना  था  ?  ठ

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  की

 1985-90  5-90  के  लिए  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  उड़ीसा  सहित  देश  में  प्रत्येक  विकास  अण्ड  के

 और  अर्ध-शहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  बैंक  कार्यालय  17,000  जनसंख्या  (1981  की  के  लक्ष्य  के

 पाने  की  अपेक्षा  की  गयी  मार्च  1990  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  राज्य  के  प्रति  बेंक

 कार्यालय  की  औसत  जनसंख्या  समस्त  रूप  में  13,540  और  ग्रामीण/अधं-शहरी  क्षेत्रों  में  यह  14,520
 थी  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उक्त  अवधि  के  लिए  वाणिज्यिक  बेंकों  को कुल  388  केन्द्र  आबंटित  किये

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वागा  आज  तक  354  केस्प्रों  को  खोल  दिया  गया  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने

 शम्बित  लाइसेंसों  की  वेघता  को  31  1992  तक  बढ़ा  दिया  है|

 मार्च  1989  के  अन्त  कौ  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  में  (1981  की  जनगणना  पर

 सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बकों  द्वारा  सकल  बैंक  ऋण  का  प्रति  व्यक्ति  संवितरण  राष्ट्रीय
 ओसत  निवेश  की  तुलना  में  638  रुपए  और  1403  रुपए  था  ।

 केश्ल  में  रेशम  उत्पादन  का  विकास

 5894.  श्री  टो०लें०  अंजलोज  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  में  रेशम  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कुछ  सुविधाएं

 मुहैया  की

 यदि  तो  कब  से  और  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  अब  तक  दी  गई
 सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और  1

 ब्‌
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 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  केरल

 राज्य  सरकार  को  राज्य  में  रेशम  उत्पादन  के  विकास  के  लिये  1987-88  से  अपने  सामान्य
 +  विश्व  बेंक  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  अंतगंत  निम्नोबत  प्रकार  की  सहायता

 प्रदान  की  है  :

 1.  इम्दादी  लागत  पर  शहतूृती  कलमों  और  पौधों  की  सप्धाई  ।

 2.  रोग  मुक्त  चक्‍तों  की

 3.  मूल  बीज  कोसों  के  रेशम  उत्पादन  प्रशिक्षण  प्रदर्शन

 सह  प्रशिक्षण  रीलिंग  चाकी  केरद्रों  तथा  तकनीकी  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  ।

 4.  किसानों  के  लिये  अध्ययन  दौरों  तथा  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का आयोजन  ।

 5.  तकनीकी  मार्ग-दर्शन  तथा  वितरण  सहायता  का  विस्तार  ।

 6.  संगोष्ठियों  तथा  उद्यमियों  के  कार्यक्रमों  का आयोजन  ।

 गुवाहाटी  उच्च  स्थायालय  सें  लंबित  सामले

 5895.  डा०  जयन्त  क्‍या  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा
 +  करेंगे  :

 गुबहाटी  उच्च  न्यायालय  में  10  वर्षो  से  भी  अधिक  समय  से  लंबित  मामलों  की  संख्या
 ओर

 इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  का्यंबाही  कौ  जा  रही  है  ?

 संसवीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  संत्री  रंगराजन  :

 30-6-1991  को  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  237  दस  वर्ष  से  अधिक  समय
 से  नंबित  थे  ।

 कं
 मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  के लिए  विधि  के  समान  प्रश्न  वाले  मामलों  को  एक  भ्मूह

 में  विशेष  स्यायापीठों  का  प्रक्रियात्मक  आदि  जैसे  विभिन्‍न  कदम  उठाये  गए
 बकाया  मामले  सम्बन्धी  समिति  की  जिसने  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  को

 समस्या  का  अध्पयब  किया  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशें  सभी  संबद्ध  राज्य  केम्द्रीय
 मंत्रालथों  और  गुबाड़ाटी  उच्च  न्यायालयों  सहित  सभी  उच्च  न्यायालयों  उपयुक्त  अनुवर्ती  कारंवाई
 के  लिए  भेज  दी  गई  है  ।

 ईक्‍  निर्यात  और  आयात  के  बीच  शम्तुलन

 5896.  ओ  प्रकाश  पाटोल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 »
 स“कार  द्वारा  निर्यात  और  आयात  के  बीच  सन्तुलन  बनाए  रखने  के  लिए  क्‍या  कदम

 ।
 का  विचार
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 आयात  के  बराबर  निर्यात  अथवा  भ्रायात  से  अधिक  निर्यात  कब  तक  हो  जाने  की

 सम्भावना

 5  प्रतिशत  तक  विदेशी  इंविवटी  से  विदेशी  व्यापार  में  सस्तुलन  लाने  में  किस  प्रकार

 सहायता

 क्या  विदेशी  पूंजी  निवेश  वाली  कम्पनियां  आयात  की  तुलना  में  निर्यात  अधिक  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  व्यापार  नोति
 में  अनेक  परिवर्तत

 किए  गए  जिनका  उद्देश्य  निर्यात  प्रोत्साहनों  को  सुदृढ़  आयात  लायसेंसों  को  काकी  हद  तक
 समाप्त  करना  तथा  आयात  दबाव  को  अभीस्ट  स्तर  तक  लाना  पी०ओ०एल०  तथा  उवंरकों

 जेसे

 संवेदनशील  मदों  के  अनिवायं  आयातों  को  पूरी  सुरक्षा  दी  गई  है  लेकिन  कच्चे  माल
 एवं

 संगठनों  के  अस्य

 भायातों  को  निर्यात  निष्पादन  के  साथ  जोड़  दिया  गया  आर०  ई०  पी०  लाइसेसों  का  स्थान  अब
 एक्सिमस्क्रिप्प  नामक  दस्ताबेज  ने  ले  लिया  एक्सिमस्क्रिप्स  के जरिए  अब  कच्चे  संघटकों  एवं

 फाल्तू  पुर्ों  की  कुछ  किस्म  आयात  की  जा  असूचीबद्ध  ओ०  जी०  एल०  की  श्रेणी  को  समाप्त

 कर  दिया  गया  है  ओर  इन  मदों  को  अब  केवल  एक्सिमस्क्रिप्स  के  आधार  पर  ही  आयात  किया  जा

 सकता  निर्यात  संव्धत  के  एक  साधन  के  रूप  में  अग्रिम  लाइसेंस  की  प्रणाली  को  सुदृढ़  किया  गया

 आयात  को  कम  करने  तथा  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए
 '

 सरकार  द्वारा  किए  गए  अनेक
 उपायों  के  परिणामस्वरूप  व्यापार  घाटा  1990  में  1876  करोड़  रु०  से  कम  होकर

 अप्रैल-जून  1991  में  1502  करोड़  ₹०  रह  गया  यह  निश्चिय  रूप  से  बताना  कठिन  है  कि  कब

 तक  निर्यात  आयातों  के  बराबर  अथवा  अधिक  हो  जाएंगे  क्योंकि  यह  अनेक  विश्वब्यापी  एवं  घरेलू
 कारणों  पर  निर्भर  करता

 यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  निम्नलिखित  शर्तों  को  पूरा  करने  पर  51%  बिदेशी
 इक्बिटी  तक  सीधे  विदेशी  निवेश  के  लिए  स्वीकृति  दी  जाए  जिससे  कि  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों

 जिसमें  भारी  निवेश  एवं  उन्नत  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  विदेशी  निवेश  आमन्त्रित  किया

 जा  सके  ।

 (i)  विदेशी  इक्विटी  में  आयातित  पूंजीगत  माल  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  को  आवश्यकता  को

 शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 (४)  लाभांश  का  भुगतान  भारतीय  रिजव॑  बैंक  के  जरिए  मानीटर  किया  जाएगा  जिससे  कि

 यह  सुमिश्चित  हो  सके  कि  लाभांश  भुगतानों  की  वजह  से  होने  वाले  पूंजी  का  बहिगंमन  एक  निश्चित

 अवध्ति  के  दोरान  निर्यात-आय  से  संतुलित  हो  जाए  ।

 (iii)  लाभांशों  का  सन्तुलन  उत्पादन  शुरू  होने  से  7  वर्षों  की  अवधि  में  किया  जाएगा  ।

 (४)  श्ाभांशों  की  वापसी  को  उद्योग  नीति  विवरण  के  अनुबन्ध  IIL  के  अन्तर्गत  आने  वाली  मददोंਂ

 कै  निर्यात  से  कम्पनी  को  होने  बाली  क्राय  से  पूरा  किया  जाना

 और  कम्पनियों  के  विदेश  ब्यापार  के  अश्नग-अलग  आंकड़े  संकलित  नहीं  किये  जाते  ।
 24  1991  को  संसद  के  दोनों  सदनों  में  प्रस्तुत  की  गई  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  “
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 वक्तव्य  में  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  प्रावधान  था  कि  लाभांशों  के  भुगद्गान  को  भारतीय  रिजर्व

 से
 शो

 जरिए  मानीटर  किया
 जाएगा  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  लाभांश  भुगतान  की  बजहू

 होने  बाला  पूंजी  का  बहिगंमन  एक  निश्चित  अवधि  के  दौरान  निर्यात  भाय  से  संतुलित  हो

 कोचीन  से  मदुर॑  तक  पर्वतीय  राजमार्ग  का  निर्माण

 कसा  कल
 भरी  कोड्डोकूलीन  सुरेश  :  बया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कक

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कोचीन  से  मदुरे  तक  पव॑ंतीय  राजमार्ग  का  निर्माण  करमे
 के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  वित्तीय  सहायता  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 >

 उक्स  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  आवटित  करने  का  विचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  :  कोचीन-मदुरं  सड़क
 को  1989  में

 राष्ट्रीय
 राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  गया  कोचीन  से  भदुरे  तक

 पर्बतीय  राजमार्ग  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  कोई
 अन्य  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  में  किया  गया  निवेश

 हा  5898.  थ्रो  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  घताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 केस्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  में  किये  गये  पूंजी-निबेश  तथा
 |  उस  पर  होने  वाले  लाभ  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  निगमों  के  क/यंनिष्पादन  की  वतंमान  स्थिति  कया  और

 इनका  पुनरोद्धार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  लगदोश  :  केन्द्र  सरकार

 सड़क  परिवहन  निगम  1950  के  अन्तर्गत  स्थापित  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  पूंजीगत
 अंशदान  प्रदान  कस्ती  यह  स्थाई  ऋण  इस  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  द्वारा  केवल
 ब्याज  का  हो  भुगतान  किया  जाता  है  ।  प्रत्येक  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किये
 गये  कूल  निवेश  के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  वसूल  किए  गए  ब्याज  के  बारे  में  सूचना
 एकञ्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 »  वर्ष  1989-90,  जिसके  आंकड़े  उपलब्ध  के  दौरान  केवल  गुजरात  राज्य  सड़क
 परिवहन  निगम  ने  लाभ  अजित  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  द्वारा  अजित  साभ/उनको  हुए
 घाटे  के  ब्यौरे  संलरन  में  संलग्न  हैं  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  को  छोड़कर  सभी  राज्य  सड़क  परिबहन  निगम  सम्बन्धित  राज्य
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 सरकारों  के  नियंत्रण  में  राज्य  सड़क  परिबहन  निगमों  के  कार्य-निष्पादन  की  निम्नलिखित  मुख्य
 तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नियमित  आधार  पर  समौक्षा  की  जाती  है  :--

 1.  वाहन  उत्पादकता

 2.  स्टाफ  उत्पादकता

 3.  ईंधन  की  बचत

 4.  प्रतिबस  प्रतिदिन  किलोमीटर
 5.  वित्त  का  प्रचालन  और

 6.  प्रति  100  यात्री  कि०सी०  प्रचालन  खर्च  ।

 जहां  तक  दिल्ली  परिवहन  निगम  का  सम्बन्ध  सरकार  इसके  कार्यनिष्पादन  पर  लगातार
 निगरानी  रख  रही  है  ताकि  इसको  उत्पादकता  में  वृद्धि  हो  और  प्रचालन-लागत  कम  हो  तथा  राजस्व  में

 बुद्धि  करने  और  प्रचालन  घाटों  को  कम  करने  के  आशय  से  बचत  उपाय  लागू  किए  जा  सकें  और  लीकेज
 रोकी  जा  सके  ।  दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  अपने  कार्य॑निष्पादन  में  सुधार  लाने  हेतु  जो  उपाय  किए
 जाते  उनमें  से  एक  उपाय  है  झट़ों  को  युक्तिसंगत  ब्रनाना  ।

 रुपयों

 ऋक्रणसं०  स्टेट  रोड  ट्रांसपोर्ट  31.3-991
 कार्पोरेशन  का  नाम  कुल  निवेश

 1  > ~COt~<C:*W  ्॒ऑ  3

 1.  आंध्र  प्रदेश
 -  61,06,99,661

 2.  असम  10,25,78,000

 3.  बिहार  20,44,80,000

 4.  गुजरात  94,52,20,925

 5.  हिमाचल  प्रदेश  11,33,46,000

 6.  जम्मू  एवं  कश्मीर  11,14,29,630
 7.  कर्नाटक  40,52,28,875

 8.  केरल  18,15,17,000

 9.  मध्य  प्रदेश  28,38,46,266

 10.  महाराष्ट्र  44,40,40,0 33

 मणिपुर  3,43,01,000

 12.  मेघालय  4,97,82,000

 पेप्सू  17,79,15,175

 14.  उड़ीसा  12,25,67,000

 +्प्‌
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 15.  नाथ  बंगाल
 16.  राजस्थान

 17.  त्रिपुरा
 18.  उत्तर  प्रदेश

 19.  साउथ  बंगाल

 20.  कलकत्ता

 321.  दिश्ली  परिवहन  निगम

 3

 -4,82,51,500

 18,58,05,000

 3,63,73,500

 58,55,50,000

 श्न्य

 शून्य

 थे  राज्य  परियहन  निगम  जिसको  वर्ण  1989-90  के  दोरान  घाटा/लाभ  हुआ

 «  महाराष्ट्र  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 «  आन्प्र  प्रदेश  सड़क  परिवहन  निगम

 «  केरल  राज्य  सड़क  परिवहन  नियम

 «  उत्तर  प्रदेश  सड़क  परिवहन  नियम

 «  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 «  शाजस्थान  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 «  बिहार  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 -  पेप्सू  सड़क  परिवहन  निगम

 «  उड़ीसा  राज्य  सड़क  परिवहन  निगस ७

 ००

 UW

 ०.

 (९०

 +

 (९७

 (७

 ४+<

 .  साउथ  बंगाल  राज्य  सड़क  परिबहन  निगम

 .  हिमाचल  प्रदेश  सड़क  परिवहन  निगम

 .  असम  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 .  त्रिपुरा  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 गन

 कं

 ०

 ०ਂ

 >>

 .  मणिपुर  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 .  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 .  कलकत्ता  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 .  मध्य  प्रदेश  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 .  मेघालय  राज्य  सड़क  परिवहत्त  निगम

 .  नार्थ  बंगाल  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 »  अ्म्मू  ओर  कश्मीर  सड़क  परिवहन  निगम

 -  गुजरात  सड़क  परिवहन  निगम

 अन्ममके  ७

 क

 nv

 मम

 >>

 0०909

 ०

 न

 हा

 6642.88  लाख  र०

 2062.63  #

 ““(--)  1956.88  #

 2474.81  #

 (>+)  3770.17  »
 “

 (-+)  634.86  »#

 ““(--)  2806.35  »

 *(--)  1922.18  #

 585.39  »

 463.73  »
 “  1763.88  .  #

 *(-)  1278.68  »

 247.06  »
 नਂ  6.76  »

 *(--11984.56.  #

 *(--)  3248.58  #

 *(--)  1945.00  »

 336.30  »

 *(-)  378.33  ,,

 1121.00  »

 (+)  62.79  »

 2,63,87;:98,000
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 से  ना  गिरदी  रखने  के  अदले  किसामों  को  ऋण

 5899.  भी  के०  बी०  आर०  कया  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  बैंक  किसानों  को  सोना  गिरवी  रखने  के  बदले  कृषि  कार्य  हेतु  ऋण  नहीं  दे

 रहे

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथबा  उठाये  जाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  जारी
 मार्गनिर्देशों  की  शर्तों  के  वाणिज्यिक  बैंक  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  कृषि  ऋण  मंजूर  करने  के  लिए

 प्रतिभूति  के  रूप  में  सोने  के आभूषण  तथा  गहने  स्वीकार  करते  बशतें  कि  ऋण  की  मात्रा  उगाई  जाने
 बाली  फसल था  प्रस्तावित  निवेश  और  उससे  सृजित  की  जाने  वाली  वापसी  अदायगी  की  क्षमता  के
 संदर्भ  में  आंकी  गयी  न  कि  गिरवी  रखे  जाने  वाले  सोने  के  मूल्य  के  सन्दर्भ  में  ।

 और  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 राष्ट्रीय  पतन  प्राधिकरण  की  स्थापना

 5900.  श्री  सुशील  चर  वर्मा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जिन्हें  कम्पनियों  में  परिवर्तित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  -

 वे  शीर्ष  निकाय  के  रूप  में  एक  राष्ट्रीय  पत्तन  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  वतंमान  ढांचे  की  तुलना  में  यह  कंसे  लाभप्रद
 और

 ऐसी  कम्पनियां  तथा  प्र।धिकरण  कब  तक  चालू  होने  की  आशा  है  ?

 लजल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जगवोश  :  और  सरकार

 के  स्रम्पूर्ण  पयंवेक्षण  के  तहत  पत्तन  न्‍्यासों  को  निगमों  अथवा  कम्पनियों  जैसे  प्रबन्ध  के  रूप  में  परिवर्तित

 करने  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्‍्तताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  यह  परिकल्पना  की  गई  कि  ऐसा  करने
 से  महापत्तनों  को  अधिक  स्वायत्ता  तो  प्राप्त  होगी  ही  साथ  ही  ये  वाणिज्योन्मुख  भी  होंगे  ।

 धूंकि  अभी  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  इसलिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित

 नहीं  की  जा  सकती  ।

 निर्यातोन्मुल  एककों  ओर  म्‌क्‍्त  व्यापार  क्षेत्र  एककों  से  विदेशी  मुद्रा  को  आय

 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यातोन्मुख  एक़कों  ओर  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  एककों  से  कूल  कितनी  विदेशी  मुद्रः
 अजित  होती  है  और  अग्रिम  लाइसेंस  प्रणाली/मूल्य  बवद्धित  पद्धति  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित
 होती

 क्या  निर्यातोन्मुल  मुक्त  व्यापार  क्षत्र  एककों  अथवा  अग्रिम  लाइसेंस  प्रणाली  '
 हु
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 एककों  से  आयात  करने  वालो  वस्तुओं  श्रौर  जो  एकक  आर०ई०पी०  प्रणाली  के  अन्तगंत  निर्यात  करते

 »  उनमें  कोई  अम्तर  भोर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ९  वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  से  निर्यातोन्मुख
 मुक्त  ध्यापार  जोन  के  एकक़ों  या  अग्रिम  लाइसेंसिंग  और  योजनाओं  के  तहत  कार्य  कर  रहे  एककों  द्वारा
 निर्यातित  उत्पादकों  की  आयात  वस्तु  कुछ  मामलों  में  एक  सौ  हो  सकती  परन्तु  निविष्टियों  की

 आयात  क्षमता  अलग-अलग  हो  सकती  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्‍्मुख  और  मुक्त  व्यापार  जोन  के

 एकर्को  की  तुलना  में  घरेलू  टैरिफ  क्षेत्र  के एककों  में  कायं  कर  रहे  एककों  के  बीच  समुचित  तुलना
 नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  वे  पूर्णतया  अलग  परिस्थितियों  में  कार्य  करते  शत-प्र  तिशत  निर्यातोन्मुख
 एककों  ओर  मुक्त  ब्यापार  जोनों  के  एककों  से  अपेक्षा  को  जाती  है  कि  नियाँत  के  एफ०  ओ०  बी०

 मूल्य  को  मूल्य-वर्ग  के  रूप  में  मानते  हुए  स्पूनतम  20%  मूल्य  वर्धन  प्राप्त  दूसरी  ओर  अग्रिम

 लाइसेंस  आयातों  क ेलागत  बीमा  मूल्य  पर  33%  के  न्यूनतम  मूल्य
 बेन  या  कुछ  निर्यात  उत्पादों  के  लिए  आयात  नीति  में  निर्धारित  उच्चतर  मूल्य  वध्चंन  के  अध्यधीन

 दिए  जाते  हैं  ।

 बिहार  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  में  अनुसूचित  जातियोंजनजञतियों  के  कर्मचारो

 ।
 *  5902.  श्रो  ललित  उरांव  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  कुल  कितनी  शालाएं  और  ॥॒
 *.  उनमें  प्रबंधक  के  रूप  में  फ्रशः  जे०  एम०  जी०  एम०  वेतनमान  I,  1,  IT  तथा  टीवी

 के  वेतनमानों  में  अनुसूचित  जतियाँ  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  व्यक्ति  कार्य  कर  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  30  1991  की  स्थिति  के  अनुसार
 898  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  स्‍भ्ौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 5903  श्री  भुवन  चन्द्र  कन्ड्री  :  बया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  र  ८ट्रीय  राजमार्गों  के  नाम  क्‍या

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  राज्य  राजमार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  बदलने  का
 ॥

 ई

 भेजा

 »  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 alo  2,  3,  7,  11,  24,  25,  26,  27,  28,  29  और  56  हैं  ।
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 और  ब्योरे  निम्नलिखित

 ऋम  सं०  सड़क  का  ताम  कूल  सम्बाई

 1...
 सागर  रोड  405  कि०्सी०

 2.  '
 नानपुर  रोड़  400  कि०्मी०ਂ

 3.  ऋषिक्रेष  और  225  कि०्मी०  .

 4.  हाजीपुश  रोड  :  130  कि०्मी०

 कुल  :  हु  160  किल्मी०

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  किए  जाने  के  बाद  ही  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घीषित

 किए  जाने  कें  प्रस्तावों  परं  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 रेलवे  तथा  अन्य  मंत्रालयों  में  प्रूप  राजपत्रित  अधिकारियों  के  बेतमान  में  संशोधन

 5904.  श्री  पूर्ण  चर  मलिक  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  मंत्रालय  ओर  कुछ  अन्य  मंत्रालयों  में  अराजपत्रित  वरिष्ठ  अधीनस्थ  कर्मचारियों

 का  वेतनमान  2375-3500  रुपये  जोकि  उनके  वरिष्ठ  ग्रुप  राजपत्रित

 अधिकारियों  के  वेतनमान  2000-3300  श्पये  सेਂ  प्रधि्क

 क्‍या  यह  सर्वमान्य  स्वीकृत  मानदण्डों  के  विपरीत  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ग्रूप  राजपत्रित  अधिकारियों  के  वेतनमान

 संशोधन  करने  का  है  ताकि  यह  उनके  अधीनस्थ  करमंचारियों  के  वेतनमान  से  अधिक  हो  जाए  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिए  जाने  की  सम्भावना  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  शान्ताराम  :  रेल  तथा  रक्षा  मंत्रालयों  के
 अन्तगंत  कुछ  तकनीकी  सस्थाओं  में  2375-3500  २०  के  वेशनमान  मैं  कुछ  पद  हैं  जो 2000-3500
 रु०  के  वेतनमान  के  पदों  के  फीडर  पद  यह  व्यवस्था  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के
 परिणामस्वरूप  पुनरोक्षित  वेतनमानों  के  लागू  होने  के  पहले  से  ही  विद्यमान  रही  है  ।  उदाहरण  के
 तकनीकी  पयवेक्षफों  के  पंद  राज्य संत्री (भी  रु०  तथा  रु०  के  संशोधन  पूव  वेतनमानों  में  थे
 जबकि  सहायक  इंजीनियरों  के  जोकि  पदोन्नति  के  पद  मैं कुछ पद  हैं जो  के

 पूरब  वेतनमान  में  चौथे-केन्द्रीय  वेतन  क्रायोग  की  सिफारिशों  पर  तकनीकी  पय॑वेक्षकों  के  दोनों
 वेवनमानों  को  2375-3500  रु०  के  एक  ही  वेतनमान  में  मिला  दिया  गया  वेतन  आयोग  ने

 सहायका  इंजीनियरों  के  लिए  उनके  :  रु० तथा  830-1200  के  संशोधनब्यूव  घेतनमान  के  बदले  में  2000-
 5300  ₹०  सामान्यतः  प्रतिस्थापित  वेतनमान  की  सिफारिश  की  थी  ।
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 '

 इस  मामले  पर  राष्ट्रीय  विसंगति  निबारक  समिति  में  विचार  किया  गया  है  किन्तु  इसको  स्वीकार

 करता  संभव  नहीं  पाया  गया  ।

 गुणरात  में  सरकाररीो  क्षेत्र  के  बेंकों  हारा  विए  कए  ऋण

 ]

 5905.  श्री  एस०  एन०  वेकारियां  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  सरकारी  क्षंत्र  के  प्रत्येक  बंक  की  जिलावर  कितनी  शालाए

 ।  (@)  उक्त  शाखाओं  में  गत  तीन  वर्षो  के  कितनी  धनराशि  जमा  की  गयी  भोौर
 उनके  द्वारा  कितनी  घनराशि  के  ऋण  मंजूर  किए

 क्‍या  मंजूर  किए  गए  ऋणों  की  राशि  निर्धारित  लक्ष्यीं  के  भ्रनुरूप  और

 पदि  तो  सरकार  ने  ऋणों  की  राशि  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलवोर  30-6-1991  की  स्थिति  के  अनुसार
 गुजरात  में  कायरत  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  बैंक  की  शाखाओं  की  जिलावार  संख्या  संलग्न
 में  दी  गई  है  ।

 _  मार  1989,  मार्च  1990  और  दिसम्बर  1990  के  अंतिम  शुक्रवार  को  स्थिति  के

 अनुसार  गुजरात  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  कूल  जमाराशियां  और  बकाया  अग्रिम  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 रुपए
 ः

 वर्ष  जमाराशियां  बकाया  श्रग्रिम

 8608  बकाया

 1989  8608  5168

 1990  10052  6148

 और  बैंक  ग्रामीण  एवं  अधे-शहरी  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षंत्रों  को  अग्रिम

 देने  क ेलिए  वाषिक  ऋण  योजनाएँ  तैयार  करते  उपलब्धि  में  हुई  प्रगति  पर  जिला  समेन्वय  बेठकों  में
 बैंकों  और  जिले  के  अधिकारियों  द्वारा  तिम'ही  आधार  पर  मजर  रखी  जाती  लक्ष्य  और  उपलब्धियों
 के  जिलावार  आंकड़े  संखग्न  में  दिए  गए
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 जिखित  6  1991°

 औद्योगिक  और  वित्तोय  पुननिर्माण  बोर्ड  द्वारा  औद्योगिक  एककों  को  पुनः  चालू  करना

 5906.  आओ  सैयद  शाहबुद्दीन  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  ने  31  1991  तक  कितने  औद्योगिक

 एककों  को  पुनः  चालू  कराया  है/अर्थक्षम  बनाया

 इन्हें  पुनः  चालू  करने/अर्थक्षम  बनाने  पर  कितनी  लागत  आयी

 1991  की  श्थिति  के  अनुस्तार  ऐसे  कितने  ओद्योगिक  एकक  हैं  जितकों  पुनः  चालू
 किये  जाने/अर्थक्षम  बनाने  के  प्रस्ताव  बोर्ड  के विचाराधीन  और

 उन  औद्योगिक  एककों  का  राज्यवार  और  औद्योगिक  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  पुनः

 बालू  किया  गया/अधंक्षम  बनाया  गया  है  और  जिन्हें  चालू  किया  जा  रहा  है/अर्थक्षम  बनाया  जा

 रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  ,
 मैं  सूचित  किया  है  कि  31-3-91  की  स्थिति  के  उसने  अधिनियम  की  धारा  17(2)  के  ,
 अन्तगंत  कम्पनियों  की  पुनर्वास  योजनाओं  के  124  मामलों  को  अनुमोदित  किया  था  और  धारा  18(4)
 के  अन्तगंत  182  पुनर्वात  योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  थी  ।  इसके  31-3-91  की  स्थिति
 के  रुण्ण  औद्योगिक  कम्पनियां  1985  के

 अन्तगंत  अनुमोदन  प्राप्त  तीन  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  को  अरुणण  घोषित  किया  इसके
 31-3-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुन्निर्माण  बोर्ड  द्वारा  स्वीकृत  विलय  की  -

 25  योजनाओं  में  से  लग  मग  15  योजनाओं  में  पहले  ही  विलय  हो  चुका

 (a)  भोद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  ने  सुचित  किया  है  कि  उसने  समग्र  आधार  पर

 पुनर्वाख/पुनरुद्धार  की  लागत  से  सम्बन्धित  आंकड़े  समेकित  नहीं  किए  हैं  क्योंकि  बोर्ड  के  कार्यों  के  संबंध
 में  इसकी  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  इसके  इस  प्रकार  की  लागत  का  ठीक-ठीक  परिकलन

 करना  तकंसंगत  रूप  से  व्यवहा्थ  नहीं  है  ।

 औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोढं  ने  सुक्षित  किया  है  कि  31-3-1991  की  स्थिति

 के  अनुसार  351  ग्गमलों  में  कम्पिनियां  पुनर्वास  के  लिए  उपाय  कर  रही  196  मामलों  में

 कम्पनियां  समापन  की  ओर  अग्रसर  थीं  और  27  मामले  उसके  पास  विचाराधीन  थे  ।

 ओऔद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोडें  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  31-7-1991
 की  स्थिति  के  अनुसार  अनुमोदित  और  विचाराधीन  पुनर्वास  योजनाओं  का  राज्य-वार  और

 विस्तृत  उद्योग-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 31-7-1991  को  स्थिति  के  अनुसार  अनुसोवित  ओर  विचाराधौत  पुनर्वास  योजनाएं

 क्र  राज्य  स्वीकृत  घारा  17(2)  के

 संख्या  योजना  अंतर्गत  अनुमौदित

 1.  आन्प्र  प्रदेश  23  23

 2.  बिहार  9  5

 चण्डीगढ़  2  0

 4.  दमन  एवं  दीव  1  0

 5.  गुजरात  15  14

 6.  हरियाणा  10  5

 7.  हिमाचल  प्रदेश  2  2

 8.  जम्मू  व  कश्मीर  0

 9.  केरल  6  7

 ल्‍
 10.  कर्नाटक  12  7

 11.  मध्य  प्रदेश  ह  4

 12.  महाराष्ट्र  41  13

 13.  उड़ीसा  6  4

 14.  पाण्डीचेरी  ||

 15.  पंजाब  5  4

 16.  राजस्थान  14  3

 17.  तमिलनाडु  22  20

 18.  उत्तर  प्रदेश  15  1

 319.  पश्चिम  बंगाल  21  12

 जोड़  208  127

 प्रारूप

 योजना
 कुल

 ष्



 लिखित  उत्तर  6  1991

 2  3  4  5  6

 hw  बस्त्र  42  10  73

 2.  धातुकर्मीय  37  24  5  66

 3.  कागज  एवं  लुगदी  27  14  5  46

 4.  विद्युत  उपकरण  18  5  3  26

 5.  रसायन  एवं  उर्वरक  16  5  2  23

 6...  अन्य  68  58  17  143

 जोड़  208  127  42  377

 लापता  चेतक  हेलीकाप्टर

 5907.  श्री  गुरदास  कामत  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  चेतक  हेलीकाप्टर  मंगलौर  से  उड़ान  भरने  के  बाद  लापता  हो  गया

 क्‍या  उड़ान  भरने  के  बाद  थल  नियत्रण  केन्द्र  से  उसका  विष्छेद  हो  गया  था

 हेलीकाप्टर  में  कितने  व्यक्ति  सवार  और

 हेलीकाप्टर  की  खोज  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गए
 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  हां  ।

 लापता  हेलीकाप्टर  ने  उड़ान  भरते  के  बाद  करीब  20  मिनट  तक  मंगलौर  स्थित
 नियन्त्रण  केन्द्र  से  संबंध  बनाये  रखा  था  ।

 हेलीकाप्टर  पर  दो  पाउलट  तथा  एक  नौसैनिक  तकतीकीशियन  सवार  थे  ।

 लापता  हेलीकाप्टर  का  मलवा  ढु  ढने  के  लिए  नौसेना  तथा  वायुसेना  के  कई  वायुयानों  और

 हेलिकाप्टरों  को  भेजा  गया  इसके  साथ  ही  थलसेना  और  नौसेना  के  भांव  के  कुछ  लोग  तथा

 फारेस्ट  गार्ड  भी  उसकी  खोज  में  लगे  हुए  नौसेना  ने  मंगलौर  में  इसके  लिए  एक  अस्थाई  यूनिद  भी

 बना  ली  है  जो  लापता  हैलीकाप्टर  को  ढ़  ढने  के  काम  में  समवन्य  बनाए  उस  क्षेत्र  में  छाए  घने

 निरन्तर  हो  रही  तथा  घती  झाड़ियों  के  कारण  खोज  कार  में  बाधा  पड़  रही  है  ।  लेकि
 श्ोज  कार्य  अभी  जारी

 देना  बेंक  को  फरोदाबाद  शाला  में  डकंती

 5908.  श्री  ताराचन्द  खण्डेलाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  17  1991  को  देना  बैंक  की  नीसम  बाढा  फरीदाबाद  स्थित  शाला  में
 डक्क॑ती  पड़ी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 ॒
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 पैक

 क्‍या  कुछ  कमंचारी  और  ग्राहक  डकैतों  के  साथ  मुठभेड़  में  मारे  गये

 .  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  कर्मचारियों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  और  अब  तक  कितनी  घनराशि  दी  गयी

 +  क्‍या  उन  ग्राहकों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया  था  जो  वहां  सरकारी
 कार्य  के  सम्बन्ध  में  वहां  आये  थे  तथा  इस  मुठभेड़  में  मारे  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उन्हें  कब  तक  मुआवजा  अदा  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  देना  बैंक  की  फरीदाबाद  शाला  में
 17  1991  को  डाका  डालने  की  कोशिश  की  गयी  थी  ।

 से  हथियार  बंद  तीन  डाकओं  ने  शाखा  को  लड़ने  का  असफल  प्रयास  किया  ।  बैंक

 गार्ड  स्टाफ  द्वारा  प्रतिरोध  किए  जाने  पर  डाकुओं  ने  अंधाधुंध  गोलियां  चलाई  और  इसके  कारण
 बेंक  का  सशस्त्र  एक  बाहर  का  ध्यक्ति  और  एक  अपराधी  मारा  गया  ।  इसके  अतिरिक्त  4  स्टाफ

 चक्

 और  चार  बाहरी  व्यक्ति  घायल  हो  गए  ।  बाकी  के  डाकू  भाग  गए  ।  धनराशि  की  कोई  हानि  नहीं

 (=)  मृतक  बैंक  कमंचारी  की  विधवा  को  एक  लाख  रुपए  का  भुगतान  किया  गया

 नहीं  ।

 नव  और  देना  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  घटना  में  मारा  गया  बाहरी  व्यक्ति  शाखा
 में  एक  कर्ंचारी  को  मिलने  आया  था  और  वह  बैंक  का  ग्राहक  नहीं  था  ।

 डो०  टो०  सो०  बस  रूटों  पर  लेडीज  स्पेशल  बसें

 5909.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  डी०टी०सी०  के  बहुत  से  बस  रूटों  पर  बहुत-सी  लेडीज  स्पेशल  बसें  गत

 कई  वर्षों  से  चल  रही

 यदि  तो  इनका  क्या

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  उनमें  से  कई  रूटों  पर  बसों  को

 चलाना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  गया  है  और  इसके  कया  कारण  और

 (=)  कैन्द्रीय  टर्मिनल  से  बन्द  की  गईं  उन  बसों  को  पुनः  चलाने  के  लिए  कौन-कौन  से  कदम

 उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  से  दिल्ली

 परिवहन  निगम  दिल्‍ली  में  बिभिन्‍न  रूटों  पर  137  महिला  स्पेशल  ट्रिप्स  चलाती  रही  हैं  लेकिन  यात्रियों
 की  वःम  संख्या  होने  के  कारण  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  5  ट्रिपें  बन्द  कर  दी  गई

 $3



 बज  मताजाएत  एप  पक  दिण  Eh  अप  लत  विनिणा  भय  हा  7  ििहए
 6  99

 (=)  यात्रियों
 की  कमी  और  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बेड़े  के  अभाव  के  कारण  फिलहाल  इन

 बन्द  की  हुई  ट्रिपों  को  पुनः  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सम्पर्क  सड़क  का  लेगों  में  विस्तार

 कि
 5910.  श्री  पी०  श्रीनियास  प्रसाद  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  सम्पर्क  सड़क  का  विस्तार  करके
 इसे  चार  लेन  से  लेन  वाली  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  काम  को  पूरा  करने  की  लक्षित  तिथि  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  हां  ।

 संविधानिक  दृष्टि  से  यह  मंत्रालय  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  और  रश्ष-रखाव  के

 लिए  जिम्मेदार  अन्य  सभी  सड़कों/पुलों  के  लिए  अनिवार्यतः  सम्बन्धित  राज्य/संघ  शासित  सरकारें
 जिम्मेदार  प्रश्नगत  सड़रा  एक  राज्य  सड़क  है  और  इस  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  कारंवाई  करनी  है  ।
 उनसे  प्राप्त  सूचदा  के  आधार  पर  सड़क  के  रा०रा०  24  पर  बाईप।स  के  साथ  जंक्शन  से  चिल्ला  रेग्यूलेटर
 (3.83  तक  चौड़ा  करने  और  मौजूदा  सड़क  को  सुदृढ़  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 चूंकि  अनुमान  विचाराधीन  है  इसलिए  काय  के  पूरा  होने  की  लक्षित  तारीख  के  बारे  में
 अभी  से  बताना  मुमकिन  नहीं

 भारतोय  समुद्र  तटों  क ेनिकट  तस्करी  की  गतिविधियां

 5911.  श्री  अर्जुन  सिह  यावव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  1991  के  एक्सप्रैसਂ  में
 इंडियन  स्मगलस  एट  लौग  गहैड्सਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 पदि  तो  क्या  भारतीय  समुद्र  तटों  के  निकट  गत  कुछ  वर्षो  से  तस्करी  की  गतिविधियों
 में  बृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  मे  तस्करी  की  इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  किये

 हैं  क्यवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  भत्री  रामेश्वर  :  हां  ।,

 गोर  चूंकि  तस्करी  एक  चोरौ-छिपे  किया  जाने  वाला  काम  अतः  यह  कहना  संभव

 नहीं  है  कि  क्या  भारतोय  सभुद्र  तटों  क ेनिकट  तस्करी  की  गतिविधियों  में  बृद्धि  हुई  पिछले
 3  वर्षों  के  देश  के  पश्चिमी  एवं  पूर्वी  समुद्र  तटों  पर  सोमाशुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  पकड़े  गए
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 निषिद्ध  माल  का  मूल्य  नीचे  सारणी  में  दिया  गया  है  :

 हु  वष  मूल्य
 रुपये

 *  1989
 ः

 न+  404.81

 1990  ना  569.92

 *1991  ना  388.77

 ।

 gatas

 फर्वानुमोदन
 उन्हें  अपने  यहां  अधिकारी  संवर्ग  में  नियुक्त  करने  पर  विचार  कर  सकता  बेंक  ने

 *आंकड़ें  अनन्तिम  हैं  ।

 तस्करी  रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  और  देश  भर  खासकर  समुद्र  तटीय

 अतिसंवेदनशील  इलाकों  तस्करी-रोधी  तन्त्र  को और  चुस्त  बना  दिया  गया  है  ।  तस्करी  का  पता

 लगाने  और  उसकी  रोकथाम  के  लिए  सभी  सम्बन्द  एजेन्सियों  क ेसाथ  घनिष्ठ  तालमेल  बनाये  रखा  जा

 रहा  है  ।  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  को  रात  को  देखने  में  काम  आने  बाली
 आदि  से  लैस  किया  गया  है  ताकि  तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियों  का  और  कारगर  ढंग  से

 मुकाबला  किया  जा  सके  ।  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  एक  दूरसच  र  नेटवर्क  भी  मुहैया  किया  गया

 पंजाब  नेशनल  बंक  में  करणामूलक  आधार  पर  नियुक्तियां
 bd  5912.  भी  धर्मंपाल  सिह  सलिक  :  कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  नेशनल  बेंक  में  किसी  कर्मचारी  की  सेवाकाल  के  दोरान  मृत्यु  हो  जाने  पर

 डुसके  परिवार  के  किसी  सदस्य  को  करुणामूलक  आधार  पर  बैंक  में  नोक री  दे  दी  जातो

 यदि  तो  वर्ष  1992  में  करुणामुलक  आधार  पर  अब  तक  कितनी  नियुक्तियां  की

 गयी  हैं  ; ह
 ऐसे  मामलों  में  क्‍या  पद  दिया  जाता

 क्‍या  क६णामूलक  आधार  पर  नियुक्त  किसी  व्यक्ति  को  पद  देने  के  बारे  में  कोई  नीति

 बनी  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  करुणामूलक  आधार  पर  नियुक्तियां  देते  हुए  इस  नीति  का

 अनुपालन  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  से  पंजाब  नेशनल  बेंक  ने  सूचित

 किया  है  कि  उसने  अपने  जिनकी  सेवाकाल  में  मृत्यु  हो  जाती  के  परिवार  के  सदस्यों  की

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  रोजगार  के  लिए  सरकार  के  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  अपने  बैंक  में  नियुक्ति  के

 बास्ते  एक  योजना  तैयार  की  इस  योजना  के  अन्तर्गत  सामान्यतः  नियुक्ततियां  अधीनस्थ/लिपिकीय

 संवर्ग  में  की  जाती  आश्रित  के  असाधारण  रूप  से  योग्य  होने  के  मामले  में  सरकार  के
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 आगे  सूचित  किया  है  कि  उसके  द्वारा  वर्ष  1991  की  अवधि  में  अब  तक  अनुकम्पा  के  माधार  पर  83
 व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  गई  जिनमें  से एक  मामले  में  एक  मृतक  अधिकारी  की  पत्नी  को  सरकार  के
 अनुमोदन  से  अधिकारी  संबगं  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 मूल्य  बद्धित  अज्ञक  उत्पादों  का असरणोकरण

 5913.  श्री  बिनोद  बिहारो  महतो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मूल्य-वरठ्धित  अश्रक  उत्प.दों  बी-बहुत-सी  मदों  का असरणीकरण  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  असरणीकृत  मददों  के  नामों  सहित  असरणीकरण
 की  तिथि  कया

 अम्लनक  उत्पादों  के  निर्यात  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव  और

 असरणीकरण  के  पश्चात्‌  यदि  कोई  उपलब्धियां  प्राप्त  बी  गई  तो  बह  कया

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  :  (+)  नहीं  ।  किसीं  भी  चरंण  में

 मूल्य  जद्धित  अम्नर-उत्पादों  का सरणीयन  नहीं  किया  इसलिए  असरणीयन  का  प्रश्न  नहीं  उठंता  ।

 से  प्रश्न  नहीं

 सामान्य  बोसा  सिगम  में  सहावकों  के  स्वानाम्तरण  ओर  पदोस्तति  सब्लन्धो  नोति

 5914.  डां०  क्षपासिस्थु  मोई  :  क्‍या  क्सि  मंत्री  यह  बताने  «)  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामान्य  बीसा  निगम  में  सहायक  के  पद  पर  भर्ती  के  लिए  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा
 बोर्ड  को  104.2  प्रणाली  में  सामान्य  बीमा  में  रोजगारोन्मुख  पाठ्यक्रम  शुरू  किया  गया

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  सामान्य  बीमा  निगम  में  भर्ती  किए  गए  सहायकों  के  पदोन्नति
 अवसर  कया  और

 इन  सहायकों  है  सामान्य  बीमा  निगम  को  स्थानान्तरण  और  पदोन्नति  नीति
 क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :

 एक  प्रायोगिक  पायलेट  परियोजना  के  रूप  में  प्रयोगात्मक  आधार  पर
 कलकत्ता  ओर  चण्डोगढ़  स्थित  सी०बी०एपस०ई०  के  चुने  हुए  विद्यालयों  की  10--2  प्रणाली  के

 अन्तगंत  साधारण  बीमा  में  दो  वर्ष  का  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  शुरू  किया  गया  इस  पाठ्यक्रम  में

 प्रवेश  पाने  के  लिए  अंग्रेजी  और  गणित  में  कम  से  कम  60  प्रतिशत  अंकों  के  साथ  दसभीं  परीक्षा  पास
 करने  वाले  विद्यार्थी  पात्र  निम्नलिखित  विषयों

 (1)  (2)  कारोबार  (3)  जहाजी  माल  और  आवरण  (4)  इंजीनियरश्गि
 और  लाभ  की  (5)  प्रामीण  और  फसल  बीमा  में  सीं०बी०एस०ई०  द्वारा  आयोजित  बारहवीं

 कक्षा  की  परीक्षा  कुल  मिलाकर  कम  से  कम  50%  अंकों  से  पास  करने  वाले  छात्र  ओर  साक्षात्कार  एवं
 ,

 चिकित्सा  जांच  होने  के  बाद  1000/-  रुपए  प्रतिमाह  को  बृत्ति  पर  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  साधारण  ,
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 बोसा  उद्योंग  में  सहायकਂ  के  रूप  में  नियुक्षित  के  पात्र  होंगे  ।  प्रशिक्षुता  सफलतापूबंक  पूरी
 होने  पर  उन्हें  प्रचलित  वेतन  ग्रेड  में  नियमित  आधार  पर  सहायक  के  रूप  में  नियुक्त  किया

 और  साधारण  बीमा  उद्योग  में  सहायहों  पर  लागू  होने  वाली  पदोन्नति  और
 स्थानान्तरण  नीति  ब्य.वसायिक  धारा  के  म/ध्यम  से  भर्तों  किए  गए  इस  सहायकों  पर  भी  समान  रूप  से

 ज्ञाग्‌

 बकों  में  सोधा  तकद  लेत-देत

 5915.  क्रो  मदन  लाल  ख्राना  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बैंकों  को  डिमांड  मेल  टेलिग्राफिक  ट्रांसफ्स  और  ट्रं  बलर
 ओे  जय चैक्स  जारी  करने  के  लिए  50,000  रुपये  मौर  इससे  अधिक  का  नकद  भूगतान  स्थीकार  करने  के  निदेशਂ

 दिए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबीर  हाल  ही  में  भारतीय  रिजय  बैंक  ने
 सभी  बैंकों  को  परामर्श  दिया  है  कि  50,000/-  रुपये  तथा  इससे  भधिक  के  मांग  मेल  द्रांसफस
 टेलीग्राफिक  ट्रांसफर  तथा  ट्रेंबलर  चैंकों  को  बैंकों  द्वारा  रकम  को  केवल  ग्राहकों  के  खातों  में  नामे
 डालकर  जारी  करना  चाहिए  न  कि  नकद  भुगतान  प्राप्त  करके  ।

 .  यह  उपाय  राजकोषीय  कानूनों  के  उल्लंघन  तथा  करों  wT  चोरी  के  लिए  बैंकिंग  माध्यम
 के  गलट  प्रयोग  से  बचने  फे  लिए  उठाया  गया

 छ  कलकतसा  बन्दरगाह  का  विकास

 5916.  श्री  सरयगोपाल  सिञ्र  :  क्यः  जल-भूतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कलकत्ता  बन्दरगाह  का  विकास  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  जगदोश  :  कलतत्ता  गोदी
 प्रणाली  के  विकास  के  लिए  1991-92  की  वाधषिक  योजना  में  शामिल  की  गईं  स्कीमें  इस  प्रकार  हैं  :--

 3  _  न
 क्रम  सं०  स्कीम  का  नाम  1991-92

 ।  २०  )

 1  2  3

 1.  कन्टेनर  पार्क  का  विकास  7.50

 2.  स्कीम  रिवर  टग  को  बदलता  0.19

 2.  डी०टी०  चमेली  को  बदलना  1.00

 4.  ओट  टग  |  को  बदलना  2.75

 5.  एन०पी०  गोदी  क्षीत्र  के  लिए  रेलवे  प्रणाली  का  जाधुनिकीकरण  0.09

 \
 6.  पत्तन  या  गोदी  श्रमिक्नों  के  लिए  प्रशिक्षण  संस्थान  0.05
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 ।  2
 Pe

 7.  गोदी  क्षेत्र  में  तथा  उसके  आस-पास  आधारभूत  सुविधाओं  का  विकास  0.02

 8.  एल*०बी०  प्लेनेट  को  बदलना  0.06

 9.  स्टीम  डाक  टक  को  बदलना  0.61

 10.  कंटेनर  हैंडलिग  सुविधा  चरण-ाा  0.20

 11.  मानव  रहित  हल्के  जहाज  की  खरीद  0.06

 12.  चल  उपकरण  शेड  का  बिस्तार  0.03

 13.  लांचਂ  की  ख  ीद  0.15

 14.  गोदी  क्षेत्र  में  प्रकाश  ब्यवस्था  0.03

 15.  50  क्वार्टरों  का  निर्माण  0.50

 16.  रेलवे  ट्रेक  (25  तथा  संबद्ध  प्रणाली  को  बदलना  0.79

 17.  आर०एस०  पापफाइण्डर  के  स्थान  पर  रिसचਂ  वैसल  लगाना  6.25

 18.  एक  पाइलट  वैसल  को  बदलना  7.50

 19.  डिसपेच  वैसल  '  नदियाਂ  को  बदलना  9.50

 20.  फ्लों  टग  क्रेन  एटलसਂ  के  स्थान  पर  100  टन  क्षमता  वाली  फ्लोटिंग
 ऋक्रन  लगाना  4.00

 21.  पुलों  आदि  को  बदलना  तथा  गोदी  क्षेत्र  क ेआसपास  यातायात  परिचालन  में  सुधार  3.57

 22.  एन०एस०डी०--लाक  ऐंटर सर  प्रणाली  को  बदलना  1.50

 23.  के०पी०डी०  लाक  ऐंट स  प्रणाली  को  बदलना  0.50

 24.  भारी  कार्गो/कन्टेनर्स  नामंल  कार्गो  की  पुनर्प्यापना  तथा  सम्बन्धित  कार्य  2.00

 25.  चैनल  नौचालन  प्रणाली,बी०टी०एम०एस०  1.00

 26.  1-30  2.6  टीई  और  4-10  टीई  मोबाईल  क्रनों  के  स्थान  पर  2-30

 4-10  टीई  और  1-15  टीई  मोबाईल  करने  लगाना  3.00

 27.  प्रदूषण  रोधी  जहाज  की  खरीद  1.00

 28.  एन०एस०डी०  पावर  स्टेशन  में  हाईहरोलिक  इजिन  आदि  को  बदलना  0.35

 29...  5  एन०एस०डी०  में  कंटेनर  के  लिए  कन्टेनर  फ्रंट  स्टेशन  का

 आधुनिकीकरण  4.10

 30.  कम्प्यूटरीकरण  प्रणाली  का  आधुनिकीकरण  0.50

 31  27  के०पी०डी०  में  15  टन  क्षमता  के  एक  सेट  या  क्रन  के  स्थान  पर  1  नं०
 टन  क्षमता  की  क्रन  लगाता  0.50
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 संसद  द्वारा  पारित  अधिनियों  को  कार्पान्वित  करना

 .  5917.  डा०  बसन्‍्त  पवार  :  क्या  न्याय  और  कम्पनो  का  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 +  संसद  द्वारा  पारित  उन  अधिनियमों/विधानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  आज  तक
 कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  और  इसके  क्या  कारण  ओर

 इन  अधिनियमों  को  कार्यान्वित  करने  में  आने  वाली  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  का  विचार  क्‍या  कायेंवाही  करने  का  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य

 मंत्रों  रंगराजन  :  और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 आनप्म  प्रदेश  को  राष्ट्रीय  राजसा्गों  के  निर्माण  हेतु  विश्व  बेंक  को  सहायता

 5918.  श्री  जो०एम०सो  बालयोगी  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रों  यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिश्व  बेंक  तटीय  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  में  विशेषरूप  से
 +  राजामुन्द्री  काकी  नाडा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  और  टेडा  से  इचापुरम  जैसी  तटीय  सड़कों  के

 निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  के लिए  सहमत  हो  गया  और

 »  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  लिए  कितनी  धनराशि  जारी  की

 जल-भूलल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 अध्यप्रदेश  में  किसानों  को  ऋण

 5919.  क्षी  बारे  लाल  जाटव  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  मध्यप्रदेश  में  विभिन्‍न  बैंकों  द्वारा  किसानों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा

 जुलाई  1991  तक  कित॥  ऋण  दिया  और

 |

 उक्स  अवधि  के  दौरान  किसानों  द्वारा  कितना  ऋण  अदा  किया  गया  ?
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 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 .  जून  को  समाप्त  बचे
 ..

 इंचितरित  ऋण  वसूल  की  गई  राशि

 1987  ]987
 रा  का

 159.07
 ह

 102
 न

 1988  177.21...  .  129

 1989  206.37  188

 अनप्रोसेस्ड  प्रे  बस्त्रों  के  रूप  में  लेयार  परिधान  साधप्रो  को  कित  शिक्रो

 ]
 5920.  श्री  समत  कुसार  बंडल  :  क्‍या  बिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृसा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कान  दिनांक  22  1491  को  में  प्रकाशित
 उस  समाचार  की  शोर  आकर्षित  किया  गया  है  जिममें  160  करोड़  रुपये  के  हवाला  व्याथार  को
 अन्तगंत  जिसमें  अनपोसस्‍्ड  ग्रे  बस्त्रों  के  नाम  में  तैयार  परिधान  सामग्री  की  गुप्त  बिक्री  का
 उल्लेख

 (ay  थदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष
 :  क्या  हवाला  व्यपार  केवल  मुम्बई  में  ही  नहीं  अपितु  अन्य  बड़  शहरों  में  भी  खूब

 होता  और

 यदि  तो  ऐसी  स्थिति  को  रोकने  के  लिए  शरकार  का  विचार  क्या  प्रभावी  उपाय
 करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  हां  ।

 से  प्रायकर  विभाग  ने  बम्बई  में  संदिग्ध  हवाला  लेन  देनों  के  कतिपय  मामलों  की

 जांच-पड़ताल  की  अब  तक  की  गई  जांश्र-पड़ताल  के  ब्यौरों  को इस  समय  नहीं  बताया  जा  सकता

 क्योंकि  ऐसा  करना  आगे  की  जाने  वालीं  जांच-पड़ताल  के  हित  के  प्रतिकूल  हो  सकता  है  ।

 आयकर  प्राधिकारियों  द्वरा  की  गई  जांच-पडताल  के  दौरान  बम्बई  में  तथा  अन्य  स्थानों

 पर  हवाला  लेन-देनों  के  कुछ  मामले  पकड़े  गये  हैं  ।

 कर-प्रपवंचन  की  रोकथाम  के  लिए  समय-समय  पर  आवश्यक  विधाथी  तथा  प्रशासनिक

 उचाय  किए  जाते  हैं  जिनमें  हवाला  लेन-देनों  तथा  भ्रन्य  तरीकों  से  कर-अपक्चन  को  रोफकशाम  के  लिए
 उपाय  करना  भी  शामिल  है  ।

 उड़ीसा  में  डिफेस  कालिज  जथबा  आयुध  कारणाना  स्थापित  करना

 ]  ॥
 5921.  ओो  मोबिस्द  चसा  सुंडा  :  क्या  रक्षा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  हक  डिफेंस  कालिज  अथवा  हुक  आयुष  कारखाने  को
 स्कापना  करने  का  और

 60



 15  1913  लिख्षित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  संत्रो  शरद  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 ५
 द्वितीय  विश्य  मुठ  के  समय  के  अनु  भद्ो  सेलानियों  को  पेंसन  देना

 5922.  श्री  पी०सो  ०  थामस  :  क्‍या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के समय  के  उन  अनुभवी  सेनानियों  को  पेंशन  पाने  का  भ्रधिकार
 है  जिन्होंने  हमारे  रक्षा  बलों  में  सेवा  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  उन्हें  पेंशन  मंजूर  करने  की  जोरदार  मांग  की  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कयਂ  प्रतिक्रिया  भौर

 ह  इस  समय  ऐसे  सेवानियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  द्वितीय  विश्व  युद्ध  में  भाग
 लिया  था  ?

 रक्षा  मंत्रों  शरद  :  झौर  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के समय  युद्ध  की  प्रवधि
 तथा  उसके  बाद  12  महीने  के  लिए  भारी  संख्या  में  भारतीयों  को  सेना  में  भर्ती  किया  गया  था  ।  वे

 s  प्रस्थायी  कर्मचारी  तथा  युद्ध  के  बाद  उन्हें  हटा  दिया  गया  सेवा  के  बाद  उन्हें  पेंडन  नहीं  दी
 जानी  इस  लिए  इम्र  रंगरूटों  को  यथास्वीकार्य  शुद्ध  उपदान/सेवा  उपदाम  का  भुगतान  कर  दिया
 गया  था  ।

 झौर  भूतपूर्व  सैनिकों  की  बिभिन्‍न  संस्थाएਂ  तथा  कुछ  व्यक्ति  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के

 बाद  फंटनी  किए  गए  सैनिकों  को  पेंशन  देने  की  मांग  कर  रहे  इन  व्यक्तितयों  को  पेंशन

 वली  के  अंतर्गत  पेंशन  देना  संभव  नहीं  है  बयोंकि  उनकी  सेवा  में  पेंशन  दिये  जाने  का  कोई  प्रावधान

 नहीं  था  ।

 ऐसे  भ्रांकड़  नहीं  रखे  गए  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रक्षा  सामग्री  उत्पादन  एकक

 5923.  श्री  आनन्द  रत्न  सौ  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  रक्षा  सामग्री  उत्पादन  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 सरकार  द्वारा  इस  सम्वत्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जां  रहे

 रक्षा  मंत्री  शरव  :  नहीं  ।

 प्रौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सिनोी  यार्न  सिलों  को  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  जारी  करना

 5924.  श्री  काशीराम  राजा  :  क्या  अस्त्र  मंत्रों  मह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ५]



 लिखित  उत्तर  €  1991:
 तन  न  नमन  art  मनन»  क  न  कम  नम  «ममम

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  नई  मिनी  यान॑  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस
 जारी  करने  का  ग्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 |  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  मिनी  याने॑  परियोजना/मिल/

 हैक
 के  लिए  नए  लाइसेंस  देने  हेतु  वस्त्र  मंत्रालय  को  कोई  भी  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुभा

 ।

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पूर्थ-नि्ित  कंक्रोट  टाइलों/ब्लाकों  पर  उत्पाद  शुल्क

 5925.  शो  गिरधारों  लाल  भागंब  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  के  अनुरोध  पर  राजस्थान  राज्य  पुल  निर्माण
 निगम  द्वारा  बनायी  जा  रही  इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  के  लिए  31  1991  तक
 निर्मित  कंक्रीट  टाइलों/ब्लाकों  के  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  देने  क ेलिए  भादेश  जारी  किए

 तो  83
 क्या  राज्य  सरकार  ने  उपरोबत  परियोजना  के  लिए  1992  तक  बनाए  जाने  वाली

 टाइलों/ब्लाकों  के  उत्पाद  शुल्क  में  छूट  देने  का  केन्द्र  सरकार  से  अनु रोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्बर  :
 हां

 ।

 हां  ।

 छट  दिनांक  5-9-91  के  आदेश  संद्या  11/91  के  द्वारा  दी  गई  है  ।

 महाराष्ट्र  द्वारा  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिये  संसाधन  जुटाने  हेतु
 परियोजना-विशिष्ट  बाण्ड  जारो  किया  जाना

 5926.  प्रो०  राम  कापसे  :

 ओर  गोविन्दराव  निकम  :  कया  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  की  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  काम  में
 तेजी  लाने  के  लिये  आवश्यक  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  हेतु  1991  में  परियोजना-विशिष्ट
 बाण्ड  जारी  करने  की  अनुमति  के  लिये  एक  प्रस्ताव  पेश  किया  और

 )
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  हारा  क्या  कारंवाइ  की  गई  है  अथवा  करने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  शोताराम  :  हां  ।
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 केन्द्र  और  शाज्य  दोनों  के  बाजार  ऋण  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में
 योग्य  कुल  संसाधत  सीमित  इसलिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  बाजार  ऋण  कार्यक्रम  के  लिए  पहले
 से  अनुमोदित  राशि  से  अधिक  कोई  अतिरिक्त  आवंटन  दिए  जाने  की  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  इंदौर  की  चांदनी  थोक  शाखा  में  कथित  अनियमिततायें

 5927.  आओ  रामबदन  :  क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  पंजाब  के  कुछ  निर्यातकों  को  जारी  किए  गए  एक  करोड़

 मूल्य  के  कुछ  जाली  ऋण  पत्रों  के  बारे  में  कोई  जांच  की  है  जिस  पर  स्टेट  बैंक  अ्राफ  इंदोर  की
 चांदनी  की  शाखा  द्वारा  कुछ  जाली  बिलों  के  माध्यम  से  छूट  दी  गयी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 प्रत्येक  मामले  में  अब  तक  बरामद  की  गयी  बकाया  राशि  तथा  बद्ू  खाते  में  डाली
 गयी  राशि  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  बैंक  द्वारा  किसी  को  उत्तरदायी  ठहराया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  क्या  कारंबाई  की  गई  है/करने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  और  हां  ।  केन्द्रीय  जांच

 छयूरो  ने  स्टेट  बैंक  आफ  चांदनी  चौक  शाखा  के  विरुद्ध  लगाए  गए  विभिन्‍न  आरोपों  की  जांच
 के  बाद  कहा  है  कि  कोई  भी  मामला  दर्ज  करने  के  लायक  नहीं  पाया  जा  सका  है  ।

 ई

 »  सरकारी  क्षंत्र  के  बैंक  को  अशोध्य  ऋणों  की  राशि  को  बट्टं  खाते  डालने  और  उन  खातों

 को  जिनमें  वे  बटूटे  खाते  डाली  सहित  अलग-अलग  ग्राहक  से  सम्बन्ध  सूचना  को  प्रकट  करने  से  छट
 प्राप्त  है  ।

 और  उक्त  बताये  गए  मामलों  में  बैंक  ने  विभागीय  जांच  की  है|  पांच  अधिकारियों

 को  प्रक्रियात्मक  अनियमितताओं  के  लिए  उत्तरदायी  पाया  एक  अन्य  मामले  में  एक  अधिकारी

 को  पहले  ही  नौकरी  से  निकाला  जा  चुका  शेष  अधिकारियों  को  चेतावनियां  जारी  की

 गयी  थी  ।

 बिजाग  पत्तन  में  सत्स्य  नोका  का  डबना

 5928.  भरी  दसतात्र य  बंडारू  :

 झो  रमेश  चन्द  तोमर  :

 भी  बलराज  पासी  :  क्या  जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  हूपा  करेंगे  कि  :

 3  क्‍या  हाल  ही  में  विजाग  पत्तन  में  रुछ  मत्स्य  नौकाएं  डूब  गई

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 )  उसके  परिणामस्वरूप  जान-माल  का  कितना  नुकसान  और

 |  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्‍या  कारंवाई  की  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कलकत्ता  ओर  हल्दिया  गोदो  में  विश्छु  बेक  दल  का  दोरा

 5929.  श्रो  मुर्त्युजय  मायक  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकत्ता  श्रौर  हल्दिया  गोदी  के  कार्यंकरण  का  अध्ययन  करने  के  लिए  1991
 के  दूसरे  सप्ताह  के  दौरान  विश्व  बैंक  के  एक  दल  ने  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  क्या  इस  बीच  दल  ने  विश्व  बैंक  और  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट
 भेज  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भू तल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  टाईटल  :  हां  ।

 और  टीम  की  रिपोर्ट  अभी  आनी  है  ।

 आभूषण  उद्योग

 ]
 5930.  डा०  सो०  सिलवेरा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आभूषण  उद्योग  भारी  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  रहा

 यदि  तो  गत  तौन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्‍्मुख  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  नीति
 बनाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  जी  हां  ।

 रत्न  एवं  आभूषण  निर्यात  संवर्धत  परिषद  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 स्वर्ण-आभूबण  का  निर्यात  निम्नानुसार  रहा  :

 बषं  मूल्य  करोड़  रुपए  में
 ः

 1988-89 9

 ह  ः

 ध्ग्  165.47
 ह

 1989  90  न  282.90

 1990-91  न  363.86

 और  100%  निर्यातोन्मुख  आभूषण  इकाईयों  के  लिए  सुविधाएं  पहले  से  ही  विद्यमान

 हैं  ।  सरकार  ने  शुरू  में  मद्रास  और  बम्बई  में  100%  निर्यातोन्मुख  स्वर्ण
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 आभूषण  कंप्लेक्स  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  एक  योजना  को  अधिसूचित  इन  कंप्लेक्सों  से
 »  बाहर  कार्य  करने  बाली  100%  निर्यातोन्मुख  इकाईयों  के  लिए  भी  अनुमति  दी  गई  है  अगर  वे

 उत्पादन  के  द्वितीय  वर्ष  में  50  करोड़  रुपए  का  निर्यात  प्राप्त  कर  लेते  हैं  ।

 रु  हिन्दी  के  पदों  के  लिए  चौथे  वेतन  आयोग  को  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित  करना

 5931.  श्रीमतो  शीला  गौतम  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चौथे  वेतन  आयोग  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  में  हिन्दी
 के  पदों  के  सम्बन्ध  में  भर्ती  योग्यता  तथा  छार्तों  इत्यादि  में  समरूपता  लाने  और  ऐसे  पदों  का

 एक  संवर्ग  बनाने  के  लिए  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  इस  सिफारिश  को  सशस्त्र  बलों  के  मुख्यालयों  और  इनके  अंतः  मेवा

 संगठनों  में  भी  लागू  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  बौौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने
 का  विभार  है  ?

 a

 रज्ा  मंत्रों  शरद  से  एक  विवरण  संलग्न  है|

 विवरण

 अधिकांश  केन्द्रीय  सरकारी  मंत्रालय  और  विभागों  तथा  उनके  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  भारत
 सरकार  की  राजभाषा  नीति  के  कार्यात्त्रयन  के  लिए  केन्द्रीय  सचित्रालय  राजभाषा  सेवा  बनायी  गयी

 इन  मंत्रालयों/विभागों  को  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  संवर्ग  में  शामिल  हुआ  कहा  जाता

 2.  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  बहुत  से  ऐसे  अधीनस्थ  कार्यालय  जो  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा
 सेवा  संवर्ग  में  नहीं  आते  ।  इन्हें  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में  शमिल  न  होने  वाले  कार्यालय

 कहा  जाता  है  ।

 3,  चौथे  वेतन  आयोग  ने  हिन्दी  अधिकारियों  और  कमंचारियों  क ेजिन  2400  पदों  का  हवाला
 दिया  वे  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में  शामिल  नहीं  चौथे  वेतन  आयोग  ने  यह  सुझाव
 दिया  था  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में  जो  कार्यालय  शामिल  नहीं  उनमें  उपयुक्त  हिन्दी
 पदों  के  लिए  राजभाषा  विभाग  मॉडल  भर्ती  नियम  तैयार  ताकि  भर्ती  वेतन  ढाँचा  आदि
 के  मामले  में  एकरुपता  हो  राजभाषा  विभाग  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में  शामिल  मंत्रालयों
 विभागों  श्रौर  उनके  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  लिए  भर्ती  नियम  बनाता  है  कार्मिक  तथा  प्रतिक्षण  विभाग

 जोकि  भर्ती  नियम  बनाने  के  लिए  नोडल  विभाग  1983  में  नियुक्त  एक-जैसे  वर्ग  के  पदों  के

 लिए  मांडल  भर्ती  नियम  निम्नलिखित  रूप  से  बनाए  थे  :
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 (i)  हिन्दी  अधिकारी  :  २०  650-1200,  यथासंशाधित

 रु०  20  0-3500

 (ii)  वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक  :  र०  550-800/900'  यथासंशोधित

 रु०  1600-2660

 (iii)  कनिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक  :  Go  425-700,  यथासंशोधित

 रु०  1400-2300

 1987  में  चौथे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  प्रकाशन  के  बाद  कार्मिक  तथा  प्रतिक्षण  विभाग  ने

 उपय्‌ कक्‍त  दोनों  पदों  के  बारे  नामतः  वरिष्ठ  हिन्दी  भ्रनुबदक  और  कनिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक  से
 घित  1983  में  बने  मॉडल  भर्ती  नियमों  को  दोबारा  परिचालित  किया  ।

 4.  सशास्त्र  सेना  मुख्यालय  और  अन्तर  रेवा  संगठनों  में  इस  समय  हिन्दी  पदों  को  पांच

 हैं  जो  इस  प्रकार  हैं  :-

 ग्रेड  पदों  की  संख्या

 प्रधान  हिन्दी  अधिकारी  रु०  3700-5000  )

 8
 2

 मुख्य  अनुवाद  अधिकारी  3000-5000)  3

 अनुवाद  अधिकारी  रु०  2000.3500)  21

 वारिष्ठ  अनुवादक  रु०  1600-2660)  63

 कनिष्ठ  अनुवादक  रु०  1400-2200)  29

 5.  प्रधान  हिन्दी  भ्रधिका  मुख्य  अनुवाद  अधिकारी  या  अनुवाद  अधिकारी  के  पदों  के  लिए
 कामिक  तथा  ४रक्षण  विभाग  ने  कोई  समान  मॉडल  भर्ती  नियमन  ही  बनाए  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय
 ओऔर  अन्तर  सेवा  संगठनों  में  इन  पदों  के  लिए  जो  भर्ती  नियम  बनाए  गए  वे  कामिक  तथा  प्रतिक्षण
 विभाग  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  अनुमोदन  से  ही  बनाए  गए  सशास्त्र  सेना  मुखयबलय  और

 अन्तर  सेवा  संगठनों  में  वरिष्ठ  अनुवादक  और  कनिष्ठ  अनुवादक  के  पदों  के  लिए  जो  भर्ती  नियम  मौजूद

 वे कमोबेश  माँडल  भर्ती  नियमों  के  ही  अनुरूप  हैं  ।

 बंगलोर  में  दस्तकारो  मेल

 ]
 5932.  श्री  प्रतापराव  बो०  भोंसले  :  क्या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1991  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बंगलौर  में  एक  दस्तकारो
 मेला  आयोजित  किया

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  कया

 इस  मेले  में  कौन-कौन  सी  दस्तकारी  वस्तुएं  प्रदशित  की  जाए
 क्‍या  सरकार  भविष्य  में  महाराष्ट्र  में  भी  इस  प्रकार  का  कोई  मेला  आयोजित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 वस्त्र  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  अशोक  :  हां  ।

 और  (=)  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 हाँ  ।

 दिवरण

 हस्तशिल्प  मेला  अर्थात  बाजारਂ  विगास  आयुक्त  द्वारा  कर्नाटक
 राज्य  हस्तशिल्प  विकास  निगम  बंगलौर  के  सहयोग  से  चित्रकला  बंगलौर  में  27-9-91
 से  6-10-91  हक  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  करीब  110  शिल्पकारों

 द्वारा  इस  मेले  में  भाग  लेने  को  संभावना

 मेले  के  दौरान  प्रदर्शित  की  जाने  वाली  मुख्य  मदों  में  शामिल  हैं--लकड़ी  पर  जड़ाऊ  काम

 पत्थर  पर  टे
 बेंत  एवं  ऊनी/सूती  खिलौने  तथा  समुद्री  घोषे  की  मर्दे  बल  पटसन  शिक्ष्प

 1991  के  महीने  के  दौरान  बम्बई  में  एक  दसरा  शिल्प  बाजार

 आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  जिसमें  लगभग  115  शिल्पकारों  द्वारा  भाग  लेने  की  संभावना  है  इस
 मेले  में  लगभग  50  विभिन्‍न  हस्तशिल्प  की  मर्दे  प्रदशित  की  जाएगी  तथा  बिक्री  की

 सोवियत  संघ  हारा  कल  पुर्जों  की  सप्लाई

 5933.  श्री  अज  न  चरण  सेठी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  1991  के  आफ  इंडियाਂ  में  सोवियत  स्पेयर्स
 श्रोज  प्रॉच्लम  टुं  आर्मी  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया  है

 यदि  तो  तत्सबधी  तथ्य  कया  और

 सरकार  ने  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  सरद  :  द्वां  ।

 और  थलसेना  में  सोवियत  डिजाइन  के  और  वहां  उत्पादित  विभिन्‍न  प्रकार  के
 उपस्कर  हैं  जिनके  लिए  हिस्से-पुर्जे  समय-समय  पर  सोवियत  संघ  तथा  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  स ेआयात  किये
 जाते  उपस्करों  का  काफी  बड़ा  भाग  श्रौर  इनकी  मरम्मत  तथा  रख-रखाव  के  लिए  अपेक्षित

 हिस्से-पुजों  का  अब  देश  में  ही  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  और  इनका  आयात  धीरे-धीरे  कम  किया  जा
 जा  रहा  सोवियत  संघ  से  अभी  भी  आयात  किए  जा  रहे  हिस्तै-पु्ों  की  सप्त्ाई  के  संबंध  में
 यदा-कदा  आने  वाली  समस्याओं  की  सोबियत  प्राधिकारियों  के  साथ  उबित  स्तर  पर  उठाया  जाता

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  मध्य  प्रदेश  को  धनराशि  आवंटन

 5934.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ॥  1989-90  से  लेकर  1991-92  तक  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  मध्य  प्रदेश  को  कुल  कितनी

 धत्तराशि
 आवंटित  की
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 विभिन्न  परियो?नाओं  के  लिए  स्वीकृत  धनराशि  का  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  उक्त  अवधि  के
 दोरान  बास्तव  में  वितती  धनराशि  दी  गई  और

 मध्य  प्रदेश  में  सड़क  निर्माण  हेतु  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  है  और  आठब्ी  पंचवर्षीय  योजना
 अवधि  के  दौरान  केन्‍्द्रोय  सड़क  निधि  से  प्रदान  की  जाने  वाजी  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  वर्ष  1989-90
 और  1990-91  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  केन्द्रीय  सडक  निश्चि  से  आबंटित  को  गई  कुल  राधि
 नीचे  दी  गई

 वर्ष  राणि

 1989-90  30.00

 1990-91  50.00

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अंत्गत  31-3-90  तक  राज्य  की  जमाराशि  में  से  91  में
 निम्मलिखित  5  सकी  में  अनुमोदित  की  गई  हैं  :

 क्रम  सं०  स्क्रीम  का  नाम  राशि
 ०  )

 एन०  और  एन०  एच०  समातान्तर  पर  बियोरा  बाईपास  के  72.50
 समीप  अजनार  पहुंचमागं  तक  समातान्तर  सविस  रोड  का  रै

 निर्माण बबंई कि०्मी० 2... भोवाल टाउन में गुजरने वाले एन० को चौड़ा 87.50 करना और उसे मजहत बनाना लिक कि० मी० ) 3. एन० एब० पर 305/2 कि० मी० में अब्दुल्लागज खंड में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 4... प्रयोगशाला सुविधा में शुद्धि करना और चल प्रयोग शाला 3.75 का अधिग्रहण 5. सी० आर० आर० एन० आई० टी० एथ० ई० और 37.50 अन्य संस्था में के लिए 5 लाख प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षीय राजमार्ग इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कल : राज्य लोक विभाग द्वारा तकनीकी मंजूरी दिए जाने के बाद ही अनुमोदित कार्यों के लिए निधियां जारी की जा सकती हैं । केन्द्रीय सड़क निधि के अम्तर्गत अनुमोदित सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की हैं और उन्हीं के द्वारा लक्ष्य निधारित किए जाते आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतगंत राज्य को रिलीज की जाने वाली घनराशि दर्शाता अभी संभव नहीं है । 68
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 चाय  का  उत्पादन/निर्यात  लक्ष्य

 RS  ]

 5935.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  वर्ष  1991  के  दौरान  चाय  के  उत्पादन  और  निर्यात  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 गए

 वर्ष  1991  के  दौरान  देश  में  चाय  की  कितनी  खपत  होने  का  अनुमान  और

 गत  तोन  बर्षों  के  दौरान  देश  में  चाय  की  खपत  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  :  वर्ष  1991-92  के  लिए
 उत्पादन  तथा  निय त  लक्ष्य  क्रमशः  735  मिलियन  किग्रा०  तथा  210  मिलियन

 वर्ष  1५91-92  के  दोरान  देश  में  525  मिलियन  किग्रा०  की  खपत  होने  का  अनुमान  है  ।

 वर्ष  1987  तथा  1990  के  बीच  घरेलू  खपत  की  वाषिक  मिश्रित  बृद्धि  दर  3.88%
 रही  है  ।

 कानपुर  में  मारे  गये  आय  कर-छापे

 +

 5936.  भी  राजन  अग्निहोत्री  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्र  क्या  वर्ष  1987-88  तथा  1988-89  के  दौरान  कानपुर  तथा  इसके  आसपास  के  अन्य
 जिलों  में  आयकर  1961  की  धारा  132  के  अन्तगंत  आयकर  छापे  मारे  गये

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  छापों  के  लिए  सरकार  द्वारा  वर्षवार  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 छक्‍्त  छापों  में  जिन  लोगों  के  मामले  निपटाये  गये  उनकी  जिलावार  संख्या  क्या

 क्या  संबंधित  लोगों  के  मामलों  का  तिपटान  करने  के  पश्चात्‌  उनकी  सम्पत्ति  उन्हें  लौटा
 दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 जो  सम्पत्ति  अब  तक  लौटाई  नटों  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 +
 वि  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  ओर  :  तलाशियों

 का  ब्यौरा  संलग्न  पर  दिया  गया  है  ।

 यह  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  मात्र  तत्नाशी  लेने  पर  आई  लागत  के  बारे  में  अलग  से

 पु  हिसाब-किताब  नहीं  रखा  जाता  है  |
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 लिपटाए  गए  कर-निर्धारणों  की  संख्या  :

 कानपुर
 न  312

 बांदा  न+  56

 कन्नौज  न  69

 437

 (3)  हां  ।

 के  अनुसार  ।

 और  के  अनुसार  ।

 विवरण

 वित्त  वर्ष  1987-88

 क्रम  संख्या  ग्रुप  का  नाम
 ््ः

 अभिमगृहीत  की  गई

 _
 परिमम्पत्तियों  का  मूल्य

 1.  बैसर्स  कमल  चन्द  कैलाश  कानपुर  शहर

 "qo
 ९०  7,57,346

 2.  मैससं  एफ०  सी०  सी०  प्रोजेक्ट  कानपुर  शहर  ।  रु०  25,26,131

 3.  मंसस  अशोक  मसाला  कानपुर  शहर  रु०  18,62,074

 4...  श्री  राम  बालक  ग्रुप  तथा  कानपुर  देहात  र०  87,06,016

 5.  श्री  अमरनाथ  कामपुर  शहर  रु०  17,75,123

 6.  मैसस  कुमार  कैमिकल्स  ग्रुप,कानपुर  शहर  रु०  14,28,769

 7.  श्री  शुशील  कुमार  एण्ड  सर्राफ  कानपुर  शहर  रु०  11,44,292

 8.  मैसस  कैलाश  नाथ  अमरम'थ  कानपुर  शब्र  रु०  $,12,318

 9.  मैससे  विमल  ज्वैलसं  कानपुर  शहर  रु०  3,14,585

 10.  मैसस  बी०  एम०  पब्लिकेशन  कानपुर  शहर  रु०  3,79,657

 11.  मंसर  महाबीर  शिप  ब्र  कस  कानपुर  शहर  रु०  61,50,616

 12.  मेहरोज्ना  कानपुर  ९०  26,03,759

 13.  रस्तोगी  कानपुर  ३०  7,31,654

 14.  भष्ूृजा  कानपुर  र₹०

 15.  एस०  पी०  थरुप्ता  कानपुर  र०  4,08,8  47

 16.  एच०  पी०  गुप्ता  कानपुर  to  4,66,035

 17.  डी०  के०  तिवारी  कामपुर  रु०  2,76,854
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 1  2  हि

 .  18.  धनो  राम  कन्नौज  रु०  26,80,328

 19,  एम०  एम०  अग्रवाल  कानपुर  रु०  19,37,466

 #
 20:  झूपानी  कानपुर  रु०  14,67,715

 21.  टन्डन  कानपुर  रु०  37,54,460

 वित्त  ब्द  1988-89

 1.  एम०  एस०  सर्राफ  एण्ड  बनवारी  लाल  शर्मा  कानपुर  शहर  रु०  1,17,07,483

 2...  परी०  के०  सहगल  कानपुर  शहर  रु०  श्न्य
 3.  बारदाना  ऑफ  द्वारका  प्रसाद  कानपुर  शहर  ३०  34,89,494

 4...  निर्मल  सुरती  हाउस  कानपुर  शहर  र०  20,19,049

 5.  जे०  पी०  एजेन्सीज  कानपुर  शहर  Bo  6,97,744

 6.  शिवराज  टोबे  कंपनी  कानपुर  शहर  रु०  13,96,226

 7.  बी०  एन०  अग्रवाल  कानपुर  शहर  रु०  14,24,128
 *  8.  कोहली  कानपुर  शहर  रु०  2,59,050

 9...  गणेश  प्रसाद  गोन्दी  लाल  तथा  बांदा  रु०  2,45,16,486
 #  10.  मनोज  सोप  कानपुर  र०  3,13,931

 11.  गोयल  कानपुर  रु  7,68,222

 प्रत्यक्ू-कर  अधिनियमनों  के  अधोन  कार्थवाहों  पूर्ण  होने  पर  संबंधित  व्यक्तियों  को
 लौडाई  गई  सम्पत्तिययों  का  मूल्य

 पार्दी  का  नाम  छोड़ी  गई/बापस  की  गई
 परिसम्पत्तियों  का  मुल्य

 क्रम  सं०  रु०

 1  2  3

 »  1.  कोहली  कानपुर  2:59

 2.  बहन्त  लाल  ग्रुप  15.83

 3.  निर्मल  सुरती  हाउस  ग्रुप  18.60

 हि
 4.  वो०  एन०  अग्रवाल  ग्रुप  14.24
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 1  2  3

 5.  गणेश  प्रसाद  गोन्दी  बान्दा  63.77

 6.  श्री  अमरनाथ  अग्रवाल  ग्रुप  20.33

 7.  बृजमोहन  पब्लिकेशन्स  3:89

 8.  डा०  डी०  के  तिवारी  ग्रुप  1.61

 9.  मेससं  जे०  पी०  एजेन्सीज  ग्रुप  4.53

 10.  अशोक  मसाला  ग्रुप  1.14

 1}.  छपानी  ग्रुप  9.94

 12.  सर्राफ  ग्रुप  32:91

 अब  तक  घापस  नहीं  को  गई  सम्पत्तियों  का  ऐसा  नहीं  किए  जानें  के  कारणों  सहित  ब्यौरा

 मामले  जिनमें  परिस्रम्पत्तियों  रोके  रखने  के  कारण

 को  रोके  रखा  गया

 2  3

 1.  बसेन्त  साल  गुप्ता  17,80,083  रु०  बसन्‍्त  लाल  बान्दा  ग्र,प  की  अभिगृहीत
 की  गई  परिसम्पत्तियों  को  छोड़ने  के  बारे  में

 कार्य  चल  रहा  ग्रप्र  की  तरफ  अथंदंड

 की  मांग  बकाया  पड़ी  हुई

 2.  निमल  सुरती  हाऊस  1,58,104  २०  ग्रहम  दस  ग्रप  एक  उप-प्रूप  है  जिसके

 निर्धारण  अनिर्णीत  पड़े  हुए  हैं  तथा  इस  पर

 काय  चल  रहा  है  ।

 3.  गणेश  प्रसाद  गोन्दी  लाल  गुप्व  60,41695  रु०  गणेश्ष  प्रमाद  गोन्दी  लाल  बान्दा  के  ग्रप
 की  अभिगृहीत  की  गई  परिसम्पत्तियों  को

 छोड़  जाने  का  कार्य  प्रवति  पर  इस  ग्र,प

 के  खिलाफ  अर्थदंड  कौ  मांग  बकाया  पड़ी

 हुई  है  ।

 4.  मैसस  कमल  चन्द  कैलाश  कानपुर  शहर  अभिगृहोत  की  गई  परिसम्पत्तियों  को इसलिए

 नहीं  छोड़ा  गया  है  क्योंकि  मांग  बकाया  पड़ी

 हुई  है  ।

 5.  श्री  राम  बालक  गुप्त  तथा  घाटमपुर

 6.  मल्होत्रा  प्रूप  के  कानपुर

 7.  घनीशम  भप्रूप  के  कन्नोज

 472



 लिखित  उत्तर 19  1913

 2  3

 8.  टन्डन  ग्र,प  के  कानपुर  अपमिगृहीत  की  गई  परिसम्पत्तियों  को

 इसलिए  नहीं  छोडा  गया  है  क्योंकि

 मांग  बकाया  पथो  हुई  है  ।
 9.  श्री  राम  आधार  गुप्त  ग्रूष  के  मामले

 10.  गौरी  शंकर  सर्राफ  बान्दा

 11.  राम  चन्द्र  गुप्त  ग्र  घाटमपुर
 १2.  श्री  कृष्ण  प्रसाद  बान्दा

 13.  भ्री  एन०  के०  मिश्र  ग्रूप के  मामले

 देय  राशि  के  परिशोधन  का  कार्य  जल 14.  एफ०  सी०  सी०  प्रोजेक्ट  24,76,700,  ६०

 ग्रुप  के  घामले  रहा

 15.  अशोक  मसाला  ग्रुप  14,8  3,  रु०  दान्डिक  कार्यवाहियां  अनिर्णीत  पड़ी

 हुई  हैं  ।

 16.  रूमानी  ग्रप  38,88,74,  र०  33.69  लाख  की  मांग  बकाया

 पडी  हुई  है  ।

 17.  सर्राफ  ग्रुप  32,10,863  कर-निर्धारण  अनिर्णीत  पड़े  हुए  हैं  ।

 बस्तकारो  को  वस्तुओं  का  निर्मात  में  धोखाधड़ी

 मैं
 5937.  श्री  सी०के०  कुप्पुस्वामी  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  दस्तकारी  की  वस्तुओं  के  निर्यात  में  व्यापारियों  द्वारा  की
 जा  रही  धोदाधड़ी  के  कोई  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  मामलों  में  सरकार  ने  बया  क.रंवाई  की  है  ?

 वस्त्र  मंघालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  नहीं  ।

 प्रश्न

 इस  सन्दर्भ  में  प्रश्न  नहीं

 अंडभान  और  निकोबार  दोपसमूह  में  यात्रियों  क ेआवागमन  के  बारे  में  सब क्षण

 5938.  कत्रे  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 >  क्या  अंडमान  और  निकोब'र  प्रशासन  ने  समूह  की  मुख्य  भूमि  और  अन्तर  द्वीपीय

 नौवहन  सेवाओं  में  यात्रियों  क ेआवागमन  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ॥
 बया  द्वीपसमूह  की  भूमि  की  नौवहन  रोवाओं  की  हालत  खराब  और
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 मिल  लललअ  लक

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  सेवाओं  को  सधारने  के  िए  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :

 अंडमान  और  निकोबार  द्वी'समूह  और  लक्षद्वीप  में  परिबहन  प्रणाली  के  लिए  मास्टर  प्लान  को  तैयार
 करने  से  सम्बन्धित  कार्य  के  एक  भाग  के  रूप  में  मुख्य  भू'्म  द्वीप  और  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप

 समूह  के  अन्तद्वीपीय  क्षेत्रों  के  यात्री  याताथात  के  बारे  में  1987-88  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा
 सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।

 विशेषज्ञ  समिति  द्वारायात्री  यातातात  परिदृश्यों  का  जहां  तक  इसका
 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपममृह  से  सम्बन्ध  संखग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  इस  समय  यात्री  जहाजों  की  कमी  के  कारण  मुख्य  भूमि  द्वीप  क्षेत्र  के  लिए
 उपलब्ध  यात्री  सेवाएं  पर्याप्त  नहों  हैं  ।  मुख्य  भूमि-द्वीप  सेवा  पर  प्रचालन  के  लिए  तोन  यात्री  व  कार्गों

 जहाज  जिनमें  प्रत्येक  की  क्षमता  1200  यात्री  और  1500  टन  कार्गो  ढ़ोने  की  के  लिए  पोलेंड  के
 शिपयार्ड  की  आडंर  दिया  इनमें  से  पहला  जहाज  डिलीवर  कर  दिया  गया  है  और  इसने  इस  क्षेत्र
 में  जुलाई  1991  से  प्रचालन  शुरू  कर  दिया  दूसरे  जहाज  को  डिलीवरी  इस  वर्ष  की  समाप्ति  तक
 और  तीसरे  जहाज  की  डिलीवरी  1992  की  समाप्ति  तक  किए  जाने  की  उम्मीद  इसके  अतिरिक्त

 जहाज  एम०बी०  अकबर  जो  इस  समय  हज  सेवा  का  प्रचालन  कर  रहा  द्वारा  मध्य  1991
 तक  मुख्य  भूमि  अंडमान  क्षेत्र  में  पुनः  सेवाएं  शुद्ध  कर  दिए  जाने  की  उम्मीद  है|  अन्तद्वीपीय  सेवा  के  लिए
 अंडमान  तथा  निकोबार  प्रशासन  ने  विभिन्‍न्त  आकार  के  235  यात्री  एवं  कार्गों  जहाजों  का  आर्डर  दिया

 है  और  शेष  16  जहाजों  को  1991  और  1992  के  दौरान  डिलीवर  कर  दिए  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 विवरण

 अंडमान  तया  निकोबार  ह्वीपसम्‌ह  के  लिए  विशेषश  समिति  द्वारा  यात्री  यातायात

 परिदृश्यों  के  पूर्वानुमान  का  सारांश

 (1)  1991,  2001  और  2011  के  लिए  अंडमान  तथा  निकोबार  के  लिए  मुख्य  भूमि  द्वीप
 यात्री-यातायात  परिदृश्य  :-

 ——  र...................ढ HS  कननीनीनीणीदझदस  कस  ना  स-इस्‍क  क  प_इककक
 वर्ष  परिदृश्य  प्रति  वर्ष  प्रति  व्यक्त  ट्रिप  यात्री-ट्रिप

 ःः  ख ्ऊफझञझ़ञ़ऑआऑआऑआखआञऑञऑ़़््ख-खख फ्  .  200,320

 न्यून  0.70  200,320

 अधिक  0.98  224,545

 2009  न्यून  0.98  375,933

 अधिक  1.26  606,107

 न्यून  1.90  1,706.397

 अधिक  $.0%  5.7%

 औसत  न्यून  $.0%  5.7%

 वाधिक  अधिक  5.0%
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 (2)  1991,  2001  और  2011  के  लिए  अंडमान  तथा  निकोबार  में  अन्‍्तद्वीपीय  यात्री

 यातायात  परिदृश्य

 15  1913

 वर्ष  परिदृश्य  प्रति  व्यक्ति  ट्रिप/वाधिक  यात्री  ट्विप

 1991  न्यून  1.25  357,715

 अधिक  1.28  400,975

 2001  न्यून  1.75  671,310

 अधिक  2.08  1,100.220

 2011  न्यून  2.25  1,082.335

 अधिक  3.39  3,047.149

 मौसत

 वाधिक  न्यून  3.0%  5.7%

 वृद्धि  दर  अधिक  5.0%,  10.7%

 (1991-2011)

 ५  एष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  17  को  चौड़ा  करना

 5939.  श्री  बो०एस०  विजयराधवन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  बेन्द्रीय  सरकार  का  केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  17  को  चौषा  करने  का
 विदार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  और  जी

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  17  का  विकास  तथा  उसे  चौड़ा  करके  दो  लेन  का  बनाना  एक  सतत  फ्रक्रिया  है
 और  यातायात  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मौजदा  हालात  अखिन  भारतीय  आधार  पर  इनकी
 पारस्परिक  प्राथमिकता  और  हम  प्रयोजन  के  लिए  धनराशि  की  उगलब्धता  को  घ्यान  में  रख  कर
 चरणबद्ध  रूप  में  यह  कारंवाई  की  जाती  वर्तमान  वाशिक  योजना  1991-92  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 17  को  चौड़ा  करने  के  लिए  3760.00  लाख  रुू०  का  प्रावधान  जिसमें  बाईपास  और

 पुलों  इत्यादि  का  निर्माण  शामिल  है  '

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बंकों  सें  ऋण-राशि  तथा  जमा-राशि  का  अनुपात

 5940.  भरी  महेश  कुमार  कतोड़िया  :

 k
 री  बलराज  पासी  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 15°
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 क्कुप  रा

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  बेंकों  में  ऋण-राशि  तथा  जमा-राशि  के  अनुपात  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड
 निर्धारित  किये  गये हैं

 बर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  बेंकों  द्वारा  इन  को  किसी  सीमा
 तक  कार्यान्वित  किया  गया  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऋण-राशि  जमा-राशि  के  अनुपात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया

 कदम  उठाए  गए
 |

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  )  और  रिजू्व  बेंक
 ने  सरकारी  क्षेत्र  में  बैंकों  को  ग्रामीण  अर्डਂ  शहरी  शाखाओं  के  सम्बन्ध  में  अलग  से  60%  तक  का  ऋण
 जमा  भ्रनुपात  ध्राप्प  करने  के  लिए  कहा  उपय  क्‍्त  मानदण्ड  की  तुलना  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यक
 बैंकों  का  मार्च  1990  तथा  मार्च  1991  की  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  उनकी  ग्रामीण  शाखाओं  का
 ऋण  जमा  अनुपात  63.9%  तथा  60.1%

 भारतीय  रिजवं  बेंक़  ने  बैंकों  से यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  है  कि  विभिन्‍न
 राज्यों  क ेबीच  ऋण  संवितरण  में  अत्ताधिक  क्षेत्रीय  असमानता  को  दूर  किया  जाए  तथा  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  में  सभी  उत्गदक  तथा  पहचान  किए  गए  अर्थक्षम  प्रस्तावों  के  लिए  ऋण  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के

 लिए  प्रभावकारी  कदम  उठाए  मामले  की  राज्य  स्तरीय  बेंकस  राज्य  सरकारों  तथा

 भा  तीव  रिजवं  बैंक  द्वार  भी  नियमित  आध।र  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 प्रेनाइट  का  निर्षत

 5941.  श्री  जी०  शोभनाव्रीश्बर  राव  :  क्या  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  आंध्र  प्रदेश  में  निर्यात  के  लिए  उपयुक्त  ग्रेनाइट  पत्थर  के  विपुल  भंडार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  और  अधिक  विद्देशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  ग्रेनाइट  पत्थर  को  पालिश

 करने  सम्बन्धी  यूनिटों  को  स्थापना  द्वेतु  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  देने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 कितने  यूनिटों  ने  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  आवेदन
 किया  और

 (४)  31  1691  की  स्थिति  के  अनुसार  कितने  यूनिटों  को  सहायता  प्रदान  दम  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  :  हां  ।

 आंध्र  प्रदेश  मे  ग्रेनाइट  के  भंडार  लगभग  3  मीलियन  घन  मी०  )  सत्झ्ले
 अधिक  महत्वपूर्ण  भंडार  खम्माम  और  वारांगल  जिलों  में  पाए  जाते

 तराशे  और  पालिश  करिए  हुए  ग्रेनाइट  का  निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  उद्यमियों
 ग्रेंनाइट  को  तराशने  ओर  पालिश  करने  वाले  एक्कों  की  स्थापना  क  रने  हेतु  100  प्रविश्ञत

 अभिमुख  एक  योजना  के  अंतर्गत  अनुमति  पत्र  प्रदान  किए  जा  रहे  इस  प्रकार  के  एक्क  अजित
 की  गई  कुल  विदेशी  मुद्रा  के 30%  तक  ऐविजम  स्त्रिप  के  पात्र  तराशें  हुएं  भौर  पालिश  किए  गए
 ग्रेनाइट  के  निर्यात  पर  भी  आयकर  अधिनियम  की  धारा  80  एच०एच०सी०  अंतर्गत  आय  क्र  का
 लाभ  मिलता  है  ।
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 ...  बेंकों/वित्तोय  संस्थाओं  से  सम्बन्धी  आवेदन  पत्रों  के
 छ्विए,केल्ट्रीय  ख्रकार  सिफारिश  करने/समर्थेन-.  देने  क्री  *  झ्रावश्यकता  जिन  एकंकों  ने
 वित्तीय  सहायता  के  लिए  आवेदन  किए  और  जिन  एकरहों  को  31-5-91  की  स्थिति  के  अनुसार
 वित्तीय  सहायता  दी  गई  उनके  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  असे  निक  सुरक्षा  अधिकारियों  केपदोन्‍नति-के  अक्सर

 5942.  श्री  कनादंस  प्रसाद  मिश्र  ::  का  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की*कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  नियुक्त  किए  गए  अंसर्निक
 अधिकारियों  के'लिए  पदोन्नति  के  कोई  अवसर  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  नवीनतम  सुरक्षा  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  उनके  प्रशिक्षण  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  ताकि  उनक्रे  जीवन-में  पदोन्‍्म लि  के  मेहतर  अवसर  लाए  जा  सकें  ?

 रक्षा  मंत्री  सरद  :  भोर  सरकार  ने  1984  में  सिविलियन  सुरक्षा
 अधिकारियों  के  संवर्ग  को  स्वतः  समाप्त  होता  हुआ  घोषित  किया  था  और  इस  संवर्ग  में
 पदोन्नति  के  भ्रवसरों  में  सुधार  लाने  के  लिए  १)ई.प्रस्ताव  नहीं  रखा  ।  1990  में  इस
 संवर्ग  को  समाप्त  होने  के  पूर्व  निर्णय  की  समीक्षा  की  गई  और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  इस  संवर्ग  को

 पुतर्ज़ीवित  भर  पुनर्मंठित  किया  जाए  ।

 सिविलियन  सुरक्षा  अधिकारियों  को  उनके  कार्य  से  सम्बन्धित  सभी  पहलुओं  के  थारे  में
 सेवाकालीन  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं

 तामिलनाड  में  राष्ट्रीय  राजमार्न  संਂ  47  का  रखल-रखाव

 59/3.  भी  एच०  डेमिस  :  कया  अल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  हृंषां  करें  कि

 राष्ट्रीय  राजमार्भ  सं०  47  के  कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम  तामिलनाडु  से  शुजरने  वीले  हिंस्सें

 जो  ह्वाक्त  हो  क्री  मातसूत  वर्षा  से  बुरी  तरह  प्रभावित  हुआ  के  रख-रखाव  के  लिऐ  केन्द्रीय  सरकार  ने
 क्या  कदम  ज्ल्नये

 भूतल  परिवहन  मंश्रालद  के  राज्य  मंडो  लगद॑ल्  तामिलनाडु  में  रा०  रा०

 47  कन्याकुमारी-श्रिवेन्द्रम  खंड  को  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जा  रहा  राज्य  के  राजमार्ग

 विभाग  हास  हाक  ही  में  मानसून  के  दौरान  सड़क  पर  हुए  गढ़ढों  की  मरम्मत  की  जा  रहीं

 Ld

 भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  सोने  को  तस्करी

 5944.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्या  जित  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  पिछले  कई  मह्दीनों  से
 सोने  की  तस्करी  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  गत  छह  मद्दीनों  के दौरान  इस  सीमा  पर  कुल  कितना  तस्करीकृत  सोना

 पकड़ा  और

 इस  तस्करी  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वाराਂ  क्या  उपाय  किये  गये  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  :  इकि  तस्करी  एक

 ड्रोन

 किया  जाने  वाला  काम  अतः  यह  कहना  नहीं  हैਂ  कि  क्या  पिछलें  के  दौरान
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 बंगलादेश  सौमा  पर  सोने  की  तस्करी  में  वृद्धि  हुई  है  ।  जनवरी  से  1991  तक  की  अवधि

 के  दौरान  इस  सीमा  पर  सौमा  शल्‍्क  प्राधिकारियों  दारा  लगभग  34.037  किलोग्राम  निषिद्ध  सोना  पकड़

 गया  है  ।

 तस्करी  रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  और  भारत-बंगलादेश  सीमा  सहित
 देश  भर  में  तथ्करी  रोधी  तन्त्र  को  और  चुस्त  बना  दिया  गया  तस्करी  का  पता  लगाने  और  उसकी

 रोकथाम  के  लिए  सभी  सम्बद्ध  एजेन्सियों  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  बनाये  रखा  जा  रहा  सीमाशुल्क

 अधिकारियों  को  रात  देखने  में  काम  आने  बाली  आदि  से  लैंस  किया  गया

 है  ताकि  वे  तस्करी  संबंधी  गतिविधियों  का  और  कारगर  ढंग  से  मुकाबला  कर  सकें  ।  भारत-बगलारेश
 सीमा  पर  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  एक  दूरसंचार  नेटवर्क  भी  मुहैया  किया  गया

 बोदर-गूलबर्गा-बंगलौर  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  4,  9  अथवा  13  से  जोड़ने  के

 लिए  राष्ट्रोय  राजमार्गों  का  निर्माण

 5945.  डा०  बी०  जो०  जवालो  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  बीदर  गुलबग-बंगलौर  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  4!  9  अथवा
 13  से  जोड़ने  के  लिये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  करने  के  प्रस्ताव  मिले

 बर
 यदि  तो  ये  प्रस्ताव  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विचार  के  किस  चरण  में

 भौर

 उक्त  प्रस्तावों  शो  क्रिन्यान्वित  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  कर्नाटक  राज्य

 सरकार  मे  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  षी  घोषणा  के  लिये  कुछ  प्रस्ताव  भेजे

 हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  राजमार्ग  स०  4१२  पर  बीदर  से  गुलबर्गा  और  हिरोयूर  को

 जोड़ने  वाली  सड़क  शमिल  है  ।

 और  देश  में  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  जिनमें  कनार्टक  के  राजमार्ग  भी  शामिल
 की  घोषणा  पर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  होने  के  बाद  ही  विचार  किया  जा  सकता

 केरल  की  पश्चिमो  घाट  नहर  का  जलसर्वेक्षण

 5946.  श्रो०  सुशीला  गोपालन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मत्री  यह  बताने  की
 |
 कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  केरल  की  पश्चिमी  घाट  के  तिरुअनन्तपुरम  खण्ड  का  जलसर्बक्षण  वर्ष

 1989-90  में  किया  जाता

 (9)  यदि  तो  क्‍या  सर्वेक्षण  किया  गया  हैਂ

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जाने  प्रस्ताव

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  ओर  जी

 हां  1989-90  में  ऐसा  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं
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 अहसदनगर  छावनो  अस्पताल  में  आधुनिक  सुविधाएं

 5947.  श्रो  यशवन्तराव  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  अहमनदनगर  छावनी  अस्पताल  में  आधुनिक  सुविधाएं  नहीं

 $  .  (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इस  वर्तमाम  अस्पताल  का  आधुनिकीकरण  करने  तथा  इसके  लिए  एक
 नये  भवन  का  निर्भाण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  अहमदनगर  छावनी  अस्तपाल  का  संचालन

 वहाँ  को  छावनी  परिपद  करती  है  ।  इस  अस्पताल  में  एक  बहिरंग  रोगी  विभाग  के  अलावा  15  बिस्तरों
 का  प्रसुति  एक  लेबर  रूप  4  विशेष  कक्ष  तथा  बिना  भोजन  व्यवस्था  वाले  30  बिस्तर
 ताल  में  दो  नियमित  चिकित्सा  अधिकारी  तथा  सहायक  कर्ंचारी  जरूरत  पड़ने  पर  अस्पताल  से

 बाहर  काम  करने  वाले  विशेषज्ञों  को  भी  अश  भाधार  पर  रखा  जाता  इस  अस्पताल  में  जो  सुविधाएं
 उपलब्ध  हैं  वे  आधुनिक  हैं  लेकिन  सीमित  रूप  में  हैं  ।

 से  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  नया  अस्पताल  भवन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 ५  ।

 कपड़ा  सिलों  में  हड़तालें  तथा  तालाबन्दो
 Las  न्बूं
 [  हिन्दी  ]

 5948.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्‍या  वस्त्र  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कपड़ा  मिलों  में  हुई  हड़तालों  तथा  तालाबन्दियों  का

 ब्योरा  क्या

 इसके  परिणामस्वरूप  कितते  राजस्व  और  काय॑दिवसों  का  घाटा  वहन  करना

 और

 तालाबन्दी  के  कारण  इस  समय  कितनी  मिलें  बन्द  पड़ी  हैं  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वर्ष  प्रत्येक  वर्ष  के  अन्त  में  हड़ताल

 और  तालाबन्दी  के  कारण  बन्द  पड़ी  मिलों  की  सं०  कि  पिछले  वर्ष  के  क्रम  में

 1986-87  ना  30

 >
 1987-88  न

 39

 1988  89  जा
 46

 1989-90  न  30

 1990-91  न  26
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 सरकार  को  हुए  राजस्व  के  घाटे  की  सही  मात्रा  बता  पाना  कठिन  है  क्‍योंकि
 प्रत्येक  एकक  के  करों  में  अन्तर  होता  है  जो  कि  उनके  द्वारा  निर्मित  उत्पादों  तथा  स्थान  सबंधी  कारकों
 आदि  पर  निर्भर  करता  है  ।  फिर  भी  हड़ताल  और  तालाबन्दी  के  फल८वरूप  हुए  कार्य  दिबसों  के  धाटों  के
 ब्योरे  निम्नोक्त  अनुसार  हैं  :

 वर्ष  क्रायं  दिवसों  का  घाटा

 --  83.5

 8
 8-89  न

 न

 नन+

 30  की  स्थिति  अनुसार  तालाबन्दी  के  कारण  केबल  दो  सृती/पानव  तिमित

 फाईबश  वस्त्र  मिलें  ही  बन्द  पड़ी  हुई

 बेकों  में  आटोसेटिक  टेलर  मशोन  टो०  प्रणाली  प्रारम्भ  करना

 ]

 5949.  भी  आर०  श्रौधरन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  भर  के  प्रमुख  शहरों  और  कस्बों  में  स्थित  बेंकों  में  आटोमैटिक  टेलर  मशीन

 टी०  प्रणाली  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  ओर
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  और  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालल  में  राज्य  मंत्रो  दलवोर  :  भारतोप  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया

 है  कि  देश  ब्यारी  आधार  पर  आटोमैंटिक  टेलर  मशीनें  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 यह  सवाल  पैदा  हो  नहीं  होता  ।

 अनुसचित  बकों  को  प्रामोग  शाखाओं  को  खोलना

 5950.  औ  एस०  यो०  वी०  एस०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूग  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  बैंकों  की  कुछ  और  ग्रामीण  शाखायें  खोलने  का

 यदि  तो  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  किता  शावायें  खोजे  जाने  को  सभावना

 आन्प्र  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  के  लिए  ऐसी  कितनी  शाब्रायें  आवंटित  की  गयीं  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :  से  वर्तमान  शाखा
 लाइसेंसिग

 मीति  कै  तहत  वाणिज्यिक  बैंकों  की  शाखा  खोलने  का  कार्ये  एक  निरंतर  प्रक्रिया  है  जिसे  भारतीय  रिजव

 बैंक  इस  संबंध  में  लाइसेंस  आरी  कर  बियंत्रित  करता  चूंकि  वर्ष  के  दौरान  बैंकों  द्वारा  शाखा  खोलते
 ह
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 का  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  अतः  आन्ध्र  प्रदेश  में  खोली  जाने  ताली  बैंकों  की  ग्रामीण

 शाखाओं  की  संख्या  बता  प.ना  अभी  संभव  नहीं  होगा  ।

 लोक  सभा/राज्य  विधान  सभाओं  के  लिए  उप-बनाव

 5951.  झलो  रविराय  :  क्‍या  न्याय  और  कम्पनी  काय॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फिः

 लोक  सभा  ओर  राज्य  विधान  सभाओं  के  जिन  निर्वाचन  क्षंत्रों  में  उपचुनाव  होने  हैं
 उनका  राज्यबार  ब्यौरा  क्या  और

 (w)  ये  चनाव  कब  तक  कराए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  पी०  आर०  कुमार  :  एक  विवरण  संलग्न

 भारत  निर्वाचन  आयोग  ने  उप  निर्वाचन  कराए  जाने  संबंधी  कार्य  क्रम  को  अभी  अंतिम  रूप

 नहीं  दिया  है  ।

 उन  संसदोय  और  राज्य  विधान  सभाओं  जहां  उप-निर्वाल  होने  राज्यवार  ब्योरा
 मम  3७९3५» प>++-न--  ४

 क्रम  स ं०  राज्य/संघ  राज्यक्षत्र  क  निर्वाचन  क्षेत्र  का  नाम

 प्‌
 a

 2  3
 फऊ__॒ः

 लोक  सभा
 भर

 मध्य  प्रदेश

 2.  उत्तर  प्रदेश

 3.  पश्चिमी  बंगाल

 4.  दिल्ली
 दिल्‍ली

 विधान  सभा

 आंध्र  प्रदेश

 पुलीवेन्दला

 2.  बिहार
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 जम
 ह

 52-  वेशाली

 ज०

 ज०

 28

 ज०

 पूर्व

 3.  गोबा  27-  लाउटूलिम

 गुजरात

 हिमाचल  प्रदेश  60  -  चाचीपेट

 कर्नाटक
 7.  मध्य  प्रदेश  ज०

 235

 138 --  बसता

 *

 181 --  खरलाजी

 89-  प्रेमनगर

 हर
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 1  2  3

 8.  महाराष्ट्र
 249  ---  कस्बापेट

 9.  मणिपुर

 उयाल  ज०

 ज०

 ज०

 ज०  जा०

 *  25-  सिनमन

 मेघालय
 ज०

 ज०

 ज०

 49  -  राजबाला  ज०

 ज०

 11.  मिजो  राम  ज०  जा०  )

 12.  सागालेंड  ज०

 ज०  जा०  )

 ज०

 ज०

 ज०

 ज०

 ज०

 ज०

 ज०

 ज०  जा०  )

 49  ज०
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 1  2  4

 चारे  ज०

 सदर  ज०

 ज०

 59

 13.  उड़ीसा  रीरोखारी

 56-  पुरी

 14.  राजस्थान

 ज०

 15.  त्रिपुरा  रतला
 16.  उत्तर  प्रदेश  483

 सरकारो  क्षत्र  के  बेंकों  द्वारा  प्रामोण  क्षत्रों  में  प्रचार  पर  किया  गया  व्यय

 5952.  प्रो०  अशोक  आनन्दराब  देशमुख्य  :  क्या  वित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रचार  पर  बर्षवार
 तथा  बेंकवार  कितनी-कितनी  धनराशि  खन्र

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ग्रामीण  लोगों  द्वारा  बैंकों  को  संच्रय  योजनाओं  के  अन्तग्गंत
 जमा  की  गई  राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 ग्रामीण  क्षंत्रों  में  संचय  योजनाओं  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  प्रोत्साहित  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो
 है  और  सभा  पटल  पर  रख्ध  दी  जायेगी  ।

 करों  को  वसूसो  के  संबंध  में  न्यायालयों  हारा  स्थगन  आदेश  जारी  करना

 5953.  श्री  राजनाथ  सोनकर  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  जुलाई  से  31  1990  और  1  जनवरी  से  30  1991  तक  की  अवधि
 के  बीच  न्यायिक  अधिकारियों  द्वारा  जारी  किए  गए  स्थगन  आदेशों  के  कारण  केन्द्रीय  उत्पाद  सीमा

 केन्द्रीय  विक्री  कर  और  बिक्री  कर  की  कितनी  धनराशि  की  वसूली  नहीं  हो  सकी

 झौर  पिछले  तीन  ब्षों  के  दोरान  इस  कारण  वसूली  न  हो  पाई  धनराशि  की  तुलना  में  वह  धनराशि

 कितनी
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 कितने  मामलों  में  संबंधित  अधिकारियों  हारा  स्थशरत  आदेश  रदद  करवा  दिए  गए  थे  और

 -  कितने  मामलों  में  स्थगन  आदेश  लागू  रहे

 स्थगन  आदेश  रदद  न  करवाए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  अब  इसके  लिए  क्‍या  कदम

 डगए  गए

 राजस्व  की  वसूली  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  और

 (2)  क्‍या  इस  वित्तीय  वर्ष  के  दौशन  को  जाने  वाली  राजस्व  की  वसूली  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  बहुत  हो  कम  होगी  और  इसका  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  और  विश्व  बैंक  द्/रा  ऋण  स्वीकुत  जाने
 के  मामले  में  निर्णायक  प्रभाव  पड़  गा  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  रामेश्वर  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 काले  धन  को  बाहर  निकानने  को  बोजनाएं

 5954.  शो  बलराज  पासो  :

 श्री  दसात्रेय  बंडारू  :

 करी  रमेश  चनद  तोमर  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 काले  धन  को  बाहर  निकालते  के  लिए  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  हारा

 प्रस्तावित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  योजना  के  अन्तगंत  काले  धम  की  कितनी  राशि  बाहर  निकाली  और

 बाहर  निकाले  गए  इस  काले  धन  का  सरकार  ने  किस  प्रकार  उपयोग  किया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  अवैध  धन  का  पता  लगाने  के

 लिए  संघ  सरकार  द्वारा  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  जो  एकमात्र  योजना  कार्यान्वित  की  गई  थी  बहू

 वर्ष  1985  की  क्षमा-योजना  इस  यो  ना  के  तहत  व्यक्तियों  को  यह  अवसर  प्रदान  किया  गया

 था  कि  वे  जंच-पड़ताल  किए  जाने  के  तथा  उनके  पिछले  कर-निर्धारणों  को  खोले  जाने  के  संबंध  में

 किसी  भी  प्रकार  के  भय  के  बिना  तथा  इसके  अलावा  किसी  भी  प्रकार  की  दाण्हिक  कार्यवाहियों  के

 भय  के  बिना  भी  अपनी  सही-सही  आय  अथवा  धन  का  रवैष्छा  से  खुलासा  करने  के  लिए  अप्य/धन  की

 विवरणियां  दायर  कर  सकते  हैं  ।  यह  जिसकी  घोषणा  1985  में  की  गई  अन्ततः

 दिनांक  31  1987  को  समाप्त  हो  गई  थी  ।

 क्षमा  योजना  के  अधीन  घोषित  वी  गई  आय/घन  अथबा  वसूल  किए  गए  कर  की  राशि

 केकबारे  में  यथार्थ  ऑकड़ें  दे  प'ना  संभव  नहीं  है  बयोंकि  यह  थोजना  कोई  सांविधिक  योजना  नहीं  थी

 जिसके  तहत  माय  अथवा  धन के  बारे  में  अलग्र-अलग  विवरणियाँ  दायर  किया  जाना  अपेक्षित  हो  तथा

 ऐसी  विवरणियों  पर  कार्यवाही  करने  के  सम्ब  ध  में  भी  अलग  से  कोई  कार्यविधि  नहीं  अपनाई  गई  थी  ।

 क्षमा  योजना  के  अधीन  किए  गए  खुलासों  से  वसूल  किए  गए  कर  सरकार  के  सामान्य

 जस्व  का  एक  भाग  स्वस्म  थे  तथा  उनका  उपयोग  बजट-आवंटनों  के  अनुसार  किया  गया  था  । है
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 उड़ोसा  को  सड़कों  और  पुलों  के  निर्माण  हेतु  वित्तीय  सहायता

 5955.  आओ  श्रीकांत  जेना  :  बया  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाएं  उड़ीसा  में  सड़कों  और  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  कर  रही

 (@).  यदि  तो  सड़कों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उनकी  लम्बाई  कितनी  है  तथा  उन  वित्तीय
 संस्थाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  और  दी  जाने  वाली  बिसीय  खशहायता  की  राशि  कितनी

 इन  सड़कों  और  पुलों  के  निर्माण  की  भ्रवधि  क्‍या  और

 निर्धारित  अवधि  सें  निर्माण  काय्यं  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  हां  ।

 से  73.10  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  राउरकेला-सम्बलपुर  राज्य  सड़क

 (164  कि०  में  सुधार  करने  और  उसे  मजबूत  बनाने  के  कार्य  को  एशियाई  विकास  बैंक  ऋण

 सहायता  के  अंतर्गत  शामिल  किया  गया  ऋण  सहायता  की  राशि  41  07  मिलियन  अमरीकी  डालर

 कार्य  सौंपे  जाने  के  बाद  निर्माण  कार्य  में  48  महीने  संदर्भाधीन  सड़क  राज्य  सड़क

 यह  सुनिश्चित  करना  राज्य  सरकार  का  काम  है  कि  निर्माण  कार्य  निर्धारित  समय  के  अन्दर  पूरा  हो

 जाए  ।

 दुर्ग  और  रायपुर  के  बीच  राष्ट्रीय  राजसाग्ग  संख्या  6  को  चौड़ा  किया  जाना  ञ्‌

 ]

 5956.  श्री  अन्दूलाल  चस्त्राकर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  दुर्ग  और  रायपुर  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सख्य
 6  पर  सड़क  दुर्घटनाओं  के  कारण  कितने  ब्यक्ति  मारे  गए  हैं  तथा  कितने  घायल  हुए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  सड़क  को  चौड़ा  करने  का

 गत  तीन  वर्शों  के  दोरान  इस  सड़क  की  मरम्मत  पर  वंव।र  कितनी-कितनी  घनराशि  खर्च

 हुई  और
 उस  एजेंसी  का  नाम  क्या  है  जिसे  इसकी  मरम्मत  का  कार्य  सौंपा  गया  था  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  पिछले  3  वर्षों  के

 दोरान  मत/घायल  हुए  व्यक्षितयों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :
 ते

 1988  1989  1990

 मृत  68  57... 48 48

 घायल  376  451  397  गथ
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 मौजूदा  सकड़  की  चौड़ाई  पहले  ही  दोहरी  लेन  की

 अनुरक्षण  और  मरम्मत  खर्च  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  प्रभागवार  रखा  जाता

 पिछले  3  वर्षों  में  रायपुर  प्रभाग  द्वारा  दुगं-रायपुर  खंड  सहित  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  अनुरक्षण  के  लिए
 खर्च  की  गई  राशि  निम्नलिखित  है

 बे

 *
 वर्ष  —  लाख  २०

 1988-89  कन-ः  114.59
 1989-90  न  150.72

 1990-91  144-22

 मध्य  प्रदेश  में  सष्ट्रीय  राजमार्गों  के  अनुरक्षण  का  कार्य  केन्द्र  सरकार  की  एजेंसी  के  रूप  में

 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  को  सौंपा  गया  है  ।

 विजयन्त  ओऔर  ठेंकों  को  आधुनिक  बनाया  जाना

 5957.  श्री  बी०  विजय  कुमार  राजू  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विजयन्त  और  सोवियत  टैंकों  को  उम्नत  बनाने  की  आधुनिकीकरण  परियोजना  को

 पूरा  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 सरकार  विचार  उक्त  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  विजयन्त  और  सोवियत  टैंकों  के
 निकीकरण  और  उनका  दर्जा  बढ़ाए  जाने  के  कार्यक्रम  में  कई  योजनाएं  शामिल  हैं  जिसमें  निरन्तर

 अनुसंघान  और  विकास  किया  जाना  तथा  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  के  प्रयास  करना  शामिल  वांछित

 #  लक्ष्य  की  प्रप्ति  के  लिए  उदत  प्रयासों  में  निरन्तर  परीक्षण  और  प्रयोग  किए  जाने  का  काम  भी  शामिल

 ऐसी  परिस्थितियों  विशेष  रूप  स ेजबकि  सभी  गतिविधियों  को  संसाधनों  की  उपलब्धता  के

 अनुसार  समायोजित  करना  होता  पूर्व  निर्धारित  समय  सीमा  का  कड़ाई  से  अनुसरण  करना  सर्देव

 सम्भव  नट्रों  होता  ।  *

 रंग  सामप्री  और  औषधि  उद्योगों  द्वारा  निर्यात

 5958.  प्रो  के०  थो०  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  गढ़  जानकारी  है  कि  रंग  सामग्री  और  औषध  बनाने  और  उनका

 निर्यात  करने  वाली  कम्पनियां  अपने  उत्पाद  प्रतियोगी  मूल्य  से  कम  पर  देने  की  प्रक्रिया  अपना  रही  है
 और  निर्यात  की  मात्रा  कम  प्रदर्शत  कर  रही  हैं  जबकि  निर्यात  की  मात्रा  में  वृद्धि  हुई  और

 तो  इस  संबंध  में  सररार  द्वारा  क्या  क  सम  उठाने  का  प्रस्ताव-है  ?

 याणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  और  रसायनिक
 रंजक  पदार्थ  तथा  भेषजीय  पदार्थों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  न्यूनतम  कीमत  ई०  निर्धारित

 हनहीं  की  गई  है  और  इसलिए  इन  उत्तादों  के  निर्यातक  इस  बात  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  कि  उन्हें  उचित

 लगे  उनका  हवाला  दे  सकते  हैं  ।  लेकिन  यह  आयातक  देश  में  प्रतलित  व्यापार  संबंध

 तथा  नए  बाजार  खोलने/वतंमान  स्तर  पर  निर्यात  को  कायम  रखने  के  प्रयास  जंपते  तथ्यों  पर  भर

 करता  अतः  भारतीय  निर्यातक  जिन  कीमतों  का  हवाला  देते  हैं  उनमें  समय-समय  पर  परिबतंन  हो
 सकता
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 राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 5959.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृषा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  कौन-कौन  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  उनकी  कुल  शम्बाई  कितनी  है  और  ये  राजमार्ग
 किन  स्थानों  तक  जाते  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  :  अपेक्षित  ब्यौरे

 लिखित  हैं  :

 क्रम  सं०  रा०  शा०  रूट  का  विवरण  राजस्थान  में  कुल

 संख्या  लंबाई  लंबाई

 3  32  कुल

 सासिक-थाने-बंबई

 2.  8  दिल्ली-अयपुर-अज  मे  र-उदयपुर  688  लंबाई

 अहमदाबाद-बदोदरा-बं बई
 3.  आगरा-जयपुर-बीकानेर  582

 4.  मनोहरपुर-रा०  रा०  8  पर  64  64  मि
 आंधी  दौसा  १4

 5.  जबलपुर-भोपाल-बियोरा-झालावाड़  40  890

 कोटा-बंं  दी-जयपुर  रु

 बियावर-सिरोही-राघनपुर  350

 पठान  906

 यंग।नगर-बी काने  र-जैसलमे  डम ेर

 हि  समाखियाली  __

 वक्षिणी  नौसेना  कोचीन  का  सुधार

 ]
 5960.  थरो  रमेश  चेत्रित्तला  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  दक्षिणी  नौसेना  कोचीन  का  सुधार  करने  की  कोई  योजना
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गए

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  दक्षिण  नौसेना  कमान  में  सुविधाओं  की
 ब्यावस्था  नौसेना  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  की  जा  रही  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के हित  में  और  अधिक
 ब्यौरा  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 |  ।
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 मिलनी  ies
 वायुसेना  के  तिशूल  हवाई  अड्डे  में  अनुकृम्पा  आधार  पर  रोजगार  देना

 ~

 5961.  श्रो  सम्तोष  कुमार  गंगवार  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 वायुसेना  के  त्रिशूल  हवाई  अडडे  में  अनुकम्पा  आधार  पर  रोजगार  के  लिए  कितने
 व्यक्तियों  ने  आवेदन  किया  े

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  आधार  पर  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया

 ह
 इस  समय  अनुकम्पा  आधार  पर  रोजगार  पाने  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  ने  आवेदन  किया

 ;  और

 उन्हें  वहां  कब  तक  रोजगार  दिये  जाने  की  सम्भावना

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  इस  नाम  से  भारतीय  वायुसेना  का  कोई  एयरबेस  नहीं
 है  ।

 हु

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 नि  कास्टिक  सोड़े  का  प्रभाव

 ]
 ४

 5962.  ओ  राजवोर  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कुशा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  कास्टिक  सोडा  का  हल्के  टुकड़ों/ठोस  स्वरूप/क्षारोदक  घोल  के  रूप  में
 भायात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसका  पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  कितनी  मात्रा  में  आयात
 किया  गया  और  इसका  कुल  मूल्य  कितना

 कास्टिक  सोडा  का  आयात  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  कास्टिक  सोडा  का  निर्यात
 करने  बाले  स्वेरेशी  मिर्माता  इस  मांग  को  पूरा  करने  की  स्थिति  में  और

 इस  सबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 थाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पी०  :  से  कास्टिक  सोडा
 भायात  निर्यात  नीति  1990-93  की  सीमित  अपनुज य  सूची  में  आता  इसलिए  मद  का  आयात  केवल

 लघु  उद्योग  क्षत्र  के  ऐककों  अथवा  जीवन  रक्षक  औषधियों/उपकरणों  के  विनिर्माण  में  लगे  एककों  को
 जारी  किए  जाने  वाले  विशेष  लाइसेंसों  क ेआधार  पर  अथवा  एक्सिम  सक्रियन/अतिरिक्त  एक्सिस
 स्क्रिप्स/विश्वेष  अति  क्त  एक्सिम  सक्रिप्स  क ेआधार  पर  किया  जा  सकता  उपलब्ध  आकड़ों  के  अनुसार ।

 के

 986-87  से  1988-89  तक्र  अवध  के  अयात  किए  गए  कास्टिक  सोड़ा  की  मात्रा  और  मूल्य

 कै  दशनि  वाला  विवरण  पत्र  संलग्त
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 a  |
 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  सरकारों  क्षत्र  को  कम्पनियों  में  प्‌  जी-निबेश के

 2963.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के
 दरान  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थ/ओं  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  में  किये  गये  पूंजी  निवेश  का

 #  मूल्य  क्या  है  ?

 वित्त
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  वित्तीय  सस्थाओं  मर्थात्‌  भारतीय  औद्योगिक

 वित्तीय  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  भारतीय  आ,्ौद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  और
 तीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बैंक  का  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  निवेश  निम्न  प्र  कार  है  :-

 वर्ष  राशि

 ऑशिमा — .
 944.3

 न

 दिल्‍ली  में  परिवार  अदालतें

 <  5964.  प्रो०  मालिनी  भट्टाचार्य  :  क्या  न्याय  और  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 नव  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिल्ली  में  परिवार  अदालतों  कीस  थापना  के  मामले  की  समीक्षा
 की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  ओर

 दिल्‍ली  में  परिवार  अदालतें  कब  तक  स्थापित  कर  दी  जाएंगी  ?

 संलदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  और  कंपनों  काय॑  मंत्रालय  में  राज
 संत्रो  पो०  आर०  कुमार  :  से  कुदुंब  न्यायालयों  की  स्थापना  के  बारे  में  दिल्ली
 के  अधिवक्ताओं  द्वारा  विरोध  किए  जाने  के  पंरिणामस्व॒रूप  दिल्ली  प्रशासन  से  उस  विषय  का
 लोकन  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  उनके  अनुसार  दिल्‍ली  में  कुटुम्ब  न्‍्थायालय  स्थापित  किए  जाने  वे
 बारे  में  कोई  समय-सीमा  नियत  नहीं  की  गहदँ  दिल्ली  प्रशासन  ने  उपयुक्त  स्थान  कुटुम्ब  न्यायालयों
 को  चलाने  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  उपलब्ध  होने  पर  यथासंभव  शीघ्र  दस  कुदुम्ब  न्यायालयों
 की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिसिटेड  द्वारा  रंगोन  टी०बी०  ट्यूबों  का  निर्माण

 5965.  श्री  सी०पो०  मुदालगिरियप्पा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  इलैक्ट्रोतिक्स  बंगलौर  में  रंगीन  टी०  वी०  ट्यूबों  का  निर्माण  करने

 ऐ
 ४

 कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  इनका  निर्माण  कब  तक  शुरू  होने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  सरद  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रंगीन  टी०  वी०  पिक्चर  ट्यूबों  के  उत्पादन  की  घरेलू  मांग  पूरी  करने  के  लिए  देश  में
 पर्याप्त  स्थापित  और  स्वीकृत  क्षमता  उपलब्ध  है  ओर  इसलिए  सावंजनिक  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रमों  के

 लिए  इस  क्षेत्र  में  पूंजी-निवेश  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 एड  इन्डिया  कंसोटियम  से  प्राप्त  धनराशि

 5966.  भ्री  के०  तुलसिऐया  वान्डायार  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  एड  इंडिया  कंसोटियम  से  प्राप्त  धनराशि  से  कितनी  परियोजनाएं  शुरू  की

 गयी

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  में  तीम्र  गति  से  सुधार  करने  क ेलिए  और  अधिक  गैर  परियोजना

 सहायता  लेने  का  कोई  विचार

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  कंसोटियम  संकाय  से  भारत  को  कुल  कितनी  सहायता  प्राप्त

 हुई  है  और  इस  धनराशि  का  उपयोग  कौन-कौन  सी  प्रमुख  परियोजनाओं  के  लिए  किया  गया

 क्‍या  इस  कंसोटियम  से  और  अधिक  सहायया  लेने  का  विचार  और

 ल्‍्अ

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रासेश्बर  :  भारत  सहायता  संघ  में  वचनबद्ध  की
 गई  धघनराशियों  का  उपयोग  अर्थव्यवस्था  के  विभिनन  क्षेत्रों  जैसे  आधारभूत

 शहरी  विकास  तथा  सामाजिक  क्षेत्रों  में  बहुत  सी  विकास  परियोजनाओं  के  लिये
 किया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  परियोजना-वार  ब्यौरे  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित  विदेशी  सहायता
 पुस्तिका  में  दर्शाएं  गए  वर्ष  1989-90  की  पुरितिका  को  एक  प्रतिलिपि  सदन  के  पुस्तकालय  में  रख
 दी  गई

 सहायता  सम्बन्धी  बातबीत  एक  सतत  प्रक्रिया  परियोजना  तथा  परियोजना-भिन्‍्न
 दोनों  प्रकार  की  सहायता  की  तुलनात्मक  महत्ता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  जो  अथेव्यवस्था  की  निवेश
 सम्बन्धी  आवश्यकताओं  और  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  आवश्यक  भुगतान  संतुलन  समर्थन  पर  निर
 करती

 वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  भारत  को  संघ  से  क्रमशः  4946

 करोड़  5447  करोड़  रुपए  तथा  6287  करोड़  रुपए  की  कुल  सहायता  प्राप्त  इस  सहायता
 से  सुडय  तौर  पर  आधारभूत  शहरी  विकास  तथा

 सामाजिक  क्षंत्रों  की  परियोजनाओं  को  वित्तपोषित  किया  जा  रहा
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 ।

 ध
 ओर  (3)  19  और  20  1991  को  होने  वादी  भारत  सहायता  संघ  की  बैठक में  भारत  सरकार  दाता-देशों  से  भर  शशि  भों

 .  धक्र  धनराशि  की  वचनबद्धताओं  के  लिए  दबाव

 राज्य  व्यापार  लिगस  हारा  किया  गया  निर्यात
 [fire]

 5967.  श्री  साईमन  मरान्डो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि
 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  वर्ष  1989-90  की  तुलना में  बुत  कम  निर्यात  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  क्षारण  ओर

 चालू  वित्तीय  वर्ष
 के  दौरान  राज्य  व्यापार  निमम  द्वारा  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के लिए

 क्या  कारंवाही  की  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  :  हां  ।

 (@)  वर्ष  1990-91  के  दौरान  एस०  टी०  सी०  द्वारा  कम  निर्यात  किए  जाने  के  प्रमुख  कारण
 नीचे  विए  जा  रहे

 a.  टी०  सी०  को  बजाए  भारतीय  व्यापारियों  से  सीधे  ही  चावल  खरीदने  के  सम्बन्ध  में
 गल्फ  को-ओपरेशन  कौसिल  का

 जमंन  लोकतांत्रिक  गणराज्य  »  कुछ  प्रमुश्च  खरीदारों  द्वारा  फूटवियर  संघटकों  की
 खरीद  बन्द

 मुक्‍त  व्यापार  जोन  से  सीघे  निर्यात  होते  के  फलस्वरूप  भुगतान  क्षंत्र  को
 अरण्डी  तेल  का

 रक्षा-संविदा  पर  परस्पर  थ्यापार  प्रबन्धों  को  अस्थायी  तौर  पर  स्थगित

 अनेक  मदों  के  निर्यात  पर  खाड़ी  संकट  का  प्रतिकूल  प्रभाव  और  ;

 संघ  में  व्यापारिक  संगठनों  की  पुनसं  रचना  के  कारण  सोवियत  संघ  को  अपेक्षाकृत
 कम  निर्यात  ।

 एस०टी०सी०  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  अपने  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से

 एक  ऐसी  विस्तृत  कार्य  योजना  तैयार  की  जिसमें  वर्ष  1990-91  में  किए  गए  निर्यात  की  तुलना  में

 79%  की  वृद्धि  की  परिकल्पना  करके  662  करोड़  छ०  मुल्य  का  निर्यात  लक्ष्य  निधारित  किया  गया

 चालू  वित्तीय  बर्ष  की  उक्त  कार्य  थोजना  में  निम्नलिखित  पहलुओं  पर  बल  दिया  गया

 खरीद  एवं  बिक्री

 +जनिर्यात  के  नए  क्षत्रों  का  पता  लगाना

 --  आकर्षक  सप्लाई  आधार  बनाना

 देशों  से  व्यापार  आदि  ।

 93



 लिखित  उत्तर  6  1991

 बेंकों  हारा  उच्च  शिक्षा  के लिए  ऋण  विया  आता

 5968.  डा०  जो०  एल ०  कनोजिया  :

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छात्रों  को  अपनी  उच्च  शिक्षा  जारी  रखने  लिए  ब्याज  की  स्थाबती  दर
 और  शैक्षिक  ऋण  प्रदान  करते

 यदि  तो  किन  योजनाओं  के  अन्तर्भव  ऋण  दिए  जाते

 क्‍य  उपयुक्त  योजनाओं  के  अन्तगंत  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  पात्रता  सम्बन्धी  कोई
 मानदंड  निर्धारित  किये  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  विभिन्‍न  बैंकों  द्वारा  दी  गई  इस  ऋण-राशि  का  बषवार  तथा

 बैंकवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  भा  तीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  निर्धारित

 संशोधित  ब्याज  दर  सरचना  के  अनुसार  शैक्षिक  ऋणों  सहित  सभी  बैंक  ऋणों  पर  ब्याज  की  दरों  को

 ऋण  की  मात्रा  से  जोड़ा  गया  तदनुसार  सँक्षिक  ऋणों  के  लिए  ब्याज  की  दरें  7,500/-  रुपए  तक
 और  उसके  समेत  के  ऋण  पर  10  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  से  लेकर  2  लाख  रुषए  से  अधिक  के  ऋणों  के

 लिए  18.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  के  बीच  हैं  ।

 से  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अप्रिमों  क ेलिए  भारदीय  रिजव  बैंक  के  मार्गनिर्देशों
 के  अनुसार  शैक्षिक  ऋ्रणों  में  शिक्षा  के  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  विद्यार्थी  को  स्वीकृत  ऋण  और  श्रग्नमिम
 शामिल  हैं  और  इनमें  बेंकों  द्वारा  शिक्षा  के  प्रयोजन  के  लिए  शुरु  की  गयी  विशेष  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 दिए  गए  सभी  अग्रिम  शामिल  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  जारी  हिदायतों  के  अनुसार  बंकों  को
 निम्नलिखित  मार्गनिर्देशों  का  पालन  करने  के  लिए  बहा  गया  है  :

 (i)  बैंक  विद्यार्थी  के लगातार  अच्छे  शैक्षिक  वृत्त  को  पात्रता  के  मानदण्डों  के  लिए  पर्याप्त  मान

 सकते  हैं  ।

 (7)  सरकार/विश्वविद्यालयों  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  रोजगारोन्मुख  पाठ्यक्रमों  क ेलिए  डिप्लोमा

 का  होना  जरूरी  नहीं  होगा  तथा  बैंक  वित्तीय  सद्ायता  प्रदान  करते  समय
 विश्वविद्यालयों  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  किसी  अन्य  सर्टिफिकेट  पाठ्यक्रम  हेतु  ऋणों  के

 अनुरोध  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 (॥)  विभेदी  ब्याज  दर  की  शर्तों  को  पूरा  करने  वाले  पात्र  विद्याथिथें  को  भी  इसके  अन्तगेत
 लिया

 (५)  शैक्षिक  ऋण  के  लिए  कोई  अधिकतम  अथवा  न्यूनतम  रकम  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  ।
 बैंक  अ.वश्यकता  पर  आधारित  रकम  मंजूर  कर  सकते
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 15  1913  (  लिखित  उत्तर

 जून  1987,  जून  1988  और  जून  1989  को  समाप्त  वष  के  दौरान  शैक्षिक  प्रयोजनों  के

 लिए  अनुसूचित  वणिज्ण्क  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  अग्रिमों  बैंकवार  ब्यौरा  संलरंन  विवरण-|  और
 में  दिया  गया

 रुपये

 30  1989

 द्ातों  की  सं*  रकम

 3682

 5

 200

 542

 542

 3594

 3594

 392

 1306

 360

 क-ूपवगभौःािःयज  ++  _

 बैंकों  का  नाम  30  30

 _
 खातों  की  सं०  रकम  खातों  की  स०  रकम

 भारतीय  स्टेट
 ह  ह

 स्टेट  बैंक  आफ  ढीकानेर  कौर  46  0.76

 जयपुर

 स्टेट  बैंक  आऊ  हैदराबाद  3.96  4.78  .

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  55  4.67  5  0.28

 स्टेट  बेंक  आफ  मैसूर  27  0.98  28

 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  4  3
 *

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  22  82  2.43

 स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर  55  23.93

 «,रतीय  स्टेट  बैंक  झौर  उतके  2223

 झनुषंगी  बैंक

 इलाहाबाद  बैंक  7  0.68  35

 बैंक
 90

 बैंक  आफ  बड़ोदा  29  65  298  33.77

 बैंक  आफ  इंडिया  50  82  664  53.60

 बेंक  आफ  महाराष्ट्र  455.  28.57  89

 केनरा  बेंक  9605  4275  429.93

 सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  336

 कट्ररपोरेशन  बैंक  327  20.28

 देना  बैंक  70  3.57

 इृण्डियन  बैंक  6.59

 404.  48.53  986.  248.73

 ि

 ओवरसीज  बैंक
 360

 219.11

 0.69

 24.99

 २५७



 लिखित  उत्तर  6  (991

 __  2  3  4  5  6  7

 प्‌  बैंक  आफ  इण्डिया  या  36  1.79  98  3  70  12  124
 4

 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामसं  29  1.33  4  0.23  19  5.73

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  38  3.81  63  15  13  7  2.10,

 पंजाब  नेशनल  बंक  113  19.24  127  16.62  127  16.62

 सिडिकेट  बैंक  4966  160.36  5466  198.48  5737  226.01

 यूनियन  बैंक  भ्राफ  इण्डिया  161  10.65  225  13.61.  218  22.11

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  41  5.21  42  4.98.  154  9.40

 यूको  बैंक  170  11.12  99  7.28  99  7.28

 विजया  बेंक  558  17  46  231  15.11  183  35.50

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंक  22212  1463.25  18400  1305.00  18000  1374.21

 निम्नलिखित  की  स्थिति  के  अनुसार

 रुपये  1

 बैंक  का  नाम  30  जून  1987  30  जून  198  30  जून  1989

 थातों  की  रकम  खातों  की
 रकम  बोतों  की  रकम  ,

 सं०  सं०  सं०

 प्रा  3  4  5  6  7

 ..  बंकभआफ  कोबोन  —  —

 बैंक  आफ  —  —  —  न  न  न+

 बैंक  भाफ  मदुरा  67  1.52  8  1.51  225  4.53

 बैक  आफ  राजस्थान  1  0.63  न  न

 बैंक  आफ  1  1.50  न  न
 न+

 ण्ग्ा

 लिमिटेड

 बैंक  आफ  तनजावूर  लि०  ।  005  न  न  न

 बरेली  कारपं  कफ  --  न  —  —  नजर

 बनारस  स्टेट  बैंक  न  न  न  3  0.45

 भारत  ओवरसीज  बेंक  14  2.12  14  212  न  जन

 केयोलिक  सीरियन  बैंक  7  0.29  22  0.62  32  0.98  ,
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 1913  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  है

 *  घनलक्ष्मी  बेंक  1  0.01 1  0.03  1  0.03

 फेडरल  बेंक  ]  0.03  13  0.66  21  1.56
 5

 हिन्दुस्तान  --  न  —
 न  न

 बक

 जम्मू  एण्ड  कश्मीर  बैंक  --  न  3  0.45  3  0.76

 कर्नाटक  बेंक
 रि

 6  0.15  32  065  10  0.41

 करूर  वेश्य  बंक  लि०ण  2  0.06  गा
 न  युनियन बंक  हर

 युनियन  बेंक  ह
 कमबाकोनम  सिटी  --  0.47  —  0.02  9  0:92

 लक्ष्मी  कामशियल  बैंक  --
 न+

 न  ७

 लक्ष्मी  विलास  बेंक  —  0.24  8  0.24  7  0.04

 लाड  कृष्ण  बेंक  न
 ना  न+  न+  ५७  ७

 मिरज  स्टेट  बैंक  न  —  न  न+  हर  —

 नैनिताताल  बैंक  0.53  --  2.77  5  2.77

 नाद  गडी  बैंक  न  _  —  न  0.04
 7

 परूर  सेंट्रल  बेंक  नज+
 न  2  0.03  न  न

 पंजाब  --  न  न  2.59
 न  न

 पूर्वांचल  बैंक  3  0.53  20  2.77  20  2.77

 रत्नाकर  बैक  न  न  ना
 न

 सांगली  बेंक  9  0.60  2  0.09  5  2.75

 साऊथ  इंडियन  बेंक  59  2.86  86  2.59  48  21.22

 तमिलनाडु  म्केन्टाइल  बैंक  1  0.75  4  0.04  4  0.03

 ट्रेडस  बैंक  --
 “-“:

 ना  पा
 नः

 युनाइटेड  इन्हस्ट्रीयल  बैंक  ना  णाः  जा

 जा गा शेवेश्य बैंक लि० 59 52 4.36 580. । ' युनाईटेड वेस्टन 0.20 4 0.96 4 गम या सरकारी क्षेत्र के 268 976 39.97 भारतीय बैंक



 लिखित  उत्तर  6  1991

 खाद्य  संस्करण  सें  लगो  कम्पनियों  के  बिदद्ध  विदेशी
 मुद्रा

 45969.  और  रास  लखन  सिह  यादव  :  क्‍या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  ,

 के  भ्न्तगंत  खाद्य  प्रसंग्करण  में  लगी  हुई  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  काई  कार्यवाही  की  है  जिनके

 पंजीकृत  कार्यालय  बम्बई  में  और

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  बया  है  और  उसके  विरुद्ध  क्‍या  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  गत  पांच  वर्षों  के

 दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  परिष्कृत  खाद्य  उत्पादों  को  बनाने  वाली  किसी  भी

 जिसका  पंजीकृत  कार्यालय  बम्बई  में  है  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  आरम्भ  नहीं  की  गई  है  ।

 गेहूਂ  और  चावल  का  निर्यात

 5970.  ओ  राजेन्य  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  देश-बार  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  और  चावल  का  निर्यात  किया

 इस  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  भौर

 :
 गेहूं  और  चावल  की  किन  किस्मों  का  निर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्री  सलमान  :  से  :  विवरण  पत्र  संलग्न

 विवरण

 अप्रैल

 ब्स्तु  देश  मात्रा  मूल्य
 २०  )

 ष््  रििििििििशशओ

 बावल  42652.06*

 आस्ट्रेलिया  565  0.86

 आस्ट्रिया  472  76.48

 बाहमीस  35  4.85

 बहरीन  आई०  एस०  16  9.28

 बंगलादेश 22 0.86 बैल्जियम 472 76.48 बल्गारिया 0.04 मध्य अफ्रीकी गणराज्य 76 9.28 98



 15  1913

 2  3

 कनाडा  3419

 चौन  गणराज्य  20

 हु  चैकोसलोवाक  5857

 डेनमार्ग  41

 फ्रांस  918

 जमंन  जनवादी  गणराज्य  3674

 जमंन  संघीय  गणराज्य  1347

 ग्रीस  88

 हांगकांग  98

 इजराइल  53

 इटली  53

 जापान  ढ़
 +

 कैपचिया  प्रजातांत्रिक  गणराज्य  5000

 कुबेत  31096
 .

 लाईबेरिया  2

 मालाबी  9

 मलयेशिया  475

 मारीशस  10

 नीदरलेंड  2462

 स्यूजीलेंड  30

 नावें  286

 ओमान  16500

 कतर  1129

 रीयूनियन
 82

 सऊदी  अरब  154988

 सिसली  61

 सिंगापुर
 412

 लिखित  उत्तर

 9.91

 7.86

 0.97

 195.80

 3816.02

 0.32

 1.53

 56.17

 1.11

 334.27

 4.79

 27.39

 1634.46

 146.65

 11.50

 16330.12

 7.78

 58.44

 99



 लिखित  उत्तर

 1  2  3

 स्पेन  46

 श्री  लंका  82

 स्वीडन  177

 स्टिजरलेंड  379

 तंजानिया  गणराज्य  20

 याईलेंड  20

 तुर्की  143

 संयुबत  अरब  अमी  रात  23842

 ब्रिटेन  18711

 यू०  एस०  ए०  11806

 सोबियत  संघ  124108

 वियतनाम  समाजवादों  गणराज्य  20

 कयमन  अरब  गणराज्य  390

 यमन  पी०  डी०  गणराज्य  10

 जायरे  गणराज्य  46

 जिम्बावे  12

 >  दहन  11766

 गेहूँ

 यू०  एस०  ए०

 वियतनाम  समा०  गण०  11766

 अप्र  19०1

 चावल  टन  527466

 जास्ट्रेलिया  654

 आस्ट्रिया  206

 ब्रहमास  20

 100

 6  1991

 2.60

 3.70

 20.17

 3010.02

 2053.54

 1812.37

 9981.32

 3.43

 43.05

 1.51

 5.04

 1.86

 213.110

 0.08

 214.03

 43994.76*

 93.18

 39.59

 1.67



 19  1913

 2

 बेल्जियम

 भूटान

 ब्राजील

 बल्गारियः

 बरू दी

 कताडा

 मध्य  अफ्रीका  गण०

 चीनी  ताइपेय

 बेकोसलोवाकिया

 डेनमार्क

 फ्रांस

 जम॑न  संघीय  गण०

 ग्रीस

 हांगकांग

 इजराइल

 इटली

 जापान

 कुवंत

 सेबनान

 मालाबी

 मलेशिया

 माले

 मारीशस

 मोजाम्बिक

 लिखित  उत्तर

 3

 1151.89

 201.83

 11.32

 4.68

 0.01

 545.55

 0.32

 3.51

 131.60

 77.56

 243.15

 308.44

 4.80

 31.41

 4.96

 31.09

 2.39

 1307.97

 4.21

 0.50

 11.68

 0.22



 उत्तर
 :

 6  1991

 1  2  3  4

 ओमान  14011  1500.65

 चुतंगाल  94  0.59

 कतर  2215  288.84

 रियूनियन  212  37.58

 सऊदी  प्ररव  125518  14328.55

 सिसली  480  68.17

 सिरालीयोन  20  2.94

 सिगापुर  676  105.15

 स्पेन  42  6.38

 श्रीलंका  187  13.96

 सुडान  620  38.64

 स्वीडन  106  13.16

 स्वीटजरलेंड  139  23.38

 तंजानिया  गणराज्य  1  0.10

 टर्की  72  8.27

 संयुक्त  भरब  प्रमीरात  48631  2542.74

 ब्रिढेन  30519  3841.68

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  11948  1987.04

 सोवियत  संघ  238266  14730.92

 यमन  गणराज्य  259  31.38

 134413  2922.99

 अफगानिस्तान  130  98.80

 बंगलादेश  2971  207.87

 भूटान  749  14.14



 15  1913  ह  लिखित  उत्तर

 2  ॥॒  3  4

 वि  जाड़ेनत  -  89640  1671.52

 कोरिया  गणराज्य  13911  247.55

 न्प  सुडान  12000  382.35

 सोवियत  संघ  5912  300.76

 अथंसख्त  किस्म
 के  गेहूं  का  निर्यात  किया  जा  रहा  बासमती  और  गेर  बासमती  दोनों  तरह

 के  चावलों  का  निर्यात  किया  जाता  गैर  बासमती  चावल  की  मुख्य  किसमें  है ंपी०  आर०  106,  आई०

 पी०  8,  रोजमाट/पालघाट  माटो  आदि  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बाराबकी  में  स्वापक  पदार्थों  का  पकड़ा  जाता

 5971.  श्री  रास  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  स्वापक  विभाग  ने  उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंकी  जिले  में  माफिन  और  हे  रोइन

 को  अवैध  रूप  से  रखने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  इस  वर्ष  1991  से  अब  तक  स्थानीय  पुलिस  की

 बह,यता  से  कितने  छापे  मारे

 (a)  इनमें  कितने  मुल्य  के  अवध  नशीले  पदार्थ  पकड़े  और

 हे  इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवादी  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  केन्द्रीय  स्वापक  ब्यु रो  के  स्टाफ  द्वारा

 आराबंकी  जिला  में  जुलाई  1991  से  स्थानीय  पुलिस  की  सहायता  से  आठ  छापे  मारे  गए  ।

 और  कोई  नशीला  पदार्थ  नहीं  पकड़ा  गया  |  इसलिए  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई

 कार्यवाई  नहीं  की  गई  ।

 बलियापाल  में  नेशनल  टैस्ट  रेंज  के  कारण  विस्थापित  व्यक्तितियों  का  पुनर्वास

 |
 5972.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  वलियापाल  में  नेशनल  टैस्ट  रेंज  के  कारण  विस्थापित  होने

 वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  संशोधित  और  व्यापक  योजना  तैयार  कर  ली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 और  इस  पर  कितनी  लागत  प्राने  का  अनुमान  है  ?

 |  रक्षा  मंत्री  शरव  :  और  राष्ट्रीय  रेंज  स्थल  से  जिन  पर  वारों  के
 |

 विध्यापित  होने  की  सम्भावना  थी  उनके  लिए  एक  विस्तुत  पुनर्वास  योजना  1986  में  तैयार  की  गयी

 इसमें  विस्थापित  परिवारों  को  पुनः  आदर्श  गांवों  में  बताना  तथा  उनके  लिए  रोजगार  के  अवसर

 उपलब्ध  कराने  के  प्रयोजन  से  चलाई  जाने  वाली  विशेष  योजनाओं  में  उन्हें  रोजगार  देना  शामिल

 )  आ

 योजना  की  कुल  प्रनुमानित  लागत  127  करोड़  रुपये  है  ।  इस  योजना  को  संशोधित  नहीं  किया
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 लक्षद्वीप  में  केरलौय  सरकार  के  कमंचारियों  क ेलिए  भकाम  किराया  भत्ता

 5973.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  +

 क्या  सेवा  नियम  5  के  प्रावधानों  में  लक्षद्वीप  को  एक  महंगे  शहर  के  रूप  में  वर्गीकृत
 किया  गया

 क्या  उपरोक्त  नियम के  भ्रन्तगंत  लक्षद्वीप  में  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  को  यात्रा  भत्ता

 थोर  महंगाई  भत्ता  दिया  जाता

 क्‍या  इन  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  गेर-वर्गीकृत  दरों  से  दिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लक्षद्वीप  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमचारियों  के लिए  मकान  किराया

 भत्ते  की  दर  अन्य  महंगे  शहरों  में  दिए  जाने  वाले  भत्ते  के  समान  बढ़ाने  का  और

 यदि  क्षो  कब  तक  भौर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  आर  लक्षद्वीप  को  पूरक
 नियमों  के  नियम  के  अन्तगंत  केवल  यात्रा  भत्ते  भोर  दैनिक  भत्ते  के  प्रयोजनों  के  लिए  महंगे  क्षेत्र  के

 हुप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  ।

 और  यह  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  हा

 और  वर्तमान  मानदण्ड  के  शहरों/कस्बों  का  मकान  किराये  भत्ते  के  प्रयोजन

 के  लिए  वर्गीकरण  दसवर्षीय  जनगणना  में  बताई  गई  उनकी  जनसंख्या  के  आधार  पर  किया  जाता  न  -

 कि  किसी  जगह  के  महंगे  होने  के  आधार  पर  ।

 जापान  को  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 5974.  श्री  अश्बिन्द  नेताम  :  क्या  बानिज्य  मंत्री  यह  बताने  कि  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत-वर्ष  बेनाडिला  लोहे  अयस्क  की  खानों  से  लोह  अयस्क  का  निर्यात  करने  के  बारे  में

 भारत  और  जापान  के  बीच  किसो  समझोते  पर  हस्त।क्षर  किए  गए

 यदि  तो  उक्त  समझौते  क  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  यह  समझौता  कितनी  अवधि  के  लिए
 किया  गया  है  और  लोह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिए  क्या  दरें  निर्घारित  की  गई  और

 इस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  होने  के  पश्चात्‌  प्रथम  महीनों  के  दोरान  कितनों  विदेशी  मुद्रा
 अजित  की  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  जिद  :  हां  ।  “

 यह  करार  1991  से  शुरू  होकर  5  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  वेध  करार  के

 तहत  शौह  अयस्क  की  बिक्री  कीमतें  प्रतिवर्ष  बातचीत  के  आधार  पर  तय  की  जाएगी  ।  वर्ष  1991-92
 के  लिए  बिक्री  कीमतें  निम्नवत  हैं  :  ।

 शै
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 नस  कफ  सस  कक  अडअइनसी:छ&कसस  कफ  फकल्‍नकोइ----क्‍__ससनन  नी  तन  तनमन

 (1)  बैलाडोला  ढला  :  25.99  अमरीकी  डालर/डी०  एल०  टी०  एफ०  ओ०  बी०  विजाग

 (2)  बेलडोला  चरा  :  20.91  अमरीकी  डालर,डी०  एल०  टी०  एफ०  ञोः  बी०  विजाग

 अप्रैल-अगस्त  1991  के  दोरान  जापान  को  निर्यात  किए  गए  बैलाडीला  अयस्क  से
 अजित

 »  विदेशों  मुद्रा  41.55  मिलियन  अमरीकी  डालर  है  ।

 यमुना  विहार  में  दिललो  परिवहन  निगस  का  डिपो  एयस  बस  अड्डा

 5975.  श्री  बी०  एल  ०  शर्मा  प्रेम  :  गया  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  परिवहन  निगम  का  एक  डिपो  एवम्‌  बस  अड्डा  यमुना  विहार  के  मध्य  में

 हि  हे  ेृ  यदि  तो  वहां  के  जिनमें  से  अधिकांश  को  गोकुलपुरी  अथवा  बाबरपुर  से
 पकड़ने  के  लिए  दो  किलोमीटर  से  अधिक  पैदल  चलना  पड़ता  के  लिए  कोई  वहां  से  बस  सेवा

 उपलब्ध  न  कराने  के  क्‍या  कारण  और

 क्या  इस  क्षेत्र
 के

 निवासियों  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम
 ने  इस  स्थान  से  कुछ  बस  सेवायें  शुरू  करने  की  योजना  बनाई  है  और  यदि

 तो  यह  योजना  कब  से  शुरू
 होगी  ?

 जल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  टाईटलर  ):

 ०  यह  सही  नहीं  है  कि  यमुना  विहार  के  निवासियों  को  दि०  प०  नि०  की  सेवाश्रों  का  लाभ
 उठाने  के  लिए  दो  कि०  मी०  से  भी  अधिक  पैदल  चलना  पड़ता  समय  5  ट्रिपें  यमुना  विहार
 पौर  2  ट्रिपें  यमुना  बिहार  ब्लाक  से  चलती  इसके  17  ट्रिपं  यमुना  बिहार
 मेन  रोड  से  होकर  गुजरती

 .  »  इस  बेड  के  अभाव  के  कारण  भौर  अधिक  ट्रिपें  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  के  भवन  का  निर्माण

 5976.  भो  मोहन  राजले  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  मुम्बई  में  कंफे  परेड  में  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैक  के  भवत  का  निर्माण  कर
 लिया  गया

 यदि  तो  इस  भवन  का  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  किया  गया  था  ओर  यह  कब  पूरा
 हज

 है

 इस  भवन  के  निर्माण  पर  कितनी  धनराशि  ख्र  होने  का  मूल  अनुमान  लगाया  गया

 क्या  इस  भवन  के  निर्माण  पर  ख्ं  की  गयी  कुल  धनराशि  उस  मूल  अनुमान  से  अधिक

 4
 और

 हर र
 105



 ,  फिबित्‌ उत्तर
 499

 /  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  और  धनराशि  खर्च  किए  जाने.का  ग्रोचित्य  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  भारतीय  विकास  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  एम०  विश्वेश्वरैया  ओद्योगिक  और  अनुसंधान  विकास  केन्द्र
 द्वारा  कफ  परेड  पर  भवन  भारतीय  ओद्योगिक-विकास  60  बर्षों  के

 लिए  पट्टे  पर  लिया  है  ।  *

 इस  भवन  का  निर्माण  1984  में  किया  गया,था  और  इसे  1989  में

 पूरा  किया  गयां

 इस  भवन  की  मूल  अनुमानित  लागत  32.52  करोड़  रुपये  थी  ।

 हां  ।

 एम०  विश्वेश्बरेया  प्रौद्योगिक  और  अनुसंधान  विकास  केन्द्र  ने  निर्माण  की  कुल  लागत  को
 अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  इसके  लगभग  4  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान  भारतीय
 जोद्योगिक  बिकास  धक  द्वारा  एम०वी०आई०आरं०डी०सी०  को  कब  तक  वास्तव
 में  दी  गई  राशि  34.85'  करोड़  रुपये  भवन  निर्माण  की  लागत  में  वृद्धि  निर्मित  क्षेत्र  में
 विनिर्देशनों  में  परिवतंनों  और  इन  बर्षों  के  दोरान  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकारण  हुई

 हाथरस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  किसानों  को ऋण

 5977.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तोन  वर्ष  के  दोरान  हाथरस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कार्यरत  अनुसूचित  बैंकों  द्वारा

 बैंकवार  क्रिसानों  को  कूल  कितना  ऋण  दिया  और

 उक्त  अवधि  में  इन  बँंकों  द्वारा  बंकबार  किसानों  से कितने  ऋण  की  वसूली  की  गई  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  भारतीय  रिजव  बैंक़
 मे  सूचित  किया  है  कि  उसकी  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से  जानकारी
 प्राप्त  नहीं  होती  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  तथा  दिसम्बर  1990
 की  स्थिति  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  निम्नलिखित  जिलों  में  कृषि  ओर  सम्बद्ध  कार्यों  के  लिए  बैंकों

 द्वारा  दिया  गया  अग्रिम  इस  भ्रकार  है

 जिला

 ।

 वर्ष
 1987  1988  1989  1990-91 लक्ष्य उपलब्धि उपलब्धि

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि >>

 23.92  24.56  ३8.69  22.95  34.22  16.73  27.55  16.3

 अलीगढ़  32.25  22.16  3352  26.53  42.22  26.83  52.78  20.5

 एटा  15.25  11.06  16.65  15.63  22.96  18.17  28.74  11.0

 अथुरा  19.00  21.70  20.19  25.60  28.93  34.35  33.60  13.7
 तीाभप:/भख:३ई३उद  पद दत>8२>9घद५खफएक्‍खऊऊक्‍यक्‍>स्‍्पपईध-_+घपफहपहपयो+क्‍.्पपप॑प”न तन  इ
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 ॥  1.5,  49  |
 अिखित:उत्तर
 बअलेखित

 सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  के  प्रत्यक्ष  कृषि  अंग्रिमों  की  वसूली  के  जिलावार  आंकड़े
 हपलद्ध  नहीं  वर्ष  और  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से  सम्बन्धित

 आंकड़  इस  प्रकार

 मांग  की  तुलना  में  वसूली

 हु
 '  का  प्रतिशत

 जून  .19,88  जज
 ः

 जज  57.5

 जन  श्र  कृपा

 कारों  का  आप्यात

 5978.  वाऊ  दयाल  लोशी  :  कया  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरात  संघ  सरकार  ने  कितनी  कारें  आम्रात  की  एवं  कित-किन  देशों
 से  ये  कारें  आयात  की

 उपरोक्त  अवधि  में  किन  मंत्रालयों/विभाग़ों  के  लिये  इन  कारों  का  आयाश  किया  य्या
 ओर  हसके  क्‍या  कारण

 ‘  क्‍या  सरकार  की  विचार  वतंमान  विदेशी  मुद्रा  संकट  को  देखते  हुए  कारों  के  आयात  पर

 प्रतिबंध  लगाने  का  और

 ०  यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज़्य  मंत्रों  :  पिछले  तीन  ब्षों  के  दौसन

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  किसी  कार  का  आयात  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  धठता  ॥

 फिलहाल  कारों  के  आयात  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इसके

 आग्रातकों  के  विशेष  रूप  से  उल्लिखित  वर्गों  द्वारा  कारों  के आयात  को  खुला  सामान्य  लाइसेंस
 के  अन्दर  रखा  मया  है  तकत  आयात  के  पूर्ण  सीमा  शुल्क  निकासी  की  अनुमति  प्राप्त  करने  की  ज्ञर्त  को  हटा
 लिया  गया  ऐसे  बिशेषौकृत  वर्गों  द्वारा  कारों  के  आयात  के  नियम  और  शर्तों  का  विस्तृत  विवरण

 दिनांक  ।  की  सार्वजनिक  सूचना  संख्या  )/90-93  में

 तथा  16-8-1991  के  आयात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश  स०  68/90-93  में  दिया  गया  है  और  इनकी

 प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 >  पऋ्श्व  नहीं  उठता

 505  आरसों  बेस  वर्कशॉप  को  सोंपे  गये  का  य॑  को  गेर  सरकारो  क्षत्र  को  सौंपनां

 5979.  रासाअय  प्रसाद  घिह  :  क्‍या  रक्का  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  505  आर्मी  बेस  बककंशॉप  दिल्ली  को  सौंपा  गया  कार्य  अब  गै  र-सरकारी
 क्षेत्र  को  सौंपा  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर  3

 उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  सरद  से  खर्च  में  किफायत  करने  और  लागत-प्रभाविता  में
 सुधार  लाने  के  लिए  प्रायोगिक  आधार  पर  टाटा  4  »  4  टन  टाटा  4  xX 2,  अशोक  लेलैण्ड  4  ८4  |

 और  महेन्द्रा  जीप  के  प्रत्येक  के  10-10  इंजनों  के  ओवरहाल  का  काम  तथा  कतिपय  सवारी  डिब्बों  के
 निर्माण  का  काम  उपस्करों  के  मूल  निर्माताओं  और  गैर-सरकारी  व्यवसायियों  को  सौंपा
 गया  है  ।  यह  काम  उन  विभिन्‍न  विशेषज्ञ  समितियों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  गया  है  जो  रक्षा
 व्यय  में  ओर  किफायत  करने  के  विश्विन्न  उपायों  पर  विचार  कर  रही  हैं  ।

 बिहार  में  खेतिहर  मजबूरों  के  लिए  सामूहिक  बोमा  योजना  का  कार्यान्वयन

 5980.  डा०  जयन्त  रंगपी  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  सामूहिक  बीमा  योजना  कब  से  लागू  की  गई

 -  विहार  में  इस  बीमा  योजना  के  लागू  होने  स ेअब  तक  इसको  बीमा  पालिसियं  के  भुगतान
 से  कितने  व्यक्ति  लाभाग्वित

 क्‍या  मष्य  बिहार  में  इस  योजना  से  वांछित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  और  >

 यदि  तो  इस  योजना  को  और  अधिक  कारगर  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाये  जाने  का  विचार  े

 .  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  बिहार  में  भूमिहीन  लेतिहर

 मजदूरों  क ेलिए  11-11-1987  से  सामूहिक  बीमा  योजना  लागू  की  गई  है  ।
 ह

 इस  योजना  से  बिहार  में  18  लाख  लोगों  को  लाभ  पहुंचने  का  अनुमान  भारतीय

 जीवन  बीमा  निगम  हारा  निपटाए  गए  दावों  के  वर्ष-वार  भांकड़े  निम्नलिखित  हैं  :

 ये
 ः

 निपटाए  गए  दावों
 ः

 की  संख्या

 11-11-1987  से  31-3-1988  तक  --  —

 1988-89  8-89  न  70

 1989-90  जा  78

 1990-91  न+  197
 नि  ओम

 और  लोगों  को  इस  योजना  के  अंतर्गत  मिलने  बाले  लाभों  के  बारे  में  जानकारी  में

 होने  के  कारण  जीवन  बीमा  निगम  को  संभावित  संबया  में  दावे  प्राप्त  नहीं  हुए  इस  योजना  को

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  के  सहयोग  से  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  संचालित  किया  जा  रहा  इस

 योजना की सफलता पात्र लाभानुभोगियों की त्वरित पहचान करने पर निर्भर करती इस
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 के  लिए  तालुका  तथा  जिला  स्तर  पर  सरकारी  अधिकारियों/कर्मचारियों  को  पर्याप्त  रुलि  लेनी

 होगी  ।  जीवन  बीमा  निगम  ने  भ्रपनी  ओर  से  इस  योजना  को  पअ्रधिक  प्रभावी  बनाने  के लिए  कई  कदम

 उठाए  हैं  तथा  समाचारपत्र  दूरदर्शन  विज्ञापनों  तथा  पोस्टरों  तथा  दीवारों

 पर  लगाए  जाने  वाले  चित्रों  आदि  के  वितरण  के  माध्यम  से  बड़े  पैमाने  पर  इस  योजना  के  प्रचार  पर
 *

 ओर  दिया  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  इस  उद्देश्य  के  लिए  स्थानीय
 प्रशासन  को  सक्रिय

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  के  कार्यकारों  अधिकारियों  द्वारा  सम्पत्ति  को  खरीद  की  जांच

 5981.  डा०  जयम्त  रंगपी  :  क्या  जिस  संत्री  29  1989  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  312  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  के  उप-महाप्रबन्धक  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  की  लंच

 का  कार्य  पूरा  हो  गया  और  .

 :  यदि  तो  इस  जोंच  के  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ओर  सरकार  द्वारा  उनकी  आांच-रिपोर्ट

 के  आधार  प्र  क्‍या  कार्यदाही  की  गई  है  ?

 हैं  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  (a)  पंजाब  ओर  सिन्प्र  बैंक  मे

 सूचित  किया  है  कि  जांच  के  बाद  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  मे  उपे-महाप्रबन्धंक  के  विरुद्ध  बड़ीਂ  दण्डात्मक

 करने  की  सिफारिश  की  केन्द्रीयःजांच  ब्यूरो  से  रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  बैंक  ने  भामले  की

 जांच की  ओर  निर्धारितृ-प्रक्रिया  के  प्रनुसार  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  की  सलाह  मांगी

 ,  दिल्‍लो-कलेकसा  प्रंड  टूक  रोड  को  मरम्मत

 ओ  ।  ु  रा *
 “5982.  आओ  भुवनेश्वर  प्रसाव  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ।
 ,  करेंगे  ह

 '

 दिल्ली  से  कलकत्ता  तक  ग्रांड  ट्रंक  रोड  का  घनवाद-सासाराम  हिस्सा  या
 ह
 लिए  उपयुक्त  नहीं  है  ओर  हजारीबाग  जिले  में  बरखा  स्थल  में  बने  पुल  के  क्षतिग्रस्त  होने

 एक  माह  से  भी  अ्रधिकं  समय  तक  यातायात  अस्त-व्यस्त  रहा

 यदि  तो  इस  सड़क  और  पुल  की  तत्काल  मरम्मत  शुरू  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कदम  छठाये  गए  और

 >  इस  प्रयोग  हेतु  कितनी  धनराशि  झाबंटित  की  गई  है  ?  ह

 लजल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।  वथापि

 रा०रा०  2  के  326  कि०मि०  में  अटका  नाले  पर  निर्माणाधीन  पुल  के  के  19-7-1991

 को  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  के  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  यातायात  को  राज्य  सड़क  की  ओर  मोड़

 तायात  के
 के  कारण

 )
 दिया  गया  ।
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 अटका  नाला  पुल  को  अब  दि०  25-8-1991  से  यातायात  हेतु  क्षोल  दिया  गया

 इस  सड़क  के  क्षतिग्रस्त  भाग  को  सुदृढ़  करने  का  कार्य  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 इन  कार्यों  क ेलिए  अलग  से  कोई  राशि  आवंटित  नहीं  की  गई  यह  व्यय  राज्य  में

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  सकल  आवंटन  में  से  पूरा  किया  जाएगा  ।

 आनप्न  प्रदेश  से  गुजरते  बाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  को  मरस्णत
 है

 5983.  डा०  के०थो०आर०  चौधरी  :  कया  जल  परिबहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5,  जोकि  बहुत  खराब

 स्थिति  में  की  मरम्मत  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  या  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  आंध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय
 राजमागं  5  के  खंडों  को  भारी  वर्षा  और  चन्नवातों  से  हुई  क्षति  का  जायजा  लिया  जा  रहा  है  और

 उसके  बाद  मरम्मत  संबंधी  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  सकता  बशतें  कि  धनराशि  उपलब्ध  हो  ।

 हथकरधा  ओर  विद्य  तकरधा  उद्योगों  को  मांगें  पूरी  करना

 5984.  भ्रो  धर्मण्णा  मोंडग्या  सादुल
 :  क्या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  वतंमान  सहकारी  सूती  कताई  हयकरधा  और  बिजली  करघा

 उद्योगों  की  मांग  को  पूरा  करने  में  सक्षम  है  >

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  मूश्यांकन  कर/या

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  उद्योग  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 बसत्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  हथकरघा  और  विद्यतकरधा  क्षेत्रों  वी

 याने  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  न  केवल  सहकारी  कताई  मिलों  द्वारा  ही  की  जाती  है  बल्कि  कुछ  हद

 तक  निजी  और  क्षेत्र  की  कताई  मिलों  के  साथ-साथ  मिश्रित  मिलों  द्वारा  भी  केप्टिव  खपत  के

 बाद  उपलब्ध  देशी  माल  से  भी  की  जाती

 से  एन०  सी०  डी०  सी०  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  महाराष्ट्र  राज्य  में

 कपास  पर  चल  रहे  हथकरधा  ओर  विद्यू  तकरघा  के  यान॑  की  वाधिक  आवश्यकता  क्रमशः  78  लाख

 किग्रा०  तथा  2690  ल'ख  किप्रा०  याने  की  कमी  को  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  पंचवर्षीय

 योजना  अवधि  के  दौरान  तकुओं  की  अतिरिक्त  आवश्यकता  के  सजन  को  पंचवर्षीय  योजना  के

 समग्र  कार्यक्रम  में  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 अल्लेप्पो  उप-सार्ग

 5985.  भरी  टी०  जे०  अजलोज  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  में  अल्लेप्पी  उप-मार्ग  क ेमिए  किन-किन  तारोश्ों  को  प्रशासनिक  ओर  अन्य  स्वीक्तियां
 प्रदान  कौ  गई

 ख्  निर्माण  कार्य  कितने  चरणों  में  पूरा  करने  का  प्रस्ताव यह  पू
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 उक्त  परियोजना  के  विभिन्‍न  चरणों  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  से  केरल  में

 »  रा०  पर  अल्लेप्पी  आाईपास  को  2  चरणों  में  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  अल्लेपी  बाईपास  के

 लिए  स्वीकृति  की  तारीखें  तथा  निधियों  के  आवंटन  का  प्रस्ताव  इस  प्रकार

 कार्य  का  नाम  स्वीकृति  की  1991-92  के  लिए

 तारीख  प्रस्ताबित

 _  आवंटन

 te)

 (1)  चरण  1  एवं  Il  के  लिए  एल०  ए०  13-12-79  19.89

 (2)  अल्लेष्पी  बाई  पस  में  आर०  जो०
 बी०  के  पहुंच  मार्गों  के  लिए
 साइल  जांच  पड़ताल  16-10-8  9  8.65

 (3)  अल्लेपी  बाई०  पास  का  28  3-90  5.00

 निर्माण  या

 चरण  1]  के  लिए  1991-92  की  वाबिक  योजना  में  प्रककलन  स्वीकृति  हेतु  900.00  लाख

 #  *  का  प्रावधान  है  ।

 बाईपास  के  दोनों  चरणों  के लिए  जमीन  पहले  ही  खरीद  लौ  गई  के  लिए
 निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  ओर  25%  कायं  पूरा  कर  लिया  गया

 राष्ट्रीयक्त  वाणिज्यिक  बेंकों  का  विस्तार

 5986.  शोमतो  बसुन्धरा  राजे  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयक्त/वाणिज्यिक  बैंकों  का  विस्तार  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  उन  वाणिज्यिक-बेंकों  के  नाम  कया  हैं  जिनका  1991-92  के  दौरान  विस्तार

 किए  जाने  का  प्रस्ताव

 उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  इन  बैंकों  राज्य-वार  कितनी  नयी  ज्ञाल्वायें  खोले  जाने  का

 प्रस्ताव  भोर

 (we)  राजस्थान  में  इन  बकों  को  नयी  शाख्वायें  किन-किन  स्थानों  पर  छोले  जाने  का  प्रस्ताव

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  से  वतंमान  शाखा  लाइसेंसिंग

 नीति  के  तहत्‌  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  शाखा  खोलने  का  कार्थ  एक  निरंतर  प्रक्रिया  है  जिसे  भारतीय

 रिजवं  बैंक  इस  संबंध  में  लाइसेंस  जारी  कर  नियंत्रित  करता  चूंकि  वर्ष  के  दौरान  वाणिज्यिक  बैंकों

 ,  द्वारा  शाखा  खोलने  का  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  भतः  राजस्थान  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में

 D  लोली  जाने  वाली  बैंक  शाखाओं  की  संख्या  बता  पाना  अभी  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 पा
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 ढ्वितोय  युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  को  को  पेंशन

 5987.  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  की  विधवा  को  मासिक  पेंशन  के  में  अब  तक
 केवल  16  से  30  रुपए  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पेंशन  की  उक्त  राशि  में  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  तो कब  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  1-1-1986  से  न्यूनतम  मासिक  बढ़ाकर

 375/-  रुपए  प्रतिमाह  कर  दिए  जाने  तथा  उस  पर  मंजूर  किए  गए  महुंगाई  राहृत  के  फलस्१रूप  इस
 समय  न्यूनतम  परिवार  पेंशन  567/-  to  प्रतिमाह  बैठती  जिसमें  महंगाई  राहुत  के  रूप  में  192/
 झुपए  की  राशि  भी  शामिल  है  ।  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  जबानों  की  पत्लियां  यह  लाभ  प्राप्त  करने  की
 पात्र  हैं  ।

 सेवानियुस  होने  बाले  संनिक  अधिकारियों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उपकरमों  में  नियुक्ति

 ्

 5988.  ओर  भुवन  चसम्त्र  खण्हरो  :  क्‍या  रक़्ा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानंकारी  है  कि  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  बोर्ड  स्तर  की

 नियुक्ति  के  लिए  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सैनिक  अधिकारियों  को  साक्षात्कार  हेतु  बुलाने  की  प्रक्रिया

 दिखाबा  ;,

 (a)  क्‍या  अधिकांश  मामलों  अधिकारियों  को  तब  बुलाया  जाता  जब  साक्षात्कार  की  तारीख

 बिकल  डउकी  होती  है  अथवा  निकलने  वाली  होती

 क्‍या  सेना  मुख्यालय  ने  उपयु  कत  खाम्ियों  का  उल्लेख  करते  हुए  इस  मामले  को  संबंधित

 अधिकारियों  के  साथ  डठाया  और

 वर्ष  1990-91  के  कितने  सेनिक  अधिकारियों  का  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न
 हषपक्रमों  में  प्रबंध  निदेशक  के  रूप  में  चयन  किया  गया

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  (८)  नहीं  ।

 साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपत्रमों  सेनाओं  के  सेवानिवत्त  होने  वाले  अफसरों  को  बहुत  ही  कम
 लिए  जाने  का  उल्लेख  करते  हुए  सेना  मुख्यालय  ने  सुझाव  दिया  था  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 यरिष्ठ  स्तर  के  कुछ  पद  सेना  के  उययुक्त  योग्यताप्राप्त  वरिष्ठ  अंफेसरों  से  भरे  जाने  सेना

 मुख्यालय  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  की  लोक  उच्येम  विभाग  के  साथ  परामशें  करके  जांच  की  गई

 वर्ष  1990-91  के  दौरा  प्रबंध  निदेशक  के  तीन  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  के  छह
 ओर  अध्यक्ष  के  दो  पदों  पर  जोकि  मुख्य  कार्यपालक  भी  रक्षा  सेनाओं  के  अफसरों  का  किया

 ।
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 मंसस  फ॑  बरिट  स्माल  इमवेस्टमेन्ट  लिमिटेड  विल्‍लो  के  विरद्ध  शिकायतें

 5989.  डा०  जी०  एल०  कनोजिया  :

 श्री  दत्तात्र  य  बंडारू  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 »  क्या  सरकार  को  मैमर्स  फंवरिट  स्माल  इनवेस्टमेंट  दिल्ली  24  कम्युनिटी  सेन्टर

 मायापुरी  नई  दिल्ली  के  विरुद्ध  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  पालिसी  घारकों  को  परिपक्व

 पालिसियों  का  भुगतान  न  करके  जनता  के  धन  का  गबन  करने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  हैं  अथवा  करमे  का  विचार  है  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  से  सरकार  और  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  को  मैसस  फैवरिट  स्माल  इन्वेस्टमेंट  जिश्का  प्र  धान  कार्यालय  कलकत्ता  में  के खिलाफ

 पक्वता  मूल्य  का  मुगतान  न  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  भारतीय  रिजवं  बेंक  मे

 इन  शिकायतों  को  आवश्यक  कारवाई  के  लिए  कम्पनी  के  पास  भेज  दिया  कम्पनी  ने  भारतीय  रिजवं

 बैंक  को  सूचित  किया  है  कि  वे  प्रमाणपत्र  धारकों  को  उनके  दावे  के  कागजातों  की  जांच  करने  के  बाद

 चरणबद्ध  तरीके  से  भुगतान  करते  हैं  ।

 हेरोइन  को  तस्करी  के  आरोप  में  पकड़  गए  ध्यक्षित

 5990.  औ  गुरुवास  कामत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा  शुल्क  अधिकाशियों  ने  हेरोइन  की  तस्करी  के  आशेप  में  पकड़  गए  कुछ  लोगों
 छ

 में को  हाल  ही  में  छोड़  दिया

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  और  क्‍या  कायंवाही  की  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  ऐसे  किसो  मामले  की  सूचना  नहीं

 मिली

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  तथा  गोआ  में  पत्तनों  को  पुनः  खोलना

 5991.  थरो  सुधोर  सावंत  :
 क्‍या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कुछ  पत्तनों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पत्तनों  का  दर्जा  दिया  गया

 (a)  यदि  तो  इन  पत्तनों  के  राज्यवार  नाम  क्‍या

 क्या  महाराष्ट्र  तथा  गोआ  के  पश्चिमी  तट  के  कुछ  पत्तनों  को  बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  भौर  यह  कब  से  बन्द  पड़े

 (3)  क्‍या  सरकार  की  इन  पत्तनों  को  पुनः  खोलने  की  कोई  योजना

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लगदोश  :  ओर  केन्द्र
 “

 सरकार  के  अधीन  11  महापत्तन  तथा  139  लघधु/मध्यम  पत्तन  सरकार  किसी  भी  पत्तन  को

 अन्तर्राष्ट्रीय  पत्तन  का  विशेष  दर्जा  नहीं  देती  सभी  देशों  के  जहाज  सीमा  शुल्क  प्रक्रिया  के

 इन  पत्तनों  पर  आ  जा  सकते

 से  महाराष्ट्र  और  गोवा  के  पश्चिमी  तट  पर  किसी  महापत्तन  को  बन्द  नहीं  किया
 गया  जहां  तक  लघु  पत्तनों  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बेंकों  द्वारा  ओद्योगिक  क्षत्र  में  सियेश

 5992.  श्री  ब्रज  किशोर  ज़िपाठो  :  क्‍या  जि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वाणिज्यिक

 बैंकों  और  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  ने  बे  1990-91  तक  ओरोद्योगिक  क्षेत्र  में  कुल  कितना  निवेश  किया  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलथीर  माननीय  सदस्य  औद्योगिक  क्षेत्र

 कोਂ  राष्ट्रीययृूत  और  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  हवाला  दे  रहे  राष्ट्रीयकूत
 बैंकों  सभी  अनुसूचित  बाणि'ज्यक  बैंकों  द्वारा  1990  के  अन्तिम  शुक्रवार  के  अंत  की  स्थिति
 के  अनुसार  उपलब्ध)'को  दिये  यये  कु्न  बकाया  अग्रिम  54451  करोड़  रुपमे  थे  ।

 प्रमुख  ओशो क  धरानों  की  परश्सिस्पत्तियां

 5993.  थ्री  श्रज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कायं  मंत्री  यह  बताने  बह
 कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1981-82  की  तुलना  में  वर्ष  1990-91  के  अंत  तक  20  प्रमुख  ओ  दोगिक

 घरानों  की  परिसम्पत्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  सथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  :  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  ब्यवहार  अधिनियम  की

 घारा  26  के  भ्न्तगंत  पंजीकृत  और  1989-90  9-90  1989  से  1990  को  समाप्त  लेखा

 में  तथा  1981  1981  से  1981  कोਂ  समाप्त  लेखा  में  उनकी  परिसम्पत्तियों

 के  अनुसार  श्रेणीबद्ध  बीस  प्रमुख  भ्रौद्योगिक  घरानों  से  सम्बन्धित  कम्पनियों  की  परिसम्पत्तियां  निम्न

 प्रकार  थीं  :

 वर्ष  परिसम्पत्तियां

 रुपए

 1989-90  ्ााा  41,523  523  च्ं

 1981  न  8,987

 1990-91  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  सभी  तुलन-पत्र  अभी  तक  देय  नहीं  ह

 उपरोक्त 2 जवधियों में बीस प्रमुख औद्योगिक घरानों की संरचना तथा उपक्रमों की संख्या भिन्‍क थी #
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 रांची  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  33  पर  उपसाग  का  निर्माण

 5994.  भ्री  राम  डहल  चोधरो  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फ्
 रांची

 ० कया  सरकार  का  विचार  रांची  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  33  पर  एक  उपमागे  का
 निर्माण  करने  का  और

 यदि  तो  इस  उपमार्ग  का  निर्माण  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  टाईटलर  :  हां  ।

 चूंकि  इस  सम्बन्ध  में  व्यवहायंता  भ्रध्ययत  अभी  किए  जाने  इसलिए  अभी  से  यह
 बताना  मुमकिन  नहीं  कि  इस  बाईपास  का  निर्माण  कब  तक  होगा  ।

 काले  धन  को  समस्या

 5995.  श्री  राम  हहल  लोधरो  :

 भी  तेज  नारायण  सिंह  :  क्‍या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  फैडरेशन  आफ  इंडियन  चैम्बस  आफ  कामर्स  एण्ड  इण्डस्ट्री  ने  काले  धन  की  समस्या

 को  हल  करने  हेवु  कुछ  सुमाव  दिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इनमें  से  किसी  सुझाव  को  कार्यान्वयन  हेतु  स्वीकार  किया  और
 °

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  (a)  हां  ।  फैडरेशन  आफ

 इण्डियन  चेम्ब्स  आफ  कामर्स  एण्ड  इण्डस्ट्रीज  ने  सुझाव  दिया  था  कि  काले  धन  की  वृद्धि  को  रोकने  के

 लिए  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  बातों  के  साथ-स'थ  ऐसी  योजना  की  घोषणा  करे  जिसमें

 दाताओंਂ  को  अपने  ब ेहिसाब  रुपए  की  घोषणा  करने  तथा  एक  निर्घारित  दर  पर  आयकर  अदा  करने
 का  मौका  दिया  घोषणा  करने  वालों  से  वहु  आय  किस  प्रकार  हुई  है  और  उश्के  स्रोत  कया

 से  विगत  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  धन-कर  अथवा  अन्य  कर  की  वसूली  न  को  जाए  ओर  सम्बद्ध

 कानूनों  तथा  अधिनियमों  से  छूट  दी  सरकार  की  आध्िक  नीतियां  तैयार  करते  समय  फिक्की
 तथा  अन्य  सगठनों  एवं  व्यक्तियों  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  ध्य।न  में  रखा  जाता  काले  धन  को

 निकालकर  गतिशील  बनाने  के  बारे  में  योजना  को  सरकार  ने  बजट  में  पहले  ही  धोषित  कर  दिया  है  ।

 अमरीका  के  नेशनल  फे  अरਂ  में  भारत  हारा  भाग  लेना

 96.  शो  खुधीर  सात  :  क्या  बालिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि हा

 क्‍या  भारत  ने  अमेरिका  के  नेशनल  फेअरਂ  में  भाग  लिया

 |  यदि  तो  क्‍या  इसके  कोई  अनुकूल  परिणाम  प्राप्त  हुए
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 सत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 विभिन्‍न  मदों  के  लिए  इसी  प्रकार  के  फेअर  में  भाग  लेने  के  बारे  में  सरकार  की  नोति  |
 क्‍या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सलमान  :  जी  भारतोय
 मेला  प्राधिकरण  ने  28  जुलाई  से  30  1991  तक  शिकागो  में  आयोजित
 अमरीकी  नेशनल  शू  फेअर  में  भारत  की  भागीदा  )  का  आयोजन  किया  गया

 और  भारतीय  भागीदारों  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  39.20  लाख  रुपये  मूल्य  का

 ठोस  कारोबार  हुआ  और  309.06  लाख  रुपये  के  कारोबार  पर  बातचीत  चन्र  रही  है  ।

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  सामान्य  मेलों  में  भाग  लेने  के  बजाय  विशेषीकृत  वस्तुओं  में

 अधिकाधिक  सहभागिता  की

 भारत  में  विदेशी  बेंकों  को  अमा  योजनाएं

 5997.  भ्री  सुधीर  सावंत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रिडलेज  जैसे  अनेक  विदेशी  बैंकों  ने हाल  ही  में  विभिन्‍न  योजनाप्रों  के  अन्तगंत
 भारतीय  जनता  को  घंनराशि  जमा  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  बैंकों  ने  भारतीय  बैंकों  को  तुलना  में  अधिक  ब्याज-दर  देने  का  प्रस्ताव  किया  *

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है

 कया  इन  विदेशी  बेंकों  में  भारतीयों  द्वारा  जमा  की  गई  घनराशि  की  सुरक्षा  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  विद्यमान

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 निर्यात-आयात  बेंक  द्वारा  स्क्रिप-पत्र

 5998.  श्री  सुधोर  साबंत  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  निर्यात-आयात  बैंक  ने  कुछ  दिनों  पहले  स्क्रिप-पत्र  जारी  किए
 यदि  तो  ये  स्क्रिप-पत्र  कहां-कहां  जारीं  किए  गए

 इन  स्क्रिप-पत्रों  की  क्‍या  विशेषताएं
 “

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  स्त्रिप-पत्रों  को जारी  करने  की  जानकारी  जनता  को  देने

 का  और

 यदि  तो  यह  जानकारी  कब  तक  दी  जाएगी  ?
 पं
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 बाणिज्य  मंत्रालय  के  राजए  मंत्रो  पो०  :  हां  ।

 इसे  लगभग  सभी  क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा  रिलीज  किया  गया  है  ।

 एक्सिम  रिक्राा  एक  नया  दस्तावेज  जिसने  आर०ई०पी०  लाइसेंसों  का  स्थान  से  लिया

 है  ।  इससे  निर्यातकों  को  आयात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  रिलोज  करने  हेतु  अधिकार  मिल  जाता

 »  की  केवल  दो  प्रतियां  होंगी  अर्थात्‌  मूल  प्रति  और  कार्यालपर  प्रति/मूल  प्रति  से  मुद्रा  नियंत्रण

 और  सीमाशुल्क  निकासी  दोनों  उद्ूं श्य  हल  होंगे  ।  अन्य  आंकड़  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्यापर

 मुख्य  नियंत्रक  आयात  एवं  निर्यात  के  कार्यालय  द्वारा  कार्यालय  प्रति  से  तेयार  किए  जाएंगे  ।  स्किप  का

 एक  निश्चित  मूल्य  होगा  और  नीति  के  अनुसार  मदों  के  आयात  के  लिए  वैध  यदि  कोई  खास

 अतिरिक्त  स्वीकायं  मर्दे  होंगी  तो  उन्हें  स्क्रिप  में  मूल्य  सीमाओं  के  साथ  खासतौर  से  पृष्ठांकित  किया

 जाएगा  ।  यह  सामान्य  कानून  के  अनुसार  मुक्त  रूप  से  हस्तान्तरणीय  होगा  और  इसकी  वंधघता  18

 महीनों  की  होगी  ।

 और  आयात  तथा  निर्यात  नीति  और  उसमें  किए  गए  संशोधनों  के  सार्वजनिक

 सूचनाओं  के  जरिए  अधिसूचित  किया  जाता  ऐसी  स्रावंजनिक  सूचनाओं  की  प्रतियां  नीति  के

 अनुसार  परिचालित  की  जाती

 भारतोय  रई  निगम  हारा  कपास  को  खरीद

 ]  ..  |
 5999.  श्री  विलासराब  नागनाथराव  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  गा

 वर्ष  1990-91  में'कपास  के  मौसम  के  भारतीय  रई  निगम  ने  महाराष्ट्र  में

 कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  की  कपास  को  छरीद  ओर

 का  वर्ष  1991-92  में  कपास  के  मौसम के  भाश्तीय  रुई  निगम  ने

 कयास  की  खरीद  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वर्ष  1990-91  के  कपास  मौसम

 के  दौराने  भारतीय  कपास  निगम  ने  महाराष्ट्र  से  कपास  की  श्वरीदारी  नहीं  राज्य

 सरकार  की  कणस  एकाधिकारी  अरीद  योजना  के  प्रचालन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय  कप  स

 निगम  इस  राज्य  में  प्रचालन  कार्य  नहीं  करता  ।
 ह  था

 कीमत  समर्थन  प्रचालनों  के  अन्तगंत  कपास  की  खरीद  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  वर्ष  की बाजार  के  मोसम  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  म्युनतय
 समर्थन  कीमतों  से  नीचे  कपास  की  बाजार  कीमतों  के  गिर  जाने  की  स्थिति  में  निगम  मात्रा  संबन्धी

 किसी  प्रतिबन्ध  के  बिना  कपास  की  खरीद  कर  वाणिज्यिक  प्रचालनों  के  लिए  निगम  ने

 वर्ष  के  मौसम  के  दौरान  8.5  लाख  गांठ  की  खरीद  करने  का  एक  कार्यक्रम

 तैयार किया है जिसके राज्यवार ब्यौरे . निम्नोक्त हैं : ७ >> ७ टी फप,ह,हफ8/ट७/पक्‍पक्‍ऊकडऊईइपफ8”ए:पहतहन्‍ृ््ायपिायज प/७0।प?हकहशज.. /»ण,»/»ः राज्य खरीद का अनन्तिम काये कस ० गांठ पंजाब ह , हु



 लिखित  -₹6  1991

 1  2

 राजस्थान  1.00

 गुजरात  1.50  हे

 मध्य  प्रदेश  1.30  5

 आन्ध्र  प्रदेश  1.80

 कर्माटक  90.23

 0.07
 कट

 जम्य

 कुल  :  8.50

 सरकारो  क्षंत्र  के  बेंकों  हारा  आवास  के  लिए  ऋण

 ] व  दे  ।

 6000.  भ्री  बोरेख  सिह  :

 शी  महेश  कुमार  कतोडिया  :
 >

 बरी  धलराज  बासी  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  चताने  की  कपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  वर्ष-वार  तथा  चालू  वर्ष  में  3  जुलाई  सरकारी  क्षत्र  के  बैंकों  द्वारा  व्यक्तियों  एवं  संस्थानों

 को  मकानों  का  निर्भाण  करने  के  शिए ऋण  के  रूप  में  किलनी  घतराशि  दी  गई  ओर  इसका  बेंक-बार  !

 तथा  राज्य-वार  ब्योरा  क्या  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :  भारतीय  रिजबं  बेंक  द्वारा  दी  गयी  सूचना  के

 31  1988  8  31  1990  को  समाप्त,हुए  वर्षों  के  दौरान  व्यक्तियों  तथा

 संस्थाओं  को  आवास  के  लिए  दिया  गया  बेंक  वित्त  निम्तानुसतारथा  :

 ऋपये

 31  1988  3.1  1990  को

 उको  समाप्त  वर्ष  बं

 वित्त  20.08  4161

 भ्षप्रत्यक्ष  वित्त  118.27  197.75

 एवं  शहरी
 विकास  आधास

 .

 राज्य

 स्वरीय  आवास

 बिकास  वित्त  निगम

 और
 ध
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 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया है  कि  31

 +  1991  तक  की  अवधि  से  संबंधित  सूचना  बैंकों  से  प्राप्त  नहीं  हुई  वर्ष  1990-91
 और  199  1-92  के  लिए  आवास  वित्त  का  लक्ष्य  क्रशः  387  करोड़  रुपए  और  १64  करो  डु  रषए है  ।
 इस  प्रयोजन  के  लिए  उधार  देने  के  वास्ते  बेकों  द्वारा  लिधियों  का  राज्यन्थार  आबंटन  नहीं  किया
 °

 आयातकों  द्वारा  निर्यात  वस्तुओं  को  रद्‌द  किया  जाना

 “6001.  ओर  बोरेना  सिंह  :

 झो  बलराज  पासो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 1990  और  1991  (31  1991  के  दौरान  भारतीय  वस्तुओं  के  आयातकों
 द्वारा  शदृद  की  गई  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उनका  मूल्य  तथा  मात्रा  कितनी  और

 '  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  केवल  स्वीकृत  भमूनों  से  मेल  खाती  वस्तुओं का
 ही  मिर्यातकिया  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 *  बाजिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  दि  एक्सपोर्ट  इन्सपेक्‍्शन
 आफ  नई  जो  निर्यात  किए  जाने  वाले  सामान  की  गुणवत्ता  के  संबंध  में  सभी

 को  करती  उसने  सूचित  किया  है  कि  विदेसी  क्रेताओं  द्वारा  पोतत  श्षन  के  बारे  में  मुणबता
 संबंधी  शिकायतों  चाहे  वे  लदान-पूर्ण  अनिवाय  निरीक्षण  के  अन्तगंत  आने  वाले  पोत-लडदाभों  के

 संबंध  में  हों  या  अन्य  पोत-लदानों  के  सम्बंध  में  मिर्यात  निरीक्षण  एजेन्सियों  के  विभिन्‍न  स्त्रोतों  ढ्वारा *
 थानीटर  किया  जाता  यह  जानकारी  प्रस्तुत  करते  अधिकांश  मामलों  में  जिन  मदों  कौ  गुंण॑वेत्ता
 संबंधी  शिकायतें  आती  हैं  उनकी  मात्रा  का  उल्लेख  नहीं  गया  जाता  इसलिए  जिन  मदों  के  लिए

 ने  गुणवत्ता  संबंधी  शिकायतें  दर्ज  करायी  हैं  उनकी  मात्रा-बता  सकना  उक्त

 के  लिए  संभव  नहीं  है  ।

 एक्सपोर्ट  इंस्पेक्शन  काउम्सिल  आफ  इण्डिया  नई  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  अस्वीकृत  मदों  की

 सूची  मूल्य  सहित  संश्षरन  विवरण  में  दी  गई

 (a)  नई  दिल्‍ली  के  अनुसार  एक  नीति  सम्बन्धी  निणंय  लिया  गया  है  मिंसका

 यह  है  कि  निर्यातकों  को  ही  विदेशी  खरीदारों  को  गुणवत्ता  अ।वश्यकताओं  को
 सुनिश्चित  करने

 का  काम  सुपुर्द  किया  जाए  तथा  इसे  ध्यात  में  रखकर  मौजूदा  लदान-मदों  पूर्व  अनिवायं  जांच  मशीनरी

 को  सरल  और  कारगर  तथा  उदार  बताया  गया

 1991  और  1  1991  से  31

 विवरण

 निर्यात  मिरीक्षण  परिचद  नई  विहलो

 कोताओं  द्वारा  दायर  मूल्य  तथा  क्वालिटी  संबंध

 भर्दे  C90  1-4-90  1-4-91  से  बीग
 ट

 31-3-90  31-3:90  317-91  __  (1+2+3)

 2  ee
 5

 बस्र  76,828  31,40,514  6,82,656  44,98,050
 '

 ज्लल्स्थ  8,74;880  6,82,656  44,98,050
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 1  2  3  4  5

 गलीचे  37,431  न  न  37,431

 काज्‌  3,23,992  --  --  3,23,992*

 रंसायन  तथा  10,08,156  40,517, 595  8,98,143  59,63,888
 शम्बद्ध  उत्पाद  4

 इन्जीनियरी  9,24,239  51,14,196  6  33,31,998  93,07,433
 सामान

 गम-क  राया  1,95,000  तन  न  1,95,000

 प्याज  72,000  न  न  72,000

 ग्रनाइट  ब्लाक  7,25,348  न  न  7,25,348

 खमड़ा  तथा  2,95,800  7,02,428  56,000  10,54,228

 खमड़ा  उठ

 औषधि  तथा  16,250  11,02,682  18,798  11,37,730

 स्ेषजीय  उत्पाद

 थाया  उत्पाद  न  97,500  —  97,500»

 मसाले
 न  10,31,732  34,970  10,66,702

 बटसन  उत्पाद  न  3,08,516  52,000  3,60,51§

 चाय
 न+  2,02,607  न  2,02,607

 कयर  हत्पाद  न  10,036  —  10,036

 सकड़ी  उत्पाद  ता  34,112  न  34,112

 काजू  39,936  न  39,936

 अभ्रक
 न  17,35,5%3  न  '17,35,583

 583

 बैक्यूम  फलास्क  न  7,22,500  7,39,500  14,62,000

 सैंसे  का  मांस  —  2,63,094  न  2,63,094

 स्वर्ण  जाभूषण
 गा  94,807  न+  94,807

 कीटनाशी
 ता  3,51,765  जा  3,51,765

 भारत  निर्मित  5,72,104  5,72,104

 विदेशी  शराब

 खेल  का  सामान  न  न  1,50,612  1,50,612

 कल  न्‍+  _  6,40,640
 64060
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 1  2  3  4  5

 ५  खनिज  —  6,16,685  6,146,685

 इस्पात  उत्पाद  न  66,30,000  66,30,000

 पु  46,19,918  2,52,68,624  1,58,53,586  86  4,57,43,128

 टिप्पणी  :  गुणवत्ता  सम्बन्धी  शिकायतें  विभिन्‍न  मुंद्रा  में दायर  की  गई  इस  मुद्राओं  को  विधिन्न
 विदेशी  मुद्रा  दरों  पर  भारतीय  रुपयों  में  बदला  गया  है  ।

 औद्योगिक  ओर  तकनीकी  परामशंदात्री  संगठन

 6002.  भ्री  बीरेखा  क्‍या  बिस  मंत्रों  यह  बठाने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  ओद्योगिक  विज्ञ  भारतीय  ओद्योषिक

 ऋण  एवं  निवेश  निगम  जैसे  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  गठ  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्थापित  औद्योगिक  भोर

 तकनीकी  परामझंदात्री  संगठनों  की  राज्यवार  संख्या  क्या

 इन  संगठनों  के  क्या-क्या  कृत्य

 क्‍या  ये  संगठन  सफलतापूर्वक  कार्य  कर  रहे  और

 (a)  पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  इन  छंय्ठनों  से  कितने  उद्योगों  को  फायदा  हुआ  है  !

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलवीर  :  अखिल  भारतीय  वित्तीय

 नामतः  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निग्रम  और  भारदीय  औद्योगिक  ऋण

 तथा  निवेश  निगम  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  भी  नये  तकनीकी  परामरशंदात्री  संगठनों  का

 परिवतंन  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होते  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ो  क्षत्रों  में  हथकरपा  प्रशिक्षण  संस्थान

 6003.  भी  बीरेस्  सिंह  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  छत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंएक  हृषकर॒था  प्रशिक्षण

 संस्थान  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  उक्त  स्थान  कब  तक  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  हृधकरघा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  प्रस्ताव

 *
 ज्स्‍स्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  ओर  ()  उत्तर  प्रदेश

 के  पर्वतीय

 क्षेत्रों  में  एक  हथकरघा  प्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने
 का

 प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के

 धीन  ऐसा  देखा  गया  है  कि  भारतीय  हथकरघा  प्रौद्योगिकी  वाराणसी  से  उरीर्ण  डिप्लोमा

 पाठ्यक्रम  के  छात्रों  को  रोजगार  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती  इसलिए  एक  छौर  हपकरपा

 संस्थान  की  स्थापना  न्यायसंगत  नहीं
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 उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  थक  रघा  उद्योग  के  संवर्धन  के  लिए  चमोली  जिले  में  एक
 बुनकर  सेवा  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  और  क्‌माऊ  क्षेत्रों  मे ंऊनी  हथकरघा

 के  लिए  798.73  लाख  रुपए  की  एक  पव॑तीय  क्षेत्र  विकास  परियोजना  स्वीकृत  की  गई  इस
 :  परियोजना  पर  अब  लाख  रुपए  व्यय  किए  जा  चुके  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  मिलों  द्वारा  कंद्रल  के  कपड़े  को  बिक्रो  नि

 6004.  श्रोप्ततोवसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  वस्त्र  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कंट्रोल  के  कपड़  की  बिक्रीं  किस  प्रकार  कर्ता

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  कद्रोनन  के  कपड़े  की  बिक्री  को  बढ़ाग  देने  के  लिए  इसकी  बिक्री

 सरकारी  के  माध्यम  से  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  हट  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  द्वारा  की  गई

 कटोलਂ  के  केंपर्ड  ' को  बिक्री  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 ह

 क्‍या  राष्ट्रीय  कपडा  निगम  ने  वर्ष  1991-92  के  लिए  कंट्रोल  के  कपड़  बिक्री  क

 अपेक्षाकृत  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिन-झ्विन  मूल्यों  पर

 कंट्रोल  का  कपड़ा  बेचा  गया  और  इसके  कतंभान  मूल्य  क्या  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रोलय के  शॉज्य  मंत्री  अशोक  गहलोती  :  एन०टी०्सी०  मिंलें  सरकारी  »

 विभिन्‍न  के  जरिये  कंद्रोल  के  कपडे  की  बिकी  कर  रही  हैं  यथा  :

 7...
 py  भारतीय  उपभोक्ता  सहकारी  परिसंघ  लि०

 9)  राज्य  सरकार  नागरिक  आपूर्ति  निगम  एवं  राज्य  परिसंघ

 3)  समस्त  भारत  में  कार्यरत  एन०टी०सी०  को  अपनी  ही  दुकानें

 4)  एन०्टी०्सी०  के  प्राधिकृत

 कट्रोल  कें  कप  मोजूदा  आपूर्ति  प्रणाली  सन्‍्तोषजनक  है  और  इसलिए  फिलहाल  इसमें

 किसी  भी  परिवतंन  का  विच्वार  नहीं  है  ।

 वर्ष  1988-89  से  1990-91  करे  दौरान  एन०टी०सी०  प्रिलों  द्वारा  कपड़े  के

 सम्बन्ध  में  की  गई  बिक्री  निम्नोक्त  अनुसार

 वर्ष  हु  ॥  बिक्री  की  मात्रा  वर्ग  मी०  । .
 1137.86......

 1989-90  1131.16

 _  99ers  ७  ?63' रा  ॥  a  .

 नहीं  ।  ः

 एंन०्टी०सी०  भिलों  द्वारा  उत्पादितਂ  प्रमुख  किस्मों  लट्ठा  औ

 पी०सी०  शटिंग  के  औसत  उपभोक्ता  मूल्य  नीचे  दिए  गए  हूँ  हे
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 कलबित  असर

 ः
 :  -

 «(मूल्य  प्रति

 पे  घोती  नियुनित  पीन्‍्सी०

 क  1०  71988: .....  4.59  :  5.68,  5
 6.39

 ~.
 जय

 1989  6.21  7.66  4.40  18.32
 ४३,५०4  4990 ५  6.51  7.66  8.40  ;.  15.32

 1991  7.17  8.78  9.54...  २  1609०

 :  (  के  देशों  में  ज्राने  वाले  लोगों  के  लिए  जिशेष  ऋण  योजना

 5005.  श्रीमती
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क्रेंगे.कि

 क्या  स्टेट  बेंक  आफ  त्राबणकोर  ते  खाड़ी  के  देखो  में  जाते.वाले  केरल  के  के  लिए
 अपना  विसात  अनुषंगी  व्यम  को  वहन  करने  हेतु  एक  ऋण  योजना  आरम्भ  की

 क्षौर  )  ०  ।  लय  Ue  ७५  |...  -  एन
 यदि  तो  तंत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  /  ने  न्‍उक  ९

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  ओर  स्टेट  बेंक  आफ  जावणकोर
 के  खाड़ी  के  देशों  में  जाने  वाले  के  पूरा  करने  के  लिए  ऋण

 *  मअन्जर  करने  की  उनकी  ऐक  योजना  इस  योजना  के  अन्तगंत  वैध  पासपोर्ट/बीसा/अनापत्ति
 पत्र  सुल्िश्चित  रोजगार  वाले  भपरत्ीय्र  पश्द्िक.तिमाड़ी  ऋत्तयुलों  के  साथ
 18.5  वाधिक  की  न्यूनतम  ब्याज  दर  पर  अधिक  से  अधिक  10,000/-  रुपए  का  ऋण  प्राप्त

 *करने  के  पात्र  हैं  जिसे  विदेश  से  प्रेषणं  महीने  की  अवधि  में  वापस  करनी  होती  ऐसे  ऋण
 स्पष्ट  औवर  ड्राफ्ट  के  स्वरूप  में  होते  हैं  जिस  परਂ  सम्पर्धियों  स्पोर्श्विक  प्रतिभू्ति  ate/
 अथवा  दो  व्यक्तियों  को  ऋण  की  रकम  के  दो  गुणा  के  बराबर्र  व्यक्तिगत  गारंटी  देनी  होती  है  ।  ४  |:

 |  अ्ापतर  निगम  और  खबिज  मोर  धातु  व्यापार  लिरम.क्ो  मई।लिफ्मित  बोजसापं
 ४

 7.6 6006:  श्ोमती  क्या  वाणिज्यਂ  संत्रौं  यह  बताने  की  कैशेगे  #

 हाल  के  ध्यापार  सुधार  सम्बन्धी  उपायों  को  देखते  हुए  राज्य  व्यापार  निगम  मर  खनिज

 और  धातु  ध्योवार/मिगेम  से  1991-92  के  लिए  गई  लिंगर्मित-थोजनाएँ तैयार  केस्ने  कहा

 गया  है
 पक  vey

 यदि  हां!;तो  ख़निज  स्यापार  निगम  और  राज्य  ह़वापार  निगम
 द्वाद्म  तैयार

 की

 जाने  वाली  नई  निगमित  योजनओं  की  स्थिति  क्या  है  कप  वह  वी  कदल  व  एक

 क्या  सरकार  ने  इन  योजनाओं  पर  विचार  किया  और  5  2.

 इन  पर  प्न्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जाएगा

 !  '  बाजिज्प  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पीਂ
 :

 हां  मे  हा
 2

 एस०ट्रौग्सी०  और  एंग०एम०टी०सी०  में  गई  निगमित्‌  योजनाएँ  तैयार  की  हैं  it
 (a)

 और  .  एने०्टी०सी०  मोर
 दी  व्यी  ९.  की  योजनाएं  यार  कर

 हुई  हैं  ओर  दोनों  निगमों  से इन  योजनाओं  को  तत्काल  लागू  करने  के  लिए  कहा  गया
 सी
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 लिशुपुर  के  निकट  बुने  हुए  वस्त्र  निर्यात  परियोजना  को  स्थापना

 6007.  श्रीमती  बासवराजश्वरो  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  तिरुपुर  के  निकट  बुने  हुए  वस्त्र  निर्यात  परियोजना  स्थापित  करने
 का्‌

 विद्यार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  आने
 का  अनुमान  ओर

 वस्त्र  उद्योग  के  विकास  में  यह  परियोजना  कितनी  सहायक  सिद्ध  होगी  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  सरकार  ने  तिरुपुर  के  पास

 कोई  निटबियर  निर्यात  परिवोजना  स्थापित  नहीं  की  है  ।

 तथापि  तिरुपुर  निर्यातक  संघ  मे  तिरुपुर  एक्सपोर्टंस  मिटवियर  इण्डस्ट्रियल  काॉंपलेक्स  के  नाम  से

 तिरुपुर  के  पास  मुदालीपलेयमं  में  150  शैडों  वाला  एक  ओद्योगिक  कांपलेक्स  बिकसित  किया  ऐसी
 श्ाशा  है  कि  इस  इण्डस्ट्रियल  कांपलेक्स  से  तिरुपुर  क्षेत्र  से  निडवियर  के  मिर्बात  में  ओर  वृद्धि  होगी  ।

 भारतोीय  परियोजना  और  उपस्कर  लिगसम  लिसिटेड

 6009.  थी  अनादि  चरण  दास  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1989  ओर  31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय

 ओर  उपस्कर  निगम  लिमिटेड  में  कर्मचारियों  की  कुल  श्रेणीवार  सख्या  कितनी  थी  और  उनमें  से

 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या  कितनी

 उपयुक्त  तारीखों  की  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  आरक्षित  पदों  का  कुल  कितना  था  ओर  आरक्षित  पदों  के  इतने  भारी  के

 क्या  कारण

 काभिक  विभाग  के  निर्देशानुसार  इस  को  भरने  के  लिए  बया  कदम  उठाए

 गए

 क्‍या  इस  अवधि  के  दौरान  कुछ  पदों  को  अनारक्षित  कर  दिया  गया  था  भोर  उन्हें  सामान्य

 वर्ग  के  उम्मीदबारों  से  भर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रासय  के  राज्य  अंत्रो  पी०  :  1  1989  और

 3।  1991  *ी  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  परियोजना  और  उपस्कर  निगम  लिमिटेड
 में  कर्मचारियों  की  श्रंणीवार  संख्या  और  उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूबित

 जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या  नीचे  दौ  गई  है  :
 ( 4९
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 पएह”»फि।णभ/भ।ण::"पहपरद-ईऊईण"हते्++-
 कुल  संख्या  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 न  1-4-89  3-79...  rere
 ...

 गा  268
 ..  अनुण  अनु०  जनजाति  अनु»  अनु»  जनजाति

 क्र  49  06  50  05 ननत+त+++

 और  1-4-89  ओर  31-7-91  की  स्थिति  के  अनुसार  आरक्षित  पदों  का  कल
 बेकलाग  नीचे  दिया  गया  है

 1-4-89  की  स्थिति  के  अनुसार  31-7-91  की  स्थिति  के  अनुसार

 अनु०  जाति  अनु०  जन  जाति  अनु०  जाति  अनु०  जन  जाति

 12  12  12  12
 हशाशाजजपण  पखएण  एएऔ ैशईदईईएयजण/5एडएइश#ै-पफपफक्‍जह७फणफ/णशकछज-_:":्जहजफज/ऊ  भभ।फ।तै।"”हभधप""""ए"प"प७!प्-पप+

 वर्ष  1989  में  बेकलाग  क्लीयर  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  आरंभ  करने  संबंधी  हिदायतें  प्राप्त
 होने  से  पहले  पी०ई०सी०  इस  सम्बन्ध  में  प्रयास  करता  रहा  क्योंकि  उसने  आरक्षित  पदों  के  लिए
 अनेक  बार  जैसे  कि  जुलाई  1978,  अगस्त  1979,  मई  1980,  जनवरी  1982,  अगस्त  1983  तथा

 मई  1986  में  प्रैस  में  विज्ञापन  दिए  हैं  ।  सरकारी  हिदायतें  प्राप्त  होने  क ेबाद  पी०ई०सी०  ने  इस
 बैकलाग  को  क्लीयर  करने  के  लिए  1989,  1990  तथा  1991  में  पुनः  अनन्य  विज्ञापन  दिए  प्रैस

 विज्ञापनों  के  पी०ई०सी०  ने  इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  रोजगार  कार्यालयों  तथा  पंजीकृत  प्रमु०  .

 जाति/अनु०  जनजाति  एसोसिएशनों  से  भी  अनुरोध  किया  है  ।  पी०ई०सी०  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  उपक्रमों
 को  भी  पत्र  भेजा  है  कि  वे.निगम  में  आरक्षित  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  अनु  ०  जाति/अनु०  जनजाति
 के  उपयुक्त  अभ्यार्थियों  के  नाम  भेजे  ।

 '

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नौदें  बिस  आयोग  को  उड़ोसा  का  शापन

 6009.  श्री  अनादि  चरण  दात  :  कया  विस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  नोवें  वित्त  आयोग  को  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  बए  न्यायालय

 स्थापित  न्यायालयों  के  भवनों  के  निर्माण  और  उनमें  सुधार  करने  और  आवासीय  क्वार्टरों  के

 निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  थी

 यदि  तो  आयोग  द्वारा  इस  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांताराम  :  उड़ीसा  सरकार  ने  1989-90  और

 1990-91  के  लिए  नौवें  वित्त  आयोग  को  दिए  अपने  ज्ञापन  में  उन्‍तयन  के  अन्तगंत  न्यायिक  क्षेत्र  के  लिए

 अपनी  प्रावश्यकताओं  का  उल्लेख  किया  था  |
 हि

 न्वें  वित्त  आयोग  ने  1989-90  के  लिए  अपनी  पहली  रिपोर्ट  में  उन्नयन  के  अन्तगंत

 न्यायालयों  में  सुविधाओं  तंथां  न्यायिक  अधिकारियों
 के  लिए  आवास  यूनिटों  की  स्कीमों

 के  लिए  कुल  40.18  लाख  रुपए  के  परिव्यय  की  सिफारिश  की  थी  ।
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 नवें  वित्त  आयोग  ने  1990-95  की  अवधि  के  लिए  अपनी  दूसरी  रिपोर्ट  में  राजस्व  प्राप्तियों
 भोर  व्यय  का  मूल्यांकन  करने  में  दृष्टिकोणਂ  अपनाया  है  ।  आयोग  ने  सेवाओं  के  उन्नयन  के

 लिए  किसी  विध्षिष्ट  श्रनुदाम  की  सिफारिश  नहीं  की  क्योंकि  राज्यों  जहां  ये  सेबाएं  औसत  से  “

 नीचे  हैं  सेवाओं  के  उम्नयत  की  आवश्यकताओं  का  ध्यान  आयोग  द्वारा  अपनाए  गए  मानकों  में  «खा
 गया  है  ।”

 भारत  सरकार  ने  इस  बारे  मे  वित्त  भायोग  की  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  हैं  ।

 केन्द्रीय  सडक  निधि  योजना  के  अंतर्गत  उड़ी पा  में  वरियोजनायें

 6010.  श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाढी  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  उड़ीछा  रारकार  को  सुचित  किया  था  कि  राज्य  को  केन्द्रीय  सड़क

 निधि  योजना  के  अन्तगंत  5.18  करोड़  रुपए  प्रतिवर्ष  मिलने  की  संभावना

 क्या  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी

 गई  बाबन  परियोजनाओं  की  सूची  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :

 और  उड़ीसा  सरकार  ने  1988-89  के  लिए  अपनी  अस्थाई  संभूतियों  के  प्रति
 59  स्कीमें  परियोजित  की  हैं  ।  केन्द्रीय  सड़क  निधि  जिसके  अस्‍्तगंत  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  बए  थे  .
 में  वास्तविक  वृद्धि  नहीं  हुई  इसलिए  प्रस्तावों  पर  अनुमोदन  के  लिए  कारंवाई  नहीं  की  गई  है  ।

 वास्तविक  वद्धि  के  अभात्र  मंत्रालय  ने  पुराने  संकल्प  के  अनुसार  31-3-1995  को  संभावित

 क्रम  स्कीम  का  नाम  बनुमानित  के०्स०नि०  से

 सं०  लागत  मन्जर  राशि

 1.  38.00  38.00

 बारौपाडा-मिदनापुर  सीमा  सह़क  पर

 74  कि०मी०  पर  पुराने  क्षतिग्रस्त  पुल
 को  बदलना  ।

 2.  तुमुरीबंध-बेशधाड-घानी  मस्का-अम्बादाला  393.15  15.62

 सड़क  में  सुधार  तथा  सी  ०डी०  काये

 राष्ट्रीय  जलमार्गं

 6011.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृप
 करेंगे  कि  :

 क्या  नए  राष्ट्रीय  जलमा्ग  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  हि
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 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ५  जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्ज  मंत्री  जगदोत  :  और  जी

 हाँ  ।  इस  पश्चिम  तट  कंताल  के  क्वीओऑॉत-कोटापुर्म  विप्तार  तथा  केरल  में  उद्योगमण्डल  और

 अम्पाकारा  कमाल  को  राष्ट्रीय  जलमागं  के  रुष  में  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्र  और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिले-सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात

 6012.  श्री  बी०एस०  बिजयशाघवन  :  क्‍या  वस्त्र  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  सिले-सिलाए  जस्त्रों  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 अर्जित  की  और

 सिले-सिलाए  वस्त्रों  का  आयात  करने  वाले  प्रमुख  देश  कौन-कौन  से
 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वर्ष  1990-91  में  भारत  से

 सिलाए  परिधानों  का  आयात  करने  बाले  मुख्य  देश  हैं
 आस्ट्रिया  आदि  ।

 आँष्न  प्रदेश  में  रेशम-उत्पादन  का  विकास

 6013.  श्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 a  क्या  आंध्र  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  के  पोलासनीपल्सी  क्षत्रों

 में  रेशम  का  उत्पादन  करने  वाले  किसानों  की  संख्या  प्रतिवर्ष  बढ़ती  जा  रहो

 यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  इन  क्षत्रों  में  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का

 *क्लोकृन  उत्पादन  किया

 क्‍या  किसानों  को  कोकून  विपणन  हेतु  कर्नाटक  ले  जाने  में  बहुत  सी  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  क्रष्णा  जिले  में  उत्पादित  कोकून  के  निपटान  के  लिए  विप«

 णन  तथा  परिवहन  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्यन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्र  अशोक  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  आंध  प्रदेश  के  कृष्णा  जिले  के

 पोलासनीपल्ली  क्षेत्रों  में  रीलिंग  कोसों  के  उत्पादन  की  मात्रा  तथा  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  विया

 गया  है  :

 शहरों  के  नाम  कोसों  के

 का
 न

 ४8-89  89-90  90-91

 ३  शम्पालागुडम
 eee Sener  64,970

 शै  रामिरेड्डीपल्ली
 19,318  31,194  64,970  535
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 1  2  3  4

 पोला  धनीपल्ली  35,772  57,081  73,500

 कोसों  का  मूल्य  २०

 88-89  89-90  90-91

 5  6  7  है

 14.19  23.41  49.2

 24.50  49.58  74.9

 2101  35.00  49.1

 और  स्थानीय  कृषकों  को  विपणन  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  राज्य  विभाग  ने

 हालाप्रोल  में  एक  सिल्क्र  रीलिंग  एकक  की  स्थापना  की  है  तथा  हनुमान  जंक्शन  में  सेरीफेड  हारा  अभी

 एक  सितक  रेलिंग  एकर  की  स्थापना  की  गई

 ...  स्थानीय  रीलरों/क्रेताओं  के  उपलब्ध  न  होने  के कारण  किसान  आंध्र  प्रदेश  के  रायलसीमा  क्षेत्र

 में  स्थित  नियमित  कोसों  बाजारों  और  कर्नाटक  राज्य  में  अपने  कोसों  को  बेच  रहे  हैं  जहाँ  कि  पर्याप्त
 रूप  से  रीलर/क्रेता  उपलब्ध  होते  हैं  तथा  कीमतें  भी  प्रतियोगी  होती  राज्य  सरकार  कृष्णा  जिले  के

 निजी  क्षेत्र  में  रीलिग  एकक  की  स्थापना  को  बढ़ावा  दे  रही  है  ताकि  जिले  के  भीतर  ही  बाजार  मांग
 का  निर्माण  हो  सके  ।  किसानों  को  इस  बात  की  स्वतन्त्रता  है  कि  वे  आंध्र  प्रदेश/कर्नाटक  राज्य  में
 कार  के  किसी  भी  नियमित/अधिसुचित  कोसा  बाजार  में  कोसों  की  अपने  रीलिंग  बिक्री  करें  ।  +

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  को  चोड़ा  करके  चार  लेनों  वाला  बनाना

 6014.  भरी  वी०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्‍या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  +
 करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  विजयवाड़ा  से  विशाखापटनम  तक  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  कि०मी०  358/0
 से  398/875  तक  चौड़ा  करके  चार  लेनों  वाला  बनाने  का  काम  आरंभ  किया  गया ह

 यदि  तो  इस  काम  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या

 इस  परियोजना  पर  कितना  अनुमानित  ब्यय  होने  की  संभ  वना  और

 इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 एक  भाग  में  निर्माण  कार्य  चालू  है  और  शेष  भाग  के  लिए  ठेका  देने  हेतु  एजेंसी  को  अभी

 नियत  करना  है  ।

 इस  परियोजना  पर  लगभग  6968.56  लाख  रु०  का  खर्च  आने  का  अनुण्णन

 पहले  से  ही  ठेके  पर  दिए  गए  कार्थ  के  भाग  के  1995  तक  पूरा  होने  की  संभावना _
 है  ।  शेष  भाग  के  पूरा  होने  के  समय  के  बारे  में  अभी  से  बताना  मुमकिन  नहीं

 विशाखापस  नस  पसस  न्यास  को  कंटेनरों  को  सप्लाई

 6015.  आओ  बोौ०  शोभनप्रोश्वर  राव  :  ,
 श्री  एम०वी० वो  ०एस०  मूति  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  4
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 लब्ित

 क्या  विश्वाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  से  सामान  के  निर्यात  हेतु  कटेनरी  की  भारी  मांय  है

 गि  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशाखापत्ततम  पत्तन  न्‍्याप्ष  को  वस्तुतः  कितने
 कंटेनर  सप्लाई  किए  और

 >
 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  की  कंटेनरो  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 बे  घत  मे

 कि अर  uf
 जल-भूवल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 तड्टीं  4८  yy
 भौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  पक  7+

 ः  हैं  ५  at  ४
 प्रतिरक्षा  प्रतिष्ठानों  में  सुरक्षा  उपाय  हर

 गा  प*
 श्रो  जनादेन  सिश्र  :  क्‍या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  5

 ओो०डी०एस०  त्रेस  इंजीनियर  स्टो (  डिपो  जसे  बढ़े  सामरिक
 मद्ृत्व  के  रक्षा  प्रतिष्ठानों  में  किए  गए  सुरक्षा  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 डिफेंस  सिक्योरिटी  कोर  रक्षा  जिसमें  सेवानिबृत  रक्षा  कार्मिकों  को  पुन
 जित  किया  जःता  के  पास  303  रःइफलें  ही  जिन्हें  सारे  विश्व  में  रहु  कर  दिया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  उन्हें  कुछ  उन्नत  हथियार  देने  तथा  बत॑मान

 सु'क्षा  आवश्यकताओं  के  अनुसार  प्रशिक्षण  देने  का  और  अप्त  of
 क

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  नहीं  उतके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ।  डर

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  रक्षा  सुरक्षा  कोर  के  क|मिक  ओ०डी०एस०
 बस  इंतीनियर  स्टोर  डियो  आदि  की  रात-दिंन  चौकसी  करते  हैं  ।  सामा-क  महत्व  के  बड़े  रक्षा
 प्रतिष्ठानों  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  मुख्यतः  ये  काम  शामिल  हैं--बुजियों  को  व्यवस्था
 परिधि  के  चारों  ओर  रोशनी  की  व्यवस्था  सर्च  लाइट  प्रतिष्ठान  के  चांशों  ओर  कांटेदार
 तार  गेट  पास  की  व्यवस्था  से  इन  प्रतिष्ठानों  में  प्रवेश को  प्रतिबंधित  सूक्ठ,“में  ड्यूटी
 अफस  यों  और  गैरीसन  फील्ड  अफसरों  द्वारा  आकश्मिक  नि:क्षण  छुट्टी

 के  बाढ़  भ्रष्डार  गृहों
 पर  ताले  और  सील

 '

 रक्षा  सुरक्षा  कोर  के  कामेतों  के  पास  मुख्यतः  7.62  कुछ  303.  सुइफलें:।भ्ौिर
 9  मि०मी०  कार्बाइनें  होती  -  0,  ०  अत्युडरक  कई

 और  रक्षा  सुरक्षा  कोर  के  कार्मितों  को  ऐसे  हथियार  और  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है
 जो  उन  प्रतिष्ठानों  की  सुरक्षा  के  लिए  आवश्यक  है  जिनमें  वे  तंनात  किए  जाते

 लघु  उद्योग  के  उपक्रमों  में  कर-निर्धारण  से  संबंधित  आयफर  बानूनों  में  खामियाँ

 6017.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  जी  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेख/प-ीक्षक  ने  1991  के  अपने  प्रतिवेदबः्सं१०७)में

 लघु  उद्योग  के  उपक्रमों  के  कर-निर्धारण  से  संबंधित  आयकर  कानूनों  में  क्वामियों  का  उल्लेख  दिजा
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  ब४  और  .

 है  इन  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ये  क्या  कदम  उठाए  5:  ६  न्‍्ट

 कक
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  हां  ।

 लधु  उद्योग  उपक्रमों  के  कर-निर्धारण  के  संबंध  में  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  द्वारा
 अत्यकर  कानूनों  में  जिन  खामियों  का  उल्लेख  किया  गया  उनके  ब्यौरे  निम्नानुसार

 ..  आयकर  अधिनिःम  में  इस  आशय  की  किसी  ऐसी  ब्यवस्था  के  न  होने  के कारण  कि  अधिनियकू

 के  शहत  श्यायतों  का  दावा  करने  वाला  कोई  भी  एकक  उद्योग  निदेशक  के  पास  पंजीहत  होना  चाहिए
 तन्ना  ऐसे  उपबन्धों  के  न  होने  क ेकारण  जिनके  तहत  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  उनके  पास  पंजीकृत  लघु
 उद्योग  एककों  के  ब्योरे  कर  प्राधिकरियों  को  भेजना  अपेक्षित  सभी  लाभ  कमाने  वाले  एककों  को  कर
 केडेायरे  में  ला  पाना  संभव  नहीं  इसके  संविधि-स  प्रह  में  एककंਂ  को  बड़ी  संख्या  में  प्राप्य

 उपबन्ध  ओर  रियायतों  में  स ेअधिकतर  उपबन्ध  और  रियायतें  अनुपखब्ध  थीं  चूंकि  उनमें  से  अधिकांश  के
 मामलों  में  लाभका  ता  सीमित  थी  या  बिल्कुल  ही  नहीं

 यह  मामला  बिचाराघधींन

 जीवन  बोमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  लिए  पेंशन  योजना

 6018.  प्रो०  राम  कापसे  :  कया  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीधा  निगम  अपने  कम  चारियों
 के  लिए  योजनाਂ  लायू  करने  के  बारे

 में  सक्तिपता  से  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसे  कब  से  लागू  बिए  जाने  की  संभावना
 +

 बया  यह  योजनाਂ  जीवन  बीमा  निगम  के  सेवानिवृत  कर्मचारियों  द्वारा  इसके  लिए
 बिकल्प  देते  पर  उनको  सेवानिवृति  की  आयु  अलग-अलग  होने  के  बावजूद  भी  उन  पर  लागू
 भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  क।रण  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 भारतोय  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारी  सेवानिवृति  लाभ  के  रूप  में  ग्रेचुटी  और  भविष्य

 निधि  में  अंशदान  के  बराबर  राशि  प्राप्त  कर  रहे  इसलिए  सेवानिवृुति  के  तीसरे  लाभ  के  रूप  में  पेंशन

 देन  ब्यवहायं  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्व  तोय  जिलों  में  नई  बेंक  शाखाएਂ  खोलना

 6019.  भरी  भुवन  चंद्र  खडूरो  :  क्‍या  वित  मंत्री  26  1991  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  753  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीथ  जिलों  पौड़ी  टिहरी  गढ़वाल  और  उत्तरकाशी

 मैं  किन-किन  स्थानों  पर  नई  बँक  शाखाएं  खोलने  हेतु  बैंकों  के  पास  बैंक-वार  लाईसेंस  लम्बित  पड़े

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ये  लाईसेन्त  कब  जारी  किए  झ्ौर

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  नई  बेक  शाखाएं  खोलमे  के  लिए  बैंकों  को  लाईसेन्स
 जाने

 /

 करने  हेतु  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?  १
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोीर  :  और  पौड़ी
 टिहरी  गढ़वाल  और  उत्तर  काशी  के  पहाड़ी  जिलों  में  नई  शाय्ाएं  क्षोलने  २  लिए  बैंकबार  लम्बित
 बलाइसेन्स  नीचे  दिये  हैं  :

 अवस्थिति

 “] जहझे  गढ़वाल

 1.  रोथाखाल

 2.  शंकरपुर

 3.  किंगेरीखाल

 4.  हलदुखाल

 5.  खानदूसेन

 6.  खेराखाल

 7.  गेन्दखाल

 8.  गुमखाल

 9.  चेलूसेन

 0.  नाहसेन

 11.  देबीओखाल

 1)  चमोलो

 1.  मैथन

 2.  कुलसारी

 3.  केदारनाथ  मन्दिर

 टिहरी  गढ़बाल

 मरोरागाद

 प्रताप  नगर

 कमांद

 की

 ७०

 bv

 न

 .  अखोरी

 1५)  उत्तर  काशों

 1.  दिचली

 भारतीय  रिजवं  बैंक

 द्वारा  लाइसेन्स  के  जारी

 करने  की  तारीख

 22-3-1989

 22-3-1989

 22-3-1989

 22-3-1989

 26-9-1990

 23-1-1989

 26-9-1990

 23-1-1989

 26-9-1990

 23-1-1989

 26-9-1990

 2-2-1989

 2-10-1990

 21-3-1991

 9

 बैंक  का  नाम

 पंजाब  नैशनल  बैंक

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 अलकनन्दा  ग्रामीण  बैंक

 पंजाब  नैशनल  बैक

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 पंजाब  नैशनल  बैंक

 अलेकनन्दा  ग्रामीण  बैंक

 भारद्वीय  स्टेट  बेंक

 यूनियन  बंक  ऑफ  इंडिया

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 यूनियन  बेक  ऑफ  इंडिया

 पंजाब  नैशनल  बैंक

 गंगा  यमुना  प्रामीण  बैक

 131



 पेंशर्न संम्ब
 देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्याविंदने  प्रॉप्त  हुआ  और

 पॉकितउतति  6  191
 कि  मक न  उकाक्रण  का  जन्‍ल  न

 _  रिजय  बैंक  ने  उक्त  लाइसेस्स  पूंत  शाखा  लाइमेनसंग  1985-90  के
 अन्तर्गत  जं,सी  किए  थे  जिसमें  निर्धारित  किया  था  कि  ग्रामीण/अर्ध-शह  ह  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  खंड  में  हरेक
 17000  की  जनसंध्या  के  लिए  एक  बफ  शाखा  होनो  च'हमिए  और  प्रप्येक  गांव  के  ।0  की

 परिधि  में  सामाक-ठो  र  पर  एक  शा  उतलब्च  होनी  पहाड़ी/जनगय  ति  वाले  क्षेत्रों  और  वि'्वरी

 आबारी  के  क्षेत्रों  विशेष  प्रकार  की  स्थनाइृति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अतिरिक्त  बेंक  शाखा  खोले
 के  लिए  औरत  जलतसंड्या  के  मान  एण्ड  को  शिथित्र  10,000  जतसंदया  प्रति  कार्यालय  के  उदार

 के  पर  विचार  फिय्रा  गया  था  ।  यह  सुनिश्चित  करते  हुए  भी  अति/क्त  शखाएं
 आबंदित  की  गई  थीं  कि  किसी  ग्रामीण/अधंशह  रो  शाखा  के  सेवा  क्षेत्र  में  सामान्य  रूप  से  15  से  25  ग्रा्ों
 से  अधिक  संद्या  में  ग्राम  न  हों  ।

 श्र  न
 किट

 बतंमान  शाथवा  ल!इसेन्सिग  नीति  के  अन्तगंत  बैंकों  की  परिचालनात्मक  परिसम्पत्तियों  की

 गुगवता  ग्रौर  वितीय  गक्ति  में  सुआार  करते  के  समत्त  प्रयातों  पर  बल  दिया  गया  बैंक  शाबाओं
 का  लोनना  प्रस्ताविते  शाखाओं  की  सुस्थापित  कारोबार  की  संभाव्यता  और  वित्तीय

 क्षमता  पर  निर्भर

 toys  ४०  dee
 सेनिक  विद्यालय  के  छात्रों  को  भोजन  भत्ता

 6020.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्र

 कया  सैनिक  विद्यालय  के  छात्रों  को  दिए  जाने  व  ले  वाले  भोजन  भत्ते  में  वृद्धि  को
 मांगु

 काफी  दिनों  से  चली  आ  रदी  '

 क्या  स  कार  का  विचार  खाद्य  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वुद्धि  को  देखते  हुए  भोजन  भत्ते  में  बृद्धि
 करने  का  .  :  ा  र्ज

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 .  रक्षा  संत्री  शरव  :  सैनिक  स्कूत  के  विद्यार्थियों  के  लिए  आहार  भत्ता  बढ़ाए
 जाने  की  कंतिपय  मांगें  प्रांप्त  हुई  हैं  ।

 और  इस  मामले  पर  1991  में  सैनिक  स्कूल  सोसायटी  की  कार्यकारी
 समिति  की  बैठक-में  विचार  हुआ  ।  इस  बंठक  में  अन्य  बातों  के  अलावा  विद्यार्थियों  की  फीस  के
 साथ  उनके  प्रतिदिन  के  आहार  खर्चे  को  बढ़ाएं  जाने  की  सिफारिश  की  यह  सिफारिश  सैनिक

 स्कूल  सोसायी
 के  प्रशासक  बोर्ड  की  अगलो  बंठक  में  नि्गंय  के  लिए  रखी  जायेगी  ।

 जैक  ७  ९  4४४  +
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ..  छावतो  बोर्डों  के  फ्मंचारियों  को  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ

 दि  ee
 ः्  मंत्री

 ग  ु  ॒
 6021:  यशैवन्तराव  पाटिल  :  रक्षा  मंत्री  यह  बतःने  की  क॒पा  कि  :

 क्या  सरकार  को  छावनी  बोडडों  के  1975  से  पूर्व  सेवानिवृत  हुए  कर्मचारियों  से

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
 वी ees
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 रक्षा  मंत्री  शरद  :

 सरफार  ने  1-5-1976  को  या  उसके  बाद  सेवानिवृत्त  होने  वाले  छावनी  बोड
 कमंचारियों  के लिए  एक  पेंशन  एवं  उपदान  योजना  मंजूर  की  1-5-1976  से  पूरब  सेवानिवृत्त
 होने  वाले  कमेंचारी  अंशदायी  भविष्य  निधि  तथा  बोनस  का  लाम  प्राप्त  कर  रहे  इसलिए  वे  पेंशन

 एवं  उपदान  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  किये  जाने  के  पात्र  नहीं  थे  ।  अतः  उनके  अभ्यावेदन  स्वीकार  नहीं
 किये  जा  सके  |

 अहमसदनगर  में  भिगर  छावनो  बोई  के  लिए  धनराशि  में  कमो  करना

 6022.  श्री  यशवन्तराव  पाठिल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  अहमदनगर  में  भिगर  छावनी  बोड  के  लिए  धनराशि में  कमी  की  .

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 गा

 क्या  सरकार  का  विकास  कार्यों  पर  छत्र  पूरा  करने  ओर  एक  समुक्तय  भवत  का  निर्मुझग
 क  *ने  के  लिए  इस  छावनी  बोर्ड  को  अधिक  घनराशि  देने  का  कोई  प्रस्ताव  _

 यदि  तो  तत्सग्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर  दब

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  दे

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  नहीं  ।  ध  +

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 |

 मं  िओ

 से  छावनी  बो्ड  ने  1988-89  के  दौरान  13  लाख  रुपये की  लागत-से  एंक  मंगल

 कार्यालय  का  निर्माण  किया  एक  और  समाज  सदन  का  निर्माण  ब-रे  अथवा  छाबनी  बोर्ड  को

 अति  क्‍त  धन  की  मंजूरी  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  विचाराधीन  नहीं  .  :.  ...  ..  «

 पुणे  में  शुष्क  पत्तन

 Ste

 6023.  भी  पशवन्तराब  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पुणे  में  शुष्क  पत्तन  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  इस  पत्तन  को  कब  तक  चालू  कर
 दिया  जायेगा  ?--

 न  >_  १  मिन्मी

 वाणिउ्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पोਂ  चिदम्धरम्‌  )  :  सेन्ट्रल  बेय  रह  उरसिंग  कार्पोरिशन

 ने  दिनांक  !5  को  पुणे  में  एक  कन्टेनर  फ्रंट  स्टेशन  )  पहले  द्वो  चालू  कर

 दिया  कन्टेनर  फ्रेंट  स्टेशन  कन्टेनर  निर्यात-माल  के  भराई  और  सीम।-शुल्क

 निकासी  की  स॒विधाएं  देता  है और  साथ  ही  आयात-माल  के  सींम  शुल्क  निकासी  और  वित*ण

 की  सुविधाएं  भी  प्रदान  करता  है  ।  नल  थे  हफ  हक  *

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 टपत  का  जी  कि हा  $  6  हा  ा  ०  $



 लिखित  उत्तरे  6  1991

 तस्करी  की  गतिविधियों  को  रोकना

 6024.  झो  राजनाथ  सोसकर  शास्त्री  :

 भी  राम  लखन  सिह  यादव  :  क्‍या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पुलिस  तथा  सीमाशुल्क
 अधिकारियों  द्वारा  लाखों  रुपये  मूल्य  की  तस्करी  का  सामान  पकड़ा

 यदि  तो  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  ओर  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कायंवाही
 की

 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  वायु  एवं  जल  मार्गों  पर  निगरानी  व्यवस्था  को  सुदृड़
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 क्या  बड़ी  संख्या  में  लोग  केवल  तस्करी  करने  एवं  प्रतिबधित  तथा  निषिद्ध  वस्तुओं  को
 लाने  के  उद्देश्य  से  ही  विदेशों  का  दौरा  करते

 (४)  यदि  तो  इन  व्यक्तियों  पर  विशेष  निगाह  रखने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गये  तथा
 बिगत  में  इन  में  से  कितने  व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया  भोर

 उपयु क्‍त  अवधि  के  दौरान  इस  प्रकार  पकड़े  गये  सामान  की  बिक्री  से  कितनी  आय  हुई  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  से  विभिन्‍न  एजेन्सियों  द्वारा
 वित्तीय  ब्ष  1988-89,  1989-90,  1990-91  और  1991  92  1991  के  दौरान

 लीमा-शुरुक  1962  के  उ  बन्धों  के  तहत  पकड़े  गए  सोने  भौर  चांदी  की  मात्रा  और  मूल्य
 तथा  अन्य  निषिद्ध  माल  का  मूल्य  संलग्त  में  दिया  गया  नशीले  औषध  द्वव्य  सम्बन्धी  कानून
 प्रवर्तन  एजेन्सियों  द्वारा  इसी  अवधि  के  दौरान  सारे  देश  में  पकड़े  गऐ  विभिन्‍न  स्वापक  औष्घ-द्रब्य  तथा
 मनः  भ्रभावी  पदार्थों  की  मात्रा  का  ब्यौरा  संलग्न  विव  में  दिया  गया  है  ।

 निधिद्ध  माल  के  राज्य-वार  आंकड़  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 बिगत  तीन  बैलेण्डर  वर्षों  के  दोरान  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  सारे  देश  में  गिःफ्तार  किए

 गए  व्यक्तियों/जिन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  उन  ध्यवितयों  की  संख्या  नीचे  सारणी  में  दी  गई

 वर्ष  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  जिन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  उन

 की  संख्या  व्यक्तियों  की  संख्या

 1989  3884  2028

 1990  3356  1528

 +1991  1482  825

 Sate  अनन्तिम

 OO

 मिथिद्ध  माल  कौ  तस्करी  में  ग्रस्त  पाए  गये  व्यक्तियों  पर  विभागीय  न्यःयनिणंयनों  में  दण्ड  दिया
 जाता  है  ओर  उपयुक्त  मामलों  में  न्यायालयों  में  मुकदमे  भी  चलाए  जाते  यदि  आवश्यक  समझा  जाता
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 है  तो  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1974  के  उपबन्धों  के  अन्त  मंत
 नजरबन्द  भी  किया  जाता  है  ।

 तस्करी  रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ओर  ी-रोधी  तंत्री  को  समग्र  देक्ष
 विशेषकर  भू  समुद्री  तटों  के  संवेदनशील  क्षेत्रीं  और  अ  तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  ओर  समुद्री
 पत्तनों  पर  चुत  बना  दिया  गश  तस्करी  का  पता  लगाने  और  इसे  रोकने  के  लिए  सभी  सम्बन्धित

 एजैन्सियों  क ेसाय  घ॒निष्ठ  ताल  मेल  बनाए  रखा  जा  रहा  एक्स-रे  असबाब  धातु  लोजी
 रात्रि  में  देखने  के लिए  क  म  में  लाई  जाने  वाली  आदि  जैसे  अत्याधुनिक  उपकरणों  का

 अधिकाधिक  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  सीमाशुल्क  प्राधिकारियों  हारा  निपटाब  किए  यए  सोमाझुस्क
 के  जब्तशुदा  मात्र  का  मूल्य  नीचे  सःरणी  में  दिया  गया

 वर्ष  मूल्य
 रुपयों

 1980  ना  484.30

 1990  जज  486.61

 *1991  गा  325.95

 *आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 वर्ष  सोना  चांदी  अभिगृहीत  अन्य

 मात्रा  हु  मूल्य  मात्रा  मूल्य  निषिड  माल  का  मूल्य
 रु०  ९०

 1988.89  8086  264.43  26010  16.64  198.80

 6268  199.50  148464  102.56  243.88
 1989-90

 -  5399  183.97  206666  136.92  388.32
 +  1990-91

 105
 + 1991-92  1744  61.40  66644  45.08  109.15

 ____  |  २ਂ  पफपप््प्िप्फजहफ्जहै--पऋज/फैफ/8३ऋऋखेैाः

 ४
 *  आबकड़े  अन्तिम  हैं  ।
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 गन

 किलोग्राम

 द्रव्य  .....  1988-89
 1989-90...  1990-91  199

 Tie LG  re  ॥

 हि
 धर

 क्षको
 ह

 4887...  1989...  1294

 PAO  ..  :..  21  92  8  4

 हेरोइन  2781  2402  1739  178

 ४.  ५.  |,  42104  50482  38052  23461

 हशीशा  7921  7165  6899  1031

 कोकीन  .  9  3  2  न+

 1395  858  2282  259

 एम्फीटामाइन  9  5  ण्गाय
 ना

 फिनोगरबीदल  720  --
 --

 आंकड़े
 *टिप्पणी  :  स्वापक  औषध  द्रब्यों  के सही-सही  मूल्य  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सका  है  चूंकि

 यह  इनकी  उद्गम  स्थान  आदि  पर  निर्भर  करता

 आयुध  कारखानों  द्वारा  धनराशि  का  उपयोग

 6025.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ककया  चारत  के  नियंत्रकं'और  मह।लेखा  परीक्षक  ने  रक्षा  सेवाएं-थल  सेना  और  आयुध्र  कारख.नों

 ड्ृंघी  अपने  प्रतिवेदन  (1991  का  संख्या  में  यह  टिप्पणी  की  हैं  आयुध  कारखानों  द्वारा

 सिशि  का  कम  उपयोग  किया:गया  है

 €  -  यदि  हां,,तो  इन  कारखानों  द्वारा  धनराशि  का  काम  उपयोग  किए  जाने  के  क्या  कारण

 और
 /.  सरकार  इस  सबंध  में  और  क्या  व  दम  उठाने  का  विचार  हैं  ?

 £  -  मंत्री  शरद  :  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  ने  1991  की

 रिपोर्ट  8  में  यहू,दिपरणी  की  है.कि  अयुध  निर्माणियों
 ने

 1987-88  से  लग  तर  बचत  की

 आयुध  निर्माणियाਂ  बनुदान  के  अन्तर्गत  बचत  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार

 1987-88  में  सामान  प्राप्त  होने  में  1988-89  में  उजरती  कार्य  की  संशोधित  प्रतिघंटा  दर

 के  बारे  में  निणंय  न  लिया  जाना  तथा  1988-89  और  1989-90  में  बायुसेना  ~.
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 आदि  को  की  गई  आपित  के  लिए  अपेक्षाइत  अधिक  वसूली  होना  ।

 >  खर्चे  के  बारे  में  हुई  प्रगति  और  अन्य  संबंधित  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  घन
 की  अवश्य  +ता  के  प्रश्न  की  लगातार  पुनरीक्षा  करती  रहती

 +  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  के  पुनान  युक्त  कर्मचारी

 6026.  श्री  रामबदन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 स्टेट  भंक  आफ  इन्नैर  के  उन  कर्मचारियों  की  श्र  णीवार  संब्या  कितनी  है  जिन्हें
 बार्यतः  सेवानिवृत  कर  दिया  था  भौर  सेवाएं  1986  से  1988  के  दौरान  बैंक  द्वारा  समाप्त
 कर  दी  गई

 उन  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  भनुकंपा  के  आधार  पर  पुनः  नियुक्त  किया

 गया  था  तथा  उनके  वेतनमान  क्‍या  हैं  ओर  वे  किस  स्थान  पर  नियुक्त

 क्या  पुनः  नियुक्त  कमंचारियों  को  उनकी  पूर्व  सेवा  के लिए  उनके  भविष्य  निधि  अंशदान

 की  र/शि  अभी  तक
 नहीं

 दी  गई

 यदि  तो  देरी  के  बया  कारण  भोर

 (४)  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?
 we

 ित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  हूयकरधा  विकास  निगम  संबंधो  समिति

 ०२३027.  प्रकाश  वी०  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  समय  पहले  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  के  कार्यों  को

 जांच  क़रने  के  लिए  तथा  इसको  कार्यत्रणाली  में  सुधार  करने  हेतु  सुझाव  देने  के  एक  समिति  को

 गठित

 यदि  तो  उक्त  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  दे  दी

 ३
 |  यदि  तो  समिति  द्व'रा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  समित्रि  अपनी  रिपोर्ट  कब  दे  देगी  ?

 .  ब्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  अशोक  :  राष्ट्रीय  हथकरधा  विकास

 मं  के  कार्यों  की  जांच  करने  और  उनमें  सुधार  करने  हेतु  उपाय  सुझाने  के  लिए  तत्कालीन  वस्त्र  मंत्री

 सा्नलिखिए  सदस्यों  की  समिति  के  गठन  का  सुझाव  दिया  था  ।
 ह
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 1.  श्री  मिश्री  लाल

 गांव  ब्लॉक  न
 जिला  बिहार  ।

 2.  श्री  बालेश्वर

 उत्तर  प्रदेश  ।

 3.  प्रो०  भाग  सिंह

 गांव  खेरी

 पो०आऑ०

 जित्ता  हरियाणा  ।

 4.  श्री  प्रगदा  सांसद

 171,  नार्थ  नई  दिल्‍ली  ।

 5.  श्री  कासिम  अली  पूर्व

 1,  तालकटोरा  नई  दिल्‍ली  ।

 किर  भी  चुनाव  प्रकिया  चलते  रहने  के  कारण  उबत  समिति  के  गठन  के  संबध  में  आदेश  जारो

 नहीं  किए  गए  थे  ।  कप

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 ह

 दिल्‍ली  में  सड़कों  का  रख-रखाव  चर

 6028.  ओ  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  जल  भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  सड़कें  वर्षा  के  पानी  की  उग्नता  श्रौर  दबाव  को  सह  नहीं  सकी  हैं  ओर
 बरसात  के  मौमम  में  उनरी  हालत  बिगड़  गई

 यदि  तो  सरकार  ने  सड़कों  को  यातायात  योग्य  बनाये  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 इन  सड़कों  को  पिछली  बार  दुबारा  कब  बनाया  गया  था  या  इनकी  मरम्मत  की  गई  थी
 ओर  इन  पर  कितना  खर्च  हुआ

 दिल्‍ली  में  सड़कों  की  जीवन-अवधि  कितनी

 (=)  सड़कों  के  घटिया  स्तर  की  बना  :  के  क्‍या  कारण  और

 ठेकेदारों  से उनके  खर्च  पर  सड़कों  को  मरम्मत  कर  ने/दुबारा  बनाने  के  लिए  क्या  कुदम  ।
 उठाये  गये  हैं  ?  |

 ५ +  जल-भूसल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 शांड़िधानिक  रूए  से  यह  मंत्रालय  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  विकास  और  अनुरक्षण  के  लिए
 उत्तरदाई  अन्य  सभी  सड़कों  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  आवश्यक
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 उत्तरदाई  है  ।  दिल्ली  में  सावंजनिक  सड़कों  का  रख-रखाव  दिल्‍ली  नई  दिल्‍ली  नगर
 दिल्‍ली  निगर  निगम  और  दिल्‍ली  छावनी  बोडं  द्वारा  किया  जाता  है  |  जैसाकि  इन  अभिकरणों  द्वारा

 ४  *
 सूचित  किया  है  कि  हाल  की  लगातार  बरसात  के  कारण  कुछ  सड़कों  में  कुछ  स्थानों  पर  छोटे-मोटे  गड़डें
 हो  गये  हैं  और  टूटफूट  हो  गई  है  ।  गश्ढ़ों  और  क्षतिग्रस्त  सड़क  तल  की  अस्थाई  रूप  से  मरम्मत  करने  के
 ज्ञिये  संबंधित  अभिकरणों  द्वारा  कायंवाही  की  गई  है/की  जा  रही  तथापि  कुल  मिलाकर  सड़कें
 यात  वहन  करने  की  ध्थिति  में

 और  इनका  क/यंकाल  लगभग  5  वर्ष  है  ।  सभी  सड़कों  पर  एक  साथ  ही  सतह
 चढ़ाने  कां  कार्य  नहीं  किया  जाता  ।  दोबारा  सतह  चढ़ाने  का  काय॑  सामान्यतः  5  वर्ष  की  अवधि  के  बाद
 किया  जाता  है  ओर  मरम्मत  का  आवश्यकतानुसार  किए  जाते  90  91  के  दौरान  नई  दिल्‍ली
 नगर  पालिका  ने  80  लाख  bo,  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  865.29  लाख  मार्गों  को
 दिल्‍ली  छावनी  ने  शून्य  और  दिहली  नगर  निगम  ने  657.33  लाख  र०  खचं  किए  ।

 (४)  और  घटिया  स्तर  की  सड़कें  बनाने  के  कोई  विशिष्ट  मामले  सामने  नहीं  आये  हैं  ।

 सड़क  तल  अधिकांशतः  भीड़भाड़  वाले  क्षेत्रों  में  अत्यन्त  सघन  यातायात  के  कारण  क्षतिप्रस्त  होता  है  ।
 गारंटी  की  अवधि  में  यदि  कोई  मरम्मत  की  जानी  हो  वह  सबधित  ठंकेदार  द्वारा  की  णाती

 प्रमुख  बन्दरगाहों  को  हुआ  लाभ

 6029.  प्रो०  के०बो०  भधामस  :  बया  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 देश  की  प्रमुख  बन्दरगाहों  को  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  हुए  घाटों/लाभों  का  ब्यौरा  क्या
 ९  और

 (a)  इन  बन्दरगाहों  की  कार्यक्षमता  बढ़ाने  क ेलिए  बया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  :  मह्वापत्तनों  के

 घाटे/मुनाफे  को  प्रचालन  अधिशेष/घाटे  के  रूप  में  मापा  जाता  प्रचालन  अधिशेष/धाटे  को  गणना

 प्रचालन  आय  में  से  प्रचालन  खर्च  घटाकर  की  जाती  है  जबकि  निवल  अधिशपष/घाटे  की  वित्त  तथा
 विविध  वित्त  और  विविध  खर्च  को  शामिल  क  «के  तथा  विभिन्न  आरक्षित  निधियों  से/की  अन्तरित

 करके  की  जाती  वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  लिये  महापत्तनों  के  प्रचालन

 अपधिशेष/घाटे  और  निबल  अधिशेष/घाटे  के  आंकड़ों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 उपकरणों  को  बदलना/आधुनिकीकरण  बर्थों  की  वृद्धि  करना  और  बुनियादी

 सुविधाओं  में  सुधार  करना  जैसे  अनेक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 पत्तन  का  नाम  प्रचालन  अधिशेष/घाटा  (--)  निवल  अधिशेष/धाटा  (--)

 ८०)  २०)

 4  1988-89  ..  1989-90  1990-91  1988-89  .  1989-90  1990-91

 )

 बम्बई  7362.5 1  6207.19  6388.00  201.07  228.33  21.00

 कलकसा  5406.07  5825.50  6487.99  101.02  229.14  121.47

 औैकोचीन  1104.42  1743.59  361.40
 .  337.74
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 हे  2  3  4  5  6  7.

 कांडला  2018.74  2378.87  2840  24  163351  1995.72  2603.24

 मद्रास  5547.31  5780.04  6423.00  96.26.  98.84.  99.00

 मुर्गांव  ,  1609.01  1619.72  1437.23  2.86  5.38...  4.85

 न्यू  मंगलोर  1112.76  648.81  1424.81  17054  न  237.63

 पारादीप  1461.51  2355.86  3519.27  529.43  266.99  413.11

 तूतीकोरिन  659.91  816.53  809.08  14.34  14.42.  21.17

 विशाबापत्तमम  3446.72  5264.78  3806.65  .  686.67.  989.25  341.55

 जवाहर लाल
 —  708.80  ~—  (--)69.03  556.34

 -  राष्ट्रीय  रक्षा  खड़कवासला  हारा  नदी  दोड़  अभियान

 Cr  6030.  झो  प्रताप  राब  बो०  भौँसले  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ५
 क्या  राष्ट्रीय  रक्षा  खड़स्वासला  ने  किसी  नदी  दौड़  अभियान  का  आयोजन

 किया  ,

 यदि  तो  ग्रुप  के  सदस्यों  उनके  चयन  मानदण्ड  तथा  अभियात्र  के  अन्तर्गत  आने  वाले

 क्षेत्र  सहित  इस  अभिषान  का  ब्यौरा  क्या

 इस  अभियान  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  ज्ऊ

 इस  अभियान  के  दौरान  क्‍या  उपलब्धि

 क्या  राष्ट्रीय  रक्षा  विचार  भविष्य  में  भी  ऐसे  अभियामर
 आयोजित  करने  का

 ह
 +

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  '

 यदि  तो  इसके  क्या  काएण  हैं  ?  ह

 रक्षा  मंत्री  सरद  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 ॥॒  विवरण

 राष्ट्रीय  रक्षा  खड़कवासला  ने  व्यास  नदी  में  1776-91  से  20-7-91  तक  दौड़

 अधियान  का  आयोजन  किया

 og.  अकादमी  के  2  सेना  सेना  चिकित्सा  कोर  के  |  अधिकारी  और  15  कंडेटों  का

 एक  दल  बनाया  गया  था  जिसमें  से  2  सेना  सेना  चिकित्सा  कोर  |  ध्धिक।री

 ओर  12  कंडेंटों  ने भाग  लिया  |  दल  में  शामिल  अधिकारियों  और  कंडेटों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं  :--  -

 '  मेजर  एस०एंस०  यायव  दल  का  नेता  +
 कैप्टन  अशीष  उप्पल

 '
 दल  का  उपनेता

 कैप्टन  रितु  चन्द्र  |  चिकित्सा  खधिकारो

 कैडेंट एं०  द्ज्क
 -  कंडेट  डी०  गोगई  हु

 ;
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 कंडेट  ए०डी०  साहा

 20692/एफ/83/कंडेट  के  ०एच०  मधनन

 कैडेट  अजय  प्रताप

 क॑डेट  धीरज  भाटिया

 19400/%/81  कंडेट  डी०एस०  चौमा

 कैंडेट  पी०एस०  दसौनी

 कैडेंट  जी०एस०  बाजवा

 कंडेट  ए०  कापड़े

 कंडेट  एम०एस०आर०के०  राजू
 2022  कंडेट  वी०एस०  हरका

 केड्टेट  बी०एस०  कादिआन

 कंडेट  राजेश  पवार

 कैडेट  ए०जे०एस०  संघधु

 3.  सभी  वालंटियर  कंडेटों  का  चयन  व्यास  नदी  में  तैराकी  परीक्षणों  और  वास्तविक  प्रशिक्षण  के
 दौरान  उनके  कार्यनिष्पादन  के  आधार  पर  किया  कैडेटों  के  प्रारम्थिक  चयन  के  निम्नलिखित
 मानदंड  रखे  गए  थे

 कंडेटों  को  शारीरिक  रूप  से  स्वस्थ  होना  चाहिए  ।

 कडेंट  को  उत्कृष्ट  तैराक  होना  चाहिए  ।

 पिदले  छः  महीनों  के  दौरान  फंडेटों  को  किसी  तरह  को  बोमारी  की  शिकायढ़  नहीं
 होनी  चाहिए  ।

 कैडेटों  ने  1990  के  पिठले  अभियान  में  भाग  नहीं  लिथा  हो  ।

 यह  अभियान  कुल्लू  से  मंडी  तक  व्यास  नदी  पर  लगभग  80  किलोमीटर  का  था  ।  अभियान  में

 भाग  लेने  वाले  दल  को  पावंती  जो  व्यास  की  सदट्षायक  नदी  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ।

 4.  इस  पर  लगभग  47000/-  रुपये  खर्च  आया  ।

 5.  इस  अभियान  से  भाग  लेने  वालों  की  टीम  नेतृत्व  साहसिक  भावना  तथा

 शारीरिक  मजबती  में  वृद्धि  हुई  ।

 6.  राष्ट्रीय  रक्षा  अहादमी  ने  वर्ष  1992  की  दूसरी  छमाही  में  18  कंडेटों  के  अन्य  म्रुप  को  लेक र

 चिनाव  अथवा  सिन्धु  नदी  में  एक  और  लोक  अभियान  पर  जाने  को  योजना  बनाई  .  +

 बिहार  में  किसानों  को  ऋण

 ह
 6031.  श्री  ललित  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  योजनाओं  का  «रा  क्‍या  है  जिनके  अन्तगंत  बिहार  में  किसानों  को  ऋण  दिये  जा

 रहे

 कया  इस  प्रक्रिया  को सरल  बनाने  तथा  इन  योजनाओं  को  उदार  विशेषतौर  पर

 छोटे  प्रौर  सीमान्त  किमानों  को  ऋण  स्वीकृत  करने  हेतु  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा

 बिहार  सहित  पूरे  देश  के  किसानों  को  उनके  द्वारा  स्वयं  किए  जाने  वाले  कृषि  एवं  उससे  सम्बन्धित  कार्यों
 के  लिए  अथवा  इस  सम्बन्ध  मे  सरकार  द्वागा  गई  किन्द्रों  योजनाओं  के  माध्यम  से  ऋण  प्रदान  किए
 जाते  वित्तीय  संरथाओं  द्वारा  ऐसी  गतिविधियों  का  वित्त  पोषण  करना  निरतर  आधार  पर  उधार  देने
 के  उनके  सामान्य  परिचालनों  का  एक  ट्स्सा

 विशेष  रूप  से  छोटे  एवं  सीमांतिक  किसानों  को  ऋण के  प्रवाह  में  बद्धि  करने  के  लिए
 कई  कदम  उठ.ए  गए  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  भी  उधार  प्रक्रियाओं  वो  सरल  एवं  उदार  बनाने  के

 लिए  व/णिज्यक  बैंकों  को  विस्तृत  मार्म  निर्देश  जारी  किए  उनमें  से  कुछ  महत्वपूर्ण  ये  हैं  :

 1.  7500/-  रुपए  तक  के  फसल  ऋणों  का  ब्याज  10%  वाधिक  को  बम  दर  पर  रखा  जाता
 ॥

 2.  छोटे  एवं  सीभांतिक  झिसानों  द्वारा  लिए  गए  7500/-  रुपए  तक  के  किसी  निवेश  ऋण  को

 ब्याज  दर  केवल  10%  वाषिक  है  ।

 3.  छोटे  एवं  सीमां3क  किसानों  द्वारा  लिए  गए  फसल  ऋणों  के  मामले  में  नामे  डाला  जाने  वाला

 ब्यजज  मूलधन  से  अधिक  नहीं

 4.  10,000/-  रुपए  तक  ऋणों  के  लिए  तीसरी  पार्टी  की  गारंटी  अथवा  सपाश्विक  प्रतिभूति
 पर  जोर  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 5.  कृषि  क्षेत्र  में  चालू  देयराशियों  पर  ब्याज  को  चकवृद्धि  ब्याज  में  नहीं  बदला

 6.  ग्रामीण  शाखा  प्रबंधकों  को  मंजूरी  की  समुचित  शक्षितयां  प्रत्यायोजित  करना  ताकि  अधिकांश

 ऋण  आवेदन  शाखा  स्तर  पर  ही  मंजूर  कर  दिए  जायें  ।

 बिहार  में  गरोबों  को ऋण

 6032.  भी  ललित  उरांब  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बिह्षार  में  लोहा  पलामू  और  समस्तीपुर
 स्थित  राष्ट्रीय  बैंकों  की  विभिन्‍न  शाखाओं  द्वारा  गरीबी  रेखा  से  नीचे  और  उससे  ऊपर  जीवन

 यापन  करने  वाले  कितने  व्यवितयों  को  ऋण  मंजूर  किए  गए

 इस  अवधि  के  दोरान  कितने  व्यवितियों  को  आटोरिक्शा  और  ट्रैबटर  आअरीदने

 तथा  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  ऋण  मंजू  र  किए

 इन  बैंक  शाखाओं  में  कितने  ऋण  आवेदनपत्र  एक  वर्ष  से  ग्रधिक  समय  से  लम्बित  पड़

 उनमें  से  कितने  आवेदनपत्र  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  स्वीकृति  के  लिए  भेजे  गए  और
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 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  बैंकों  द्वारा  अनुसुचित  जनजातियों  के  कितने  आवेदकों  को
 ऋण  प्रदान  किये  गये  और  उनके  कितने  आवेदनपन्न  अभी  भी  लम्बित  पढ़े  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  कौ  जा  रही  हैं
 क्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  कं

 के
 कपड़ा  सिलों  का  आधुनिकोौकरण

 ]

 6033.  भ्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  वस्त्र  उद्योग  आधुनिकीकरण  निधि  में  से  विभिन्‍न  कपड़ा  मिलों  को  गत
 तोन  वर्षों  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 क्यासरकार  ने  इन  मिलों  द्वारा  आधुनिकीकरण  काय॑क्रम  पर  व्यय  की  गई  राशि  तथा
 इन  मिलों  के  एकत्रों  का  आधुनिकीकरण  किये  जाने  के  बाद  उनके  कार्यकुशलता  सम्बन्धी  कोई  आकलन
 किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :

 वर्ष  स्वीकृत  राशि

 198 8-8 9  114

 1989-90  320

 1990-91  273

 और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  वर्ष  1989  के  में  किसी  समय
 वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  योजना  के  अंतर्गत  सहायता  प्राप्त  ऐसे  एककों  का  अध्ययन  किया  था  जिन्होंने

 आधुनकीक रण  योजना  क्रियान्वित  की  इनमें  से  अधिकांश  कताई  एकक  मिश्रित  एककों  के
 मामले  में  भी  मु्यतः  कताई  विभागों  को  सुदृढ़  बनाने  पर  बल  दिया  गया  प्राघुनिकोकरण  के
 कारण  मशीन  और  श्रमिकों  की  समग्र  उत्तादकता  में  उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  अप:दष्ट  में  कमी  हुई

 बेहतर  कीमत  वसूली  तथा  लाभप्रदता  प्राप्त  हुई  इसके  अलावा  आधुनिककरण  से  इस  कताई  और
 मिश्नित  दोनों  प्रकार  के  एककों  को  अपनी  निर्यात  क्षमता  बढ़ाने  में  भी  मदद  मिली  है  ।

 इन्डियन  ओवरसीज  बेक  द्वारा  खाड़ो  देशों  को  जाने  वाले  लोगों  को  ऋण  देने  सम्बन्धी  योअनगा

 6034.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन्डियन  ओवरसीज  बंक  ने  खाड़ी  देशों  को  जाने  वाले  लोगों  के  लिए  एक  ऋण
 योजना  लागू  की

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कौन-कौनसी  शर्तें  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  यह  योजना  इन्डियन  ओवरसीज  बैंक  की  प्रत्येक  शाखा  गें  लागू  की  गई  भर

 .  यदि  तो  इन्डियन  ओवरसीज  बेंक  की  सभी  शाखाओं  में  इस  योजना  को  लागू  करने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  (a)  इण्डियन  ओवरस्स  ज  बैंक  के

 अनुस  खाड़ी  क्षेत्र  में  जाने  वाले  लोगों  के  यात्रा  व्यय  को  पूरा  करने  के  ऋण  मंजूरी  की  उरीनਂ

 एकयोजना  है  ।  इस  योजना  के  अन्‍्तगंत  टंघ  पासपोर्ट  वीसा/अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  ध  रक  तथा  सुनिश्चित
 रोजगा  <  के  प्रस्त'व  वाले  भारतीय  राष्ट्रह  18%  प्रति  वर्ष  की  न्यूनतम  ब्याज  दर  पर  अधिक  से

 एक  रुपए  तक  का  ऋतण॑  प्राप्त  कर  सकते  जिसे  ब्याज  सहित  20  मासिक  +स्तों  में  व।पस  करना
 10,000  इस  प्रकार  का  ऋण  दो  व्यक्तियों  की  गारंटी  पर  दिया  जाता  वतंमान  इंडियन

 होता,वरसीज  बैंक  इस  योजना  को  केवल  केरल  की  शाखाओं  में  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।

 उड़ीसा  में  चाय  बागान  लगाना

 6035.  भी  गोपीनाथ  गश्नपति  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 उद्दीसा  में  किन-किन  क्षंत्रों/जिलों  में  चाय  बागान  लगाने  का  कार्य  आरम्भ  किया  गया

 (a)  कया  इस  राज्य  के  कुछ  अन्य  वन  क्षेत्रों  तथा  जनजातीय  जिलों  की  जलवायु  सम्बन्धी

 परिस्थितियां  भी  चाय  बागान  के  लिए  उपयुबत  हैं

 यदि  तो  उड़ीसा  में  चाय  बागानों  के
 क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए
 क्या  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  महेन्द्रगिरि  तथा  अन्य  परवव॑तीय  क्षत्रों

 में
 चाय  की  खेती  की

 संभावना  का  पता  लगाया  गया  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जानिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  उड़ीसा  राज्य  के  क्यो  झर  जिले

 में  स्थित  भुय  नपीढ़  चाय  बागान  में  चाय  रोपण  शुरु  कर  या  गया  है  ।

 और  प्रारम्भिक  रिपोर्टों  से
 पता  चलता  है  कि  कालाहांडी  जिले  की  थुआमुल

 रामपुर  तहसील  भौर  फूलब"ी  जिले  के  दरागबडी  क्षेत्र
 की

 लगभग  2800  हेक्टेयुर  जमीन  चाय  की
 औेती  के  लिए  उपयुक्त  इस  क्षेत्र  मे ंचाय  पौध  उगाने  के  प्रथम  प्रयात्र  के  रूप  में  च।य  नसंरियां

 स्थापित  करसे  के  लिए  चाय  बोड्  ने  25  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  हूं  ।

 (a)  अभी  तक  इस  क्षेत्र  में  चाय  खेती  की  सम्भावना  का  पता  नहीं  लगाया  गया  हैं
 ।

 (2)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षंत्र  के  बेंकों  तया  बित्तोय  संस्थाओं  का  कार्यनिष्पादन

 6036.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 झी  बाऊ  वयाल  लोशी  :  क्‍या  विस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्थो  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  तथा  वित्तीय  ,

 संस्थाओं  के  कार्य-निष्पादन  की  पुनरीक्षा  की

 यदि  तो  उसके  बया  परिणाम  निकले

 क्‍या  सरकार  के  पास  इन  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  की  पुनरीक्षा  मौर  निगरानी  रखने

 के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  आया  था  जिनमें  ये  बैंक  शामिल  और
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 यदि  तो  इन  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजवीर  और  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के
 बंकों  अर  वित्तीय  संस्थाओं  की  निर-तर  आधार  पर  पुनरीक्षा  करती  आ  रही  आवश्यक  सुधारात्मक
 उपाय  करने  के  लिए  उन्हें  समय-समय  पर  सभुचित  निर्देश  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 हा  और  केच्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिन्‍्त  योजनाओं  के  कार्यनिष्पादन  की
 स/कारी  क्षत्र  के  बैंकों  के  निदेशक  भारतीय  रिजवं  बैंक  और  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय
 पर  पुनरीक्षा  की  जाती  है  और  लोगों  की  आवश्यकतानुरूप  योजनाओं  का  प्रभावी  और

 अनुकूल  बताने  के  लिए  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 निर्यातकों  को  शुल्क  पुनः  वापसी  को  धतराशि  देना

 6037.  श्रो  ताराचन्द  खंडेलवाल  :  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पिछले  बारह  महीनों  से  निर्यातकों  को  शुल्क  पुनः  वापसी  की  धत-शाशि  नहीं
 दे  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यह  घन-राशि  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  सरकार  पिठले  बारह  महीनों  से

 पहले  ही  की  तरह  नि  का  शुल्क  प्रति  अदायगी  की  राशियों  का  संवितरण  करती  भा  रही

 और  प्रश्न  नहीं

 सरकररी  क्षेत्र  शिपयाड्डों  के  पुनरद्वार  का  कार्यक्रम

 038.  श्री  गुरुदात  कामत  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  शिपयार्डों  के  पुन*्४र  के  लिए  एक  कायंक्रम  तैयार
 किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इससे  जहाजरानी  उद्योग  में  अधिक  पूजी  बढ़  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाईटलर  )
 :  और

 यार्डो  के  पुन॒रुद्धार  के  लिए  सरकार  इस  समय  अनेक  उपायों  पर  विचार  कर  रही  इनमें  पू  जोगत

 समुद्रगामी  जहाजों  के  निर्माण  के  लिए  सरकार  द्वारा  देय  सब्सिडी  में  जहाज  के  देय  मूल्य
 का  50%  तक  के  ध्रायात  को  कर  मुक्त  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 और  साउंजनिक  क्षेत्र  के  शिपयाड़ों  के  पुनस्ड्धार  कार्यक्रम  का  नौबहन

 ४ਂ  उशोग  में  पूजी  प्राप्त  होने  पर  कोई  असर  नहीं  पड़ेगा  लेकिन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  शिपयाडों  की

 वित्तीय  स्थिति  पर  अवश्य  ही  इसका  लाभश्रद  प्र  भाव  पड़े  गा  ।

 अज्जक  व्यापार  निगम  का  खनिज  तया  धात्‌  व्यापार  निगम  के  साथ  बिलय

 ni  6039.  श्री  बिनोद  बिहारी  महतो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  +ुपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  अश्रक  व्यापार  निगम  का  खनिज  तथा  धातु  ब्यापार  निगम  के  साक्ष  मिलय  कर  टिका

 गया

 यदि  तो कब  और  उसके  कया  कारण

 क्‍या  विलय  के  पश्चात्‌  अम्रक  व्यापार  निगम  के  सभी  करमंचारिद्ों  को  खनिज  तथा
 घातु

 व्यापार  के  वेतनमान  दे  दिये  गये

 यदि  तो  इसके  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  ओर  कै

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बडा  पु

 सोटर  दुधंटना  दावे  सम्बन्धी  स्यायाधिकरण

 6040.  श्री  अजु  न  सिह  यादज  :  क्या  लल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  2।  1991  के  इ  ढियन  एक्सप्रेस  में  कम  अस्डर
 फायर  फार  टार्डीनिसਂ  शौष॑क  से  प्रकाशित  सम!चार  की  भोर  भगाक्ृष्ट  किया  गया  और

 पक
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  है  और  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा

 fest  किये  जाने  का  बिचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 मोटर  वाहन  अधिनियम  को  धारा  165  के  अनुसार  दावा  म्यायाधिकरण  स्थापित  करने
 कथा  उनके  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  निर्धारित  ब.रने  की  जिम्मेदारी  राज्यों  सरकारों  की
 दावों  एवं  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  उपयुक्त  कारंबाई  करने  हेतु  अध्ययन  रिपोर्ट  में  की  गई
 सिफारिशें  राज्य  सरवारों  तथा  राष्ट्रीयकृत  बीमा  कम्पनियों  को  भी  भेज  दी  गई  है  ।

 .  विदेशी  मुद्रा  में  लेन-देन  कार्य  करने  हेतु  बेंक  शुल्क

 6041.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मन्त्री  26  जुलाई  1991  को  अंतरांकित
 च्रश्न  संदया  699  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बेंक  आफ  फारेन  एक्सचेंज  डीलस॑  एसोसिएशन  आफ  इण्डियाਂ  शीषंक  बाली
 .  पुश्तितका  में  दर्ज  शुल्क  दरें  ही  ले  सकते  हैं  या  वे  उच्च  दरें  भी  लगा  सकते  और

 विदेशी  मुद्रा  में  लेन-देन  सम्बन्धी  कार्य  करने  हेतु  बैंकों  द्वारा  छच्च  शुल्क  दरें  लगाये  जाने
 से  सम्बन्धित  जिर्यातकों  की  शिकायतों  का  निपठान  करने  के  लिए  स्थापित  की  गई  अथवा  विद्यमान

 एजेन्सी  का  नाम  क्‍या  है  ?  वि
 विस  मंत्राप्षम  सें  राज्य  भन्‍्त्रो  दलबोर  भारतीय  रिजर  बैंक  ने  सुचित  किया

 है  कि  भारत  में  भारतीय  विदेशी  मुद्रा  डीलर  संघ  द्वारा  लगाये  जाने  वाले  प्रभार  जो  उनकी  पुष्तिका
 जे  दर्ज  आशाप्रक  हैं  |  प्राधिकृत  अर्थात्‌  बेंक  इसमें  निर्धारित  प्रभारों  के  अलाबा  अन्य  प्रभार

 पह्दी  से  सकते  |  है
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 प्राधिकृत  डीलरों  द्वारा  लगाए  गये  प्रभारों  सम्बन्धी  शिकायतों  को  निपटाने  के
 सम्बन्ध  में  भारतीय  विदेशी  मुद्रा  डीलसं  मेकर  टावर्स  कफ  से
 सम्पर्क  कर  सहूते  हैं  ।

 चावस  सोदे  सें  विदेशी  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघन  का  आरोप

 6042.  श्री  सदन  लाल  छुराना  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यार  दिनांक  23  199!  के  इंडिपत  एफ्सप्सा  में  फैरा

 वायोलेशन  इत  राइस  डीलਂ  झीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  गया

 यदि  तो  क्‍या  यह  सच  है  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियपन  अधिनियम  के  उल्लंघन  के

 करोड़ों  रुपये  के  कई  गम्भीर  मामले  जिनमें  बम्बई  के  प्रभावी  चावल  निर्यातकों  का  एक  समूह  शामिल

 प्रकाश  में  आये

 यदि  तो  चावज्ञ  निर्यात  सौदे  में  शामिल  निर्यातकों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उनके

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उल्लघन  सम्बन्धी  अन्य

 मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  भोर  उन  पर  कया  कायंबादी  की  गई  और

 (&)  बिंदेशी  मुद्रा  विवियमन  के  उल्लंघन  को  उकताने  वाली  खाभियों  का  प्ला  लगाकर  इस्हें
 समाप्त  करने  के  लिये  क्‍या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  र/मेश्वर  :  जी

 और  रुपया  व्यापार  व्यवस्थाओं  के  अन्तर्गत  किए  गए  कतिपय  निर्धात  मामलों  सें

 भशौर  ऐसे  कुछ  मामले  जिनमें  मुद्रा  क्षेत्र  को  ओर  मोड़  दिए  जाने  का  संदेह  में  छाम-बीन

 अआरम्भिक  स्तर  पर  है  |  इस  स्तर  पर  ब्पौरे  को  प्रकट  करने  से  छान-बीन  पर  श्रभाव  पड़े गा  ।

 प्रवतेन  निदेश,लथ  ने  छान-बीन  के  लिए  22,797  मामले  दर्ज  किए  और  13,012

 मामलों  में  न्याय  निर्णयन  कार्यवाही  आरम्भ  1210  मामलों  में  अभियोजन  शुद  किया  गया

 प्रवर्तन  एजेंसियां  अपराधियों  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  सतक  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बेरोजगार  युवाओं  को  ऋण

 ४
 हि

 6043.  भी  भुवन  चख््र  लन्डूरो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 (%)  उन  बेरोजगार  युवाओं  और  गथबी  रेखा  के  नीच  रहने  वाले  अनय  लोगों  की  राज्यव।र

 कितनी  है  जिन्हें  |  1990  से  1991  तक  बैंकों  द्वारा  ऋण  दिये  गये

 उत्तर  प्रदेश  के  पोड़ी  यढ़वाल  भोर  चमोली  जिलों  में  ऐसे  लोगों  की  अलग-प्रलग  संख्या

 फिशनी

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  लोगों  को  ऋण  नहीं

 .  दिएजा  रहे
 ।

 हे  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  डठाए

 8  4

 ही  पु
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 अगले  दो  वर्षों  में  बेरोजगार  युवाओं  दवा  गरीत्री  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  अन्य  लोगों  को
 शामिल  करते  के  स*बन्ध  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दलबं'र  और  वाणिज्यिक  बैंक  उत्त  र
 ह

 प्रदेश  के  पौड़ी  गढ़शाल  और  चमोली  जिलों  सहित  देश  के  सभी  भागों  में  उन  बेरोजगार  युवकों  एवं  अन्य
 व्यक्तियों  को  ऋग  जो  सर्थज्षम  योजना  के  साथ  आगे  आते  आंकड़ा  सूचना+
 प्रणाली  से  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  उन  बेरोजगार  युवकों  एवं  अन्य  व्यव्तियों  की  के
 बारे  में  जिन्हें  ऋण  मंजूर  किए  गए  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 और  1989  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश

 गढ़वाल  और  चमोली  जिलों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षंत्रों  के
 अन्तगंत  कमजोर  वर्गों  को  दिए  गर्‌  अग्निर्मो  का  ब्यौरा  तिम्तानुसार

 खातों  की  संख्या  शेष  बकाया
 छ्लें  )  में  रुपए )

 1.  समन्वित  प्राभीण  विकास  कार्यक्रम

 )  12.50  345.74

 2.  विभेदी  ब्याज  दर  के  हिताधिकारी  2.89  94.04
 -  लघु  एवं  सीमांतिक  कृपक  आदि  15.70  533.17 ww

 .  ग्राम  एवं  कुटीर  उद्योग  2.16  117.19  ॥
 «  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चत  जनजातियों  के

 हिताधिकारी  10.16  392.68

 6.  शहरी  गरीबों  के  स्वरोजग।र  कार्य  क्रम  वे
 ह

 हिताधिका  री  1.13  39.94

 उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  लोगों  को ऋण  मजूर  न  करने  के  बारे  में  भारतीय  रिजवं  बैंक/सरकार
 के  ध्यान  में  लाई  जाने  वाली  विशिष्ट  शिकायत  को  उपचारात्मक  कारंबाई  के  वास्ते  जांच  की  जाती

 wn

 गयीबी  रेश्वा  के  नीचे  रहने  वाले  वेरोजग।र  युवकों  एवं  अन्य  व्यक्तिथ्रों  को  स्व

 प्रदान  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  समन्वित  ग्रामीण  विकास  क  विभेरो  ब्याज  दर  और  शहरी  गरीबों

 के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम  जैसी  योजनाएं  शह-ी  गरीबों  के  रव  ओजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  से  प्रत्येक  शहरी  केन्द्र  में  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  प्रत्यक  600  की

 जनसंख्या  के  लिए  कम  से  कम  एक  हिताधिक्रारी  को  शामिल  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  विभेदों

 ब्याज  दर  योजना  के  अन्तर्गत  स  का  क्षेत्र  के  बैंकों  से  पिछले  वर्ष  के  अन्त  की  स्थिति  वे  अनुसार  डनके

 कुल  अग्रिमों  कम  से  कम  एक  प्रतिशत  उध  र
 देने  की  अपेक्षा  की  जाती  सममान्वत  ग्र  मोण  विकास

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बैंकों  से  प्र-्येक  वर्ष  22.54  लाख  परिवारों  कोश  मिल  करते  की  अपेक्षा  की

 जाती
 ह  ह

 ;
 द॑निकों  को

 पें  न  हि
 शारी<५क  दृष्टि  से  अयोग्य  हुए  भूतपूथ  सेनिकों  को  पेंशन  की  सुविधाएं

 6044.  श्री  भुवन  चन्द्र  कन्डूरी  :  बया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारी  संड्या  में  सैनिकों  को  शारी  क  अधोग्यता  के  कारण  रक्षा  सेवाओं  से  हटा  ह
 दिया  जाता  4
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 15  1913  लिखित  उत्तर

 (4)  यदि  तो  वायुवेता  तथा  नौसेना  से  पृथक  ऐसे  कितने-कितने  सैनिकों
 को  सेवाक!ल  से  3  वर्ष  के  अन्दर  3  से  5  वर्ष  के  5  से  10  वर्ष  के  बीच  और  15  वर्ष  तथा  इससे
 अधिक  की  अवधि  के  बाद  हटाया

 इनमें  से  व्यक्तियों  को  पेंशन  मिल  रही  है  और  कितने  ध्यकि।यों  को

 उन्हें  पेंगन  न  देने/मंजूर  न  करने  के  क्या  कारण
 सरकार  का  विचार  सम्बन्धित  नीति  की  पुनरीक्षा  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 आयकर  विभाग  को  प्राप्त  शिकायतें

 6045.  श्रो  गोविन्द  चन्द  मुण्डा  :  तया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपएकर  विभाग  को  संसद  सदस्यों  द्वारा  वर्ष  1987,  1988  और  1989  के  दौरान

 पूर्री  दिल्ली  में  रइने  व/ले  लोगों  की  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 कितनी  शिकाउतों  पर  कारंबाई  की  गई  है  ;

 कितनी  शिकायतों  पर  अब  तक  रंदाई  नहीं  की  गई  है  और  इसके  वया  कारण  और

 इन  शिकायतों  पर  कारंबाई  कब  तक  की  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  कैलेण्डर  वर्ष  1987,  1988  तथा

 1989  के  दौरान  संसद-सदस्यों  की  मार्फत  दिललो  महानगर  में  +हने  वाले  व्यक्षितयों  से  केन्द्रीय  प्रत्यक्षकर

 बोई  में  प्राप्त  हुई  ऐसी  शिकायतों  की  कुल  सख्या  10,  3  तथा  2  जिसपें  आयकर  का  अपवंचन

 किए  जाने  का  आरोप  लगाया  गया  इन  शिकायतों  में  उन  व्यक्तियों  द्वारा  की  गई  शिकायतें  भी

 शामिल  हैं  जो  पूर्वी  दिल्ली  में  रहते  हैं  ।

 ऊपर  में  उल्लिखित  सभी  शिकायतों  पर  अपेक्षित  कायंवादह्यी  की  गई ( है

 और  ऊपर  भाग  के  उत्तर  की  देखते  हुए  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  । है

 पू्षवीं  दिल्‍ली  के  निवासियों  द्वारा  कर  अपबंचन

 6046.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुण्डा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 5  संसद  सदस्यों  से  पूर्वी  दिल्ली  के  निवासियों  द्व/रा  कर  प्र  प्रबंजन  की  वर्ष  1987,  1988

 और  1989  के  प्राप्त  कुल  शिकायतों  की  संख्या  कितनी

 वया  इन  सभी  शिकायतों  पर  कारंवाई  की  गई

 न
 यदि  तो  तःसम्बन्धी  ब्यौरा  और
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 लिखित  उंत्तेरे  है  1991

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  लबित  पड़ी  शिकायतों  का  कब  तक  निपटान
 कर  दिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंजालस  सें  राज्य  मंत्रो  र/मेश्वर  :  से  सुचना  एकत्रित  कीजा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निग  द्वारा  विश्वविज्यालय  विशेष  बस  सेबायें

 [  अनुबाद  ]
 हु

 6047.  श्री  आनन्द  रत्न  मौर्य  :  क्‍या  जरू  भूलल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  बाबा  खड़क  मिह  मंदिर  मागे  रिथत  सरकारी  कालोनियों  से
 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  उत्तरी  और  दक्षगी  परिसरों  को  जाने  वाले  छात्रों  क ेलिए  कोई  विश्वविद्यालय

 विशेष  बस  सेवा  नहीं

 यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  स्थानों  से  विश्व  विद्यालय--विशेष  बस  सेवायें  प्र/रम्भ  करने
 का  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से  दिल्‍ली

 परिवहृत  जिमिका  तिवर्मित  बंध  छटों  का  एक  नेटत्रक  केद्रीय  सचित्राशय  और  दिल्ली
 विद्य,लय  नार्थ  कैम्पस/साउथ  कैम्पस  के  बीच  यात्रा  सुलभ  कराता  बी०कै०एस०  मार्ग  तथा  मंदिर
 मार्ग  स्थित  सरकारी  कालोनियों  के  छात्र  केन्द्रीय  सचिवालय  तक  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  में
 यात्रा  कर  सकते  हैं  ओर  आगे  की  यात्रा  के  लिए  वे  बस  बदल  सकते  इ+१के  निम्नलिखित

 विशेष  सेवाएं  बी०के०एस०  माग  तथा  मदिर  मार्ग  स्थित  सरकारी  कालोंनियों  में  चलती  हैं
 :

 (i)  विशेष  सेवाएँ  गोल  मा।|केट  से  7.50  बजे  पटेल  चेस्ट  कै  लिए  जाती  हैं  और  इनकी
 ट्रिप  13.30  और  15.20  बजे  की  हैं  ।  मु

 (४)  विशेष  सेवाएं  सदर  दिल्ली  कैंट  से  7.20  बजे  पटेल  चैस्ट  के  लिए-बक़ती  .

 हैं  मौਂ  इनकी  ट्रिपਂ  15.30  बजे  को  हैं  ।

 अतिरिक्त  पुलिस  आयुक्त  को  अध्यक्षता  में  एक  अपैक्स  सम-वय  संमिति  कार्य  कर  रही  है  जिसमें
 अन्य  व्यक्तियों  के  साथ-साथ  छात्र  कत्य।/ण  से  सम्बन्धित  दिल्ली  विश्व॑विद्य  लय  छात्र  संघ  के  अध्यक्ष

 एवं  महासचिव  सदस्य  के  रूप  में  शामिल  इस  अ्रपेक्स  समिति  केन्द्रीय  जो  एक
 रिहायशोी  क्षेत्र  अथवा  मदिर  बी०के०एस०  मार्ग  से  साउथ  दिल्ली  कंम्पस  के  लिए  यूनिवर्सिटी
 बिज्लेष  सेवा  शुरु  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 लासंन  और  टूश्रो  के  प्रमुख  शेयर  होल्डर

 0048.  प्रो०  के०्बो०  थामस  :  कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लासंन  ओर  टूब्रो  के  प्रमुख  शेयर  होल्ड"'ं  के  नाम  बया

 क्‍या  रिलायंस  उद्योग  लिमिटेड  ने  लार्सन  और  दृद्ो  के  शेयर  खरीदने  को  कोशिश  को  है
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 और
 इस

 प्रकार  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  तथा  एशाधिकार  तथा  अवरोथ्रक  व्यापार  ब्यवहा  र  आयोग  के
 साथ  किसी  समझौते  का  उल्लंघन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बनन्धी  ब्यौरा  बया  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  दी  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  मँ।र्स  लाधन  और  टूप्रो  लिधिटेड  के
 2  1991  तक  प्रमुख  शे१र-ट्रोल्डर  निम्नलिखित  थे  :--

 1.  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 :  तृष्णा  इन्वेस्टमेंट  एण्ड  लौजिंग  लिमिटेड

 «  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट

 बे

 WwW

 -  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड

 5.  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम

 6.  ओरियंटल  इंश्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड

 7.  नेशनल  इंश्वो रेंस  कम्पनी  लिमिटेड

 8.  जे०एम०  बोल्थ  पश्चिम  जमंनी

 9.  यूनाइटेड  इंडिया  इंश्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड

 10.  भारतीय  औद्योगिक  नित्त  निगम

 और  अम्बई  स्टाझ  एक्सचेंज  से  स्थिति  का  पता  लगाया  गया  था  जिसने  यह  बताया  है
 कि  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  के  सूचीकरण  करार  का  पूर्व  खण्ड  40,  जो  21-8-90  तक  लागू  रिलायंस

 इन्डरट्रीज  लिमिटेड  की  सहायक  कम्पनी  तृष्णा  इन्वेस्टमेंट  एण्ड  लीजिंग  लिमिटेड  द्वारा  मैंससं  लासंन  और

 टूबो  शेयरों  के  अजेन  को  शासित  नहीं  उन्होंने  आगे  यह  भी  बताया  है  कि  चूंकि  22-8-1990

 अर्थात्‌  बम्बई  स्टाक  एक्पचेंज  सूची+रण  करार  के  खण्ड  और  लागू  होने  की  तारीख

 पश्वात्‌  तृष्णा  इन्वेस्टमेंट  एण्ड  लीजिग  लिमिटेड  द्वारा  लासंन  और  टूब्ो  के  शेयरों  का  अजन  नहीं  हुआ
 इसलिए  सूचोकरण  करार  के  इन  प्रावधानों  के  ल!गू  होने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बम्बई  स्‍्टाक  एक्सचेंज  ने  यह  भी  बताया  है  कि  किसी  भी  स्तर  पर  किक्षी  भी  बड़  घराने  ने

 मैससं  लासंन  और  टूब्रो  लिमिटेड  की  पूंजी  में  25  प्रतिशत  से  अधिक  के  इबिवटी  शेय-ं  अर्जन  नहीं
 किया  एकाधिकार  तथा  अवरोब्रक  व्यापारिक  व्यवहार  अध्नियम  की  धारा  के  प्रावधान

 लाग्‌  नहीं  होते  हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 एजोमाला  नोसनिक  अकादमी  के  लिए  निधि

 6049.  ओर  रमेश  चेन्मिलला  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  झृदा  करेंगे  कि  :

 केरल  स्थित  एजीमाला  नौसनिक  अकादमी  के  लिये  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गयी

 गौर
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 लखित  उत्तर  6  1991
 जिीीतयण।£त।?,-सन्सस्‍सस७२स७ीीयडरडटफ बइ_३  कक  इइइीीदीदसइसतइ

 इस  प्रतिष्ठान  को  शीघ्र  पू  ॥  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  परियोजना  के  छिए  भूमि  की  भू-तकनीकी
 अध्ययन  तथा  अन्‍य  प्रारर-भक  कार्यों  १५र  अब  तक  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  खच  वी  जा  चुबी  है  तथा

 इन्हीं  कार्यों  क ेलिए  चाल  वित्त  वर्ष  (  991-92)  के  राव  2.50  करोड़  रुपये  बी  रशिकी  और

 व्यवस्था  की  गई  इस  साबघ  में  मास्टर  प्लान/विस्रत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  व.रने  के  लिए
 कारंवाई  चल  रही

 कोचोन  शिपयाड  को  ओर  करों  की  बकाया  राशि

 6050.  ओ  रमेश  चेन्निसला  :  वया  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोबीन  शिपयार्ड  की  ओर  कर  को  कितनी  राशि  बकाया  है  शो  केरल  सरकार  को  जानी

 करों  का  भुगतान  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इनकी  वसुली  के  लिए  कदम  उ2ए  जा  रहें  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  केःल  सरकार  ते

 को  वीन  शिपयार्ड  लिभिटेड  पर  11.73  करोड़  रुपये  का  क्लेग  किया  यह  बलेम  कोचीन  शियया्ड

 लिमिटेड  द्वारा  पहले  से डिलीवर  किए  गए  जहाजों  पर  लगने  वाले  बिक्री  कर  के  लिए  है  ।

 (@)  और  केरल  स«काः  द्वारा  ॥ए  गए  अनुरोध  के  उत्तर  में  भारत  सरकार  भे  केरल

 सरकार  पर  जोर  है  कि  वे  कोचीन  शिपयार्ड  लिमिटेड  को  10  वर्षों  के  लिए  बिक्री  १र  के  सम्बन्ध

 में  छूट  दे  दे  क्योंकि  इस  अवधि  के  दौरान  शिपयार्ड  भी  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता

 अनुकम्पा  आधार  पर  रोजगार  देना

 6051.  श्री  सन्तोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 विभिःन  रक्षा  विभागों  में  अनुकम्पा  आधार  पर  रोजगार  देने  की  नीति  क्या

 अनुकरम्पा  आधार  पर  किस  तरह  के  रोजगार  दिये  जाते  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  आधार  पर  कितने  व्यवितयों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  रक्षा  इस  सम्बन्ध  में  कमिक  तथा  प्रणिक्षण
 विभाਂ  द्वारा  निर्धारित  नीति  अनुसर  ग  azar  रता  मौजूदा  नीति  के  अनुसार  जिन  सरकारी  कमंचारियों
 की  सेवा  के  दौरान  मृत्यु  शो  जाती  है  उनके  पुत्री  या  नजदीकी  सम्बन्धी  »  नुकम्पा  के  आधार  पर

 नियुक्त  के  पात्र  होते  आश्रित  को  के  आधार  पर  नियुत्रित  के  लिए  आवेदन  करना  होता  है
 ओऔर  यदि  यह  सुनिश्चित  हो  जाता  है  कि  आश्रित  एवं  परिवार  की  स्थिति  वरतव  में  दयनीय  है  तो

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  नौकरी  दे  दी  जाती  बशतें  इसक  लिए  faa  क्त  स्थान  उपलब्ध  हो  ।  समूह  “ग/+
 पदों  १र  इस  प्रकार  की  इस  समूह  में  स्वीकृत  पदों  के  14.5%,  तक  और  समूड  के  पदों
 पर  4.5%  तक  की  सकती  है  ।  अपवादिक  मामलों  में  इस  प्रतार  की  न्युवितयों  की  प्रतिशतता

 बढ़ाई  जा  सकती  है  बशरतें  कुल  आरक्षण  50%  से  अधिक  न  होता  हो  ।

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्तित  समूह  में  केवल  अवर  श्रेणी  स्टोर  कीपर  4
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 भादि
 हे

 पदों  पर  और  समूह  में  श्रमिक  आदि  के  पदों  पर  की
 »  जाती

 सुचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  ।

 कीचीन  पत्तन  में  अप्रत्यक्ष  धन-भुगतान  प्रणाली

 ]

 6052.  प्रोਂ  के०  ची०  थामस  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचीन  पत्तन  में  अप्रत्यक्ष  धन  भुगतान  प्रणाली  चल  रही

 ह

 (a)  यदि  तो  इस  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाष
 क्‍या  इस  प्रत्यक्ष  घन  का  भुगतान  न  होने  के  कारण  हाल  ही  में  कोचीन  पत्तन  का  कार्य  बंद

 रहा  था  अथवा  मंद  गति  से  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितने  श्रम  दिवसों  का  नुकसान  हुआ  था  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  यह  सुचित  किया
 गया  है  कि  पत्तन  में  अप्रत्यक्ष  धत  भुगतान  प्रणाली  चल  रही  यह  सुचना  भी  मिली  है  कि  स्टीमर
 एजेंटॉ/स्टीवडसं/प्रयोक्‍्ताओं  भसी  श्रेणियों  के  कामगारों  को  भुगतान  किया  जा  रहा  जिसमें
 प्रभोक्ताओं  द्वारा  तियो जन  निजी  श्रेणियां  भी  शामिलर  ताकि  कार्गो  हैंडलिंग  प्रचलन  गति  पकड़
 सके  ।  कोचीन  पत्तन  किसी  भी  रूप  में  उक्त  अप्रत्यक्ष  भुगतान  धनराशि  से  सम्बन्धित  नहीं  है  । कह

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  अध्यक्ष  ने  चैम्ब्स  आफ  स्टीमर  एजेंट  एसोसिएशन
 प्रतिनिधियों  और  स्टीवडसे  के  साथ  दिनाँक  31-7-91  को  बंठक  की  थी  और  इस
 बैठक  में  निर्णय  लिया  गया  कि  दिनाँक  1-8-91  से  प्रप्रत्यक्ष  घत  भुगतान  की  अवंध  प्रथा  को  बंद  कर
 दिया  तदनुसार  पत्तन  प्रब'ध  ने  सभी  पत्तन  और  गोदी  कामगारों  और  सम्बन्धित  एजेंसियों  को

 आगाह  कर  दिया  कि  अप्रत्यक्ष  धन  प्राप्त  करने  वालों  अथवा  इसका  भुगतान  करने  वालों  के  विध्द्ध
 सख्त  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 अप्रत्यक्ष  धन  के  भुगतान  के  बन्द  होने  के  क/रण  बन्द  नहीं  हुआ  है  ।  तथापि  पत्तन  द्वारा

 1-8.91  से  अप्रत्यक्ष  धन  के  अवध  भुगतान  को  बन्द  करने  सम्बन्धी  कारंवाई  करने  के  पश्चात्‌  ब्रंक/बहक
 में  कंटेनरों  और  कार्गो  हैंडलिंग  में  स्टफिंग/डिस्टफिंग,  ले  दने/उतारने  के  औसत  उत्पादन/उत्पादकता  में

 काफी  कमी  हुई  है  ।  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  इसे  1-8-91  से  पहले  के  स्तर  पर  अभी

 पहुंचना  उत्पादकता  में  और  सुध।र  लाने  के  आशय  से  पत्तन  द्वारा  स्थिति  पर  कड़ी  नजर  रखी  णा

 रही  है  .

 अप्रत्यक्ष  धन  के  भुगतान  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  कार्य  बन्द  नहीं  हुआ  अतः  किसी

 |  की  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 अस्तर्राष्ट्रीय  बेकिंग  निगल  की  स्थापना

 6053.  श्री  महेश  कुमार  कनोड़िया

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 of  /  कया  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  छोड़कर  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  बैंकों  की  विदेशों  में  स्थित
 विभिन्त  शाखाओं  का  संचालत  करते  के  लिए  एक  अत्तर्राष्ट्रीय  बैंकिंग  निगम  स्थापित  करते  का  कोई
 प्ररताव

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  का्यवारी  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  दलबोर  :  राष्ट्रीयक्त  बैंकों  की  विदेशों  में  स्थित
 वर्तेमां  शाखाओं  के  नेटवर्क  के लिए  अलग  से  एक  नया  अन्‍्तर्राष्ट्रीए  बेंक  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार

 ने  सिद्धांत  रूप  से  अपनी  स्वीकृति  दे  दी

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  मामले  पर  विवार  कर  रहा  है  ओर  हस  बारे  में  बिस्तृत
 कर  रहा  है  ।

 ॥  भारतोय  रुई  निगम  को  घाटा

 6054.  डा०  जी०एल०  कनोड़िया  :

 ओमती  सुमित्रा  महाजन  :  वया  बस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 30  1991  की  स्थिति  के  अनुस  र  भारतीय  कपास  निगम  का  घाटा  कुल  कितना

 “  इस  घाटे  के  क्‍या  कारग  और
 जज

 भारतीय  कप'्स  तिगम  के  कायेक्रम  में  सुधार  लाने  तथा  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  वर्ष  1990-91  के  लिए  भारतीय
 कपास  निगम  के  अनन्तिम  वित्तीय  परिण  मों  के  अनुसार  31  1991  तक  निगम  के  संचित  घाटे
 4191  करोड़  ३०  होने  का  अनुमान  चूं  क  निगम  का  वित्तीय  व  अप्रैल  से  मार्च  होता  है  इसलिए

 “  30  1991  तक  के  संचित  घाटों  को  बता  पाना  संभव  नहीं  है  ।

 वर्ष  1977-78  से  1979-80  और  1981-82  से  1987-88  तक  की  अवधि  के

 ः  निगम  को  बफर  स्टाक  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कपाथ  को  खरीवारी  स्टाक  को  बेचने  के

 .  समय  कपास  की  कीमतों  में  गिरावट  आने  तथा  उसके  द्वारा  परिवहन  पर  अत्याधिक  खर्च  करने  के  कारण
 घाटे  हुए  ।

 Vv:  भारतीय  कपास  निगम  के  कार्यनिष्ददन  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए
 कदमों  में  शामिल  निगम  की  कपास  की  बाणिज्यिक  खडीदारियों  को  मिल  के  मांग  पत्रों  बा  उसके
 रिलीज  किए  गए  निर्यात  कोटाओं  के  अनुरूप  मांग  सूचियों  बो  कम  निधियों  का  तेजी  से

 ४  आवसेम  बैंकों  के  ऋणों  में  बटौती  अब  निगम  लाभ  कमा  रहा

 सिथेटिक  ओर  पालिएस्टर  यान  उद्योग  के  लिए  करले  माल  को  सप्लाई

 |
 6055.  भी  राम  बदन  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यर  देश  में  सिथेटिक  और  प'लिएस्टर  यार्ने  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सियेटिक

 as4



 1913  लिखित  उतर

 पालिएस्टर  यान  एक्सपोर्ट्स  एसोसिएशन  ने  कच्चे  माल  की  भारी  मात्रा  में  सप्लाई  करने  का  अनुरोध
 किया  और  छः

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  सरकार  द्वारा  इृ  बारे  में  क्या  कारंवाई  की

 गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहों

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण

 6056.  भरी  गुरुदास  कामता  :

 शो  साईमन  मरान्‍्डो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  प्रतिपूरक  आकस्मिकता  वित्त

 पोषण  सुविधा  के  अन्तगंत  आपात  ऋण  पर  एक  समभोता  हुआ  और
 ह

 यदि  हां  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  दिए  जाने  वाले  आपात  ऋण  की  राशि  कितनी

 ह  बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  और  भार॑त  ने  प्रतिपूरक  और

 आकस्मिक  वित्तीय  सुविधा  के  अन्तर्गत  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  1991  में  716.9  मिलियन

 तथा  1991  में  166.18  मिलियन  एस०डी०आर०  की  रात्ि  की  सिकाशी

 की

 इस  सुविधा  के  अन्तगंत  और  अधिक  निकासियों  की  संभावनाओं  का  १त  लगाया  जा  रहा

 अनियासी  भारतीयों  द्वारा  गठित  बित्त

 6057.  प्रो०  के०बी०  थामस  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 _

 क्‍या  फाउन्डेशन  इंडियाਂ  ने  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  जिसमें  यह

 अनु  रोघ  किया  गया  है  कि  अनिवासी  भारतीदों  को  ऐसी  वित्तपोषी  कम्पनियां  स्थापित  करने  की  भ्रनुर्मात
 दो  जामे  जिन्हें  पांच  वर्ष  तक  कर-भुगतान  से  छूट  प्राप्त  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  _  हि

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  :  हां  ।  20  1991  को

 इस  मंत्रालय  में  फाउन्डशन  इडियाਂ  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है

 जद  प।च  वर्ष  तक  कर-भुगतान  छूट  सहित  वित्तपोषों  कम्पनियां  स्थापित  करने  के  लिए

 अनिवासी  भारतीयों  को  अनुमति  दिए  जाने  सम्बन्धी  प्रश्न  को  जांच  की  जाएगी  ।

 ब्लड  कूडर  |

 गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  उद्योग  को  पुनः  स्थापित  करना  .

 6058.  श्री  प्रधानी  :  क्‍या  बित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 5,



 लिखित  उत्तरें  6  1991

 बया  सरकार  ने  भारतीय  नोवहेन  ऋण  ओर  निवेश  कम्पनी  के  तत्वाधान  में
 1991  में  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  उद्योग  को  पुनः  स्थापित  करने  हेतु  एक  नई  योजना  की

 भोषणा  की

 क्‍या  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  निष्क्रिय  पड़ी  मत्स्यन  नौकाओं  की  मरम्मत  और  रूपान्तरण

 करने  के  लिए  अतिरिक्त  ऋण  जारी  किए  जाने  और

 यदि  तो  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  कितनी  प्रगति  हुई  उक्त  उद्योग  के  पुनर्स्थापन
 का  अ्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसके  लिए  अब  तक  कितनी  घन!शि  जारी  बी  गई  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।  सरकार  ने  भारतीय  नौवहन
 ऋण  तथा  निवेश  कापनी  खाद्य  संसाधन  उद्योग  मंत्रालय  तथा  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने
 बासे  उद्योग  के  परामशे  से  1991  में  भारत  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  उद्योग  के  लिए
 एक  संशोधित  पुनरुद्धार  योजना  की  घोषणा  की  थी  ।

 ह

 इस  योजना  के  अग्तगंत  सरकार/भ।रतीय  नौवहन  ऋण  तथा  निवेश  कम्पनी

 पुनरुद्धार  कार्यक्रम  का  लाभ  उठाने  वाली  कम्पनियों  को  जलयानों  की  मरम्मत  का  खर्च  पूरा  कर  ने  के

 लिए  अतिरिक्त  ऋण  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  विविध  मत्स्यन  के  लिए
 भछली  प्रकड़ने  के  सामान  में  परिवर्तन  करने  अथवा  उसमें  वृद्धि  करने  के  लिए  अतिरिक्त  ऋण  देने  का

 प्रावधान  करने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  ।

 जिन  23  कम्पनियों  ने  पुनरुद्धार  सम्बन्धी  सम्पूर्ण  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  उनमें  से  15
 कम्पनियों  को  अनुमोदन  दे  दिया  गया  है  और  प्रलेखन  सम्बन्धी  ओपचारिकताओं  पर  कारंवाई  की  जा

 रही  .

 सेना  मुख्यालय  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व

 6059.  भ्रो  राम  सागर  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेना  नई  दिल्ली  की  एण्ड  ड्राइਂ  कंटीन  में  संवग्ग  तथा  रिक्त
 पदों  की  भरते  समय  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लिये  बने  आरक्षण  नियमों  का

 अनुपालन  किया  जाता

 यदि  तो  वहां  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  कर्मचारी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  संत्री  शरद  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 प्रश्त  में  उल्लिलशित  एण्ड  ड्राइਂ  कैंटीन  शब्दों  बा  आशय  नहीं  समझा  गया  फिर

 सेना  मुख्यालय  में  यूनिट  द्वारा  अलाई  गई  एक  केंटीम  है  जो  कंटीन  स्टोर  विभाग  के  माध्यम  से  प्र

 उपभोक्ता  वस्तुओं  को  बेचती  है  ।  यह  कटीन  एक  रेजिमेंटल/प्राइवेट  कंटीन  है  जिसका  संचालन

 प्रबंध  समिति  द्वारा  किया  जाता  इस  कैंटीन  के  कर्मचारी  सरकारी  कमं  बारी  नहीं  इस  प्र१
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 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनआति  के  पदों  के  आरक्षण  से  सम्बन्धित  नियम  उन  पर  लागू  नहीं  हैं  ।

 तीनों  सेना  मुख्यालयों  और  अंतर  सेवा  संगठ-ं  में  सोलह  गेर-स।विधिक  विभागीय  केटीनें/टिफिन
 रूम  केवल  सेना  मुख्यालय  के  लिए  ही  अलग-से  कोई  केंटीन  नहीं  इन  कैंटीनों  का  संचालन
 सम्बन्धित  प्ररंध  समितियों  द्वारा  किया  जाता  इन  कॉंटीनों  के  कर्मचारियों  पर  कारभिक  और  प्रशिक्षण

 *  [  विभाग  द्वारा  निर्धारित  नियम  लागू  होते  हैं  और  विभागीय  कैंटीन  कर्मचारियों  के  बरे  में  आरक्षण
 सम्बन्धी  नियम  लागू  करने  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  आदेश  जारी  नहीं  किए  गए

 केनरा  बेक  द्वारा  इस्डो-हांगकांग  फाइनेंस  कम्पनो  फो  अपने  अधिकार  में  लिया  जाना

 ]

 6060.  भ्रो  गुरुदास  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केनरा  बँक  का  हांगकांग  में  स्थापित  इन्डो-हांगकांग  फाइनेंध.्त  कम्पनी  को  अपने
 अधिकार  में  लेने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 केनरा  बैंक  किन  शर्तों  के  अधीन  इस  कम्पनी  के  अपने  अधिकार  में  लेने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  जी,हां  ।

 »  यह  अनुकूलतम  कार्यकुशलता  द्ासिल  करने  के  लिए  बेहतर  प्रशासनिक  नियत्रण

 सुनिश्चित  करने  तथा  इण्डो-द्रागकांग  इन्टरनेशनल  फाइनेंस  लिमिटेड  को  लागत  के  हिसाब  से  अधिक

 ..  सफल  बनाने  की  दृष्टि  से  तंयार  किया  गया

 केतरा  भारतीय  थजवं  बैंक  के  अनुमोदन  के  अन्य  दो  संयुक्त  मालिक  बैंकों

 भर्थात्‌  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  तथा  सिंडिकेट  बैंक  को  मुआवजे  का  भुगतान  उक्त  कम्पनी  के
 स्वामित्व  को  अपने  अधिकार  में  ले  लेगा  ।

 जनता  कपड़े  पर  र,जसहायता

 6061.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 श्री  रमेश  घन्द  गया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केंद्रीय  सरकार  ने  गत  ठीन  वर्षों  क ेदौरान  और  1991  राज्य  सरकारों  को

 जनता  कपड़े  राज्य-वार  और  वर्ष-वार  कितनी  राजसद्वायता

 उस  एजेंसी  का  कया  है  जो  यह  इस  बात  पर  निगाह  रखती  है  कि  राजसहायता  के
 झाभ  राज्य  पें  बुतक  रों/सहकारी  समितियों  तक  भली  प्रकार  से  मिल  गए  हैं  या

 ही  क्‍या  उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  सबंध  में  राज्यों  से  कोई  शिकायतें  प्रप्त  हुई  और  उन
 पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  एक  विवरण  संलग्न

 राज्यों  में  जनता  कपड़ा  योजना  का  प्रभावी  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करने  और  योजना  की

 भानिटरिस  करने  के  लिए  सभी  जनता  कपड़ा  क्रियान्वयन  राज्यों  में  राज्य  स्तर  क्रियान्वयन  श्मितियां
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 एल०  आाई०  गठित  को  गई  हैं  जिनके  निम्नलिखित  सदस्य  होंगे  :

 1.  मुख्य  सचिव  अथवा  हथकरघा  वस्त्र  प्रभारी  सचिव--अध्यक्ष  ।
 2.  नागरिक  आपूर्ति  प्रभारी  सचिव  ।
 3.  हथकरघा  प्र  भारी  निदेशक--सदस्य  सचिव  ।

 4.  क्रियान्वयन  अभिकरणों  के  मुख्य  कार्यकारी  ।
 5.  अनुमोदित  विवरण  अभिकरणों  के  ओर

 6.  कोई  अन्य  उपयुवत  गैर-सरकारी  महिला  प्रतिनिधि  अ।दि  ।

 और  इस  योजना  के  क्रियान्वयन/मानिटरिग  के  संबंध  में  इस  योजना  के  क्रियान्वयन
 वाले  किसी  भी  राज्य  से  कोई  शिड्रायत  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 विवरण

 करने

 जनता  कपड़ा  योजना  के  अंतगगंत  वष॑  1988-39,  1989  90,  1990-91  और  ।
 1991  से  3  1991  के  दौ  गन  दी  गई  राजसहायता  का  राज्यवार  ब्यौरा  ।

 रुग्यों

 क्‌०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  वर्ष  के  दौ  धन  जारी  की  गई  रासहायता
 ा

 सं०  कानम  1988-89 1989-90  1990-91  1991-92

 से

 91

 2  3  4  5  6

 1.  आमन्प्र  प्ररेश  1354.48  1516.42  1767.02  386.50

 2.  असम  1131.89  877.80  921.97  255.00

 3.  बिहार  179.87  865.27  409.34  11.32

 4.  गुजरात  119.21  378.87  404.12  36.81

 5.  जम्मू  व  कश्मीर  जप  8.90  ~  +-

 6.  कर्नाटक  806.44  815.37  1053.22  _

 7.  केरल  16.36  4.25  0.57  —

 8.  मध्य  प्रदेश  465.77  505.11  489.32  95.82

 9.  महाराष्ट्र  146460  60...  1251.98  952.96  594.57

 10.  उड़ीसा  727.21  635.60  890.92  _

 11.  पंजाब  ना
 न  8.12  _

 12.  राजस्थान  59.75  274.03  279.52  31.16

 13,  तमिलनादु  516.21  1669.14  518.32  282  93
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 1  2  3  4  5

 14.  बिपुरा  90.24  87.87  79.58  9.23

 15.  उत्तर  प्रदेश  1981.13  2621.32  3812.05  619.45

 ह
 पश्चिमी  बंगाल  1087.68  1401.17  1412.77  2.77  17.92

 17.  पांडिबेरी  5.70  0.93  0.31  ज+

 कुल  :  10006.54  12913.03  13000.31..  3000.3  रा  2340.73

 पानीपत  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  बसों  को  क्षति

 ....  6062.  ओर  मदनाल  क्या  जत-मूलल  परिवहन  मंत्री  यह  बत,ने  की  कृपा  करेंगे

 कया  हाल  में  हरियाणा  में  पानीपत  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  कुछ  बसों  को  जला

 दिया  गया  था  तथा  क्षतिग्रस्त  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  कितनी  वित्तीय  ह/नि  हुई

 बया  दिल्‍ली  परिवह्षन  निगम  को  हुई  क्षति  की  पूछि  के  लिए  इस  मामले  में  हरियाणा
 सरकार  से  बातचीत  की  गई  और

 (8)  यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंप्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीश  :  (१)  और
 15-8-91  जो  हरियाणा  में  पानीपत  में  हुए  आंदोलन  के  दौरान  अतरराज्यौय-सेवाओं  के  अंतर्गत  चलने
 वाली  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  6  बसों  को  नुकसान  पहुंचा  था  ।

 दिल्डी  परिवहन  निगम  द्वारा  कुल  2.55  लाख  रु०  की  विसीय  हानि  का  अनुमान  लगाया
 गया  है  ।

 और  चू  कि  नुकसान  हरियाणा  सरकार  द्वारा  नहीं  पहु  बचाया  गधा  इसलिए  दिल्ली

 प्रिवहन  निगम  को  हुए  कुल  घाटे  की  प्रतिपूर्ति  के  सबंध  में  हरियाणा  सरकार  को  कहने  का  प्रश्त  ही  नहीं

 गठता  ।

 दिहलो  और  हरि८ाणा  के  भरती  फार्सों  हारा  थोसे  के  बाज

 6063.  डा०  जी०  एल०  कतोजिया  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 दिललो  और  में  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  बीमाकृत  मुर्गी  फार्मों  की  सं््या

 कितनी  है:ओर  प्रत्येक  फार्म  से  अजित  प्रीमियम  का  जिलेवार  ब्योरा  क्या  ६;

 अजित  प्रीमियम  की  तुलना  में  प्रत्येक  मुर्गी  फार्म  द्वारा  घाटे  क ेलिए  किए  गए  दावों  के

 रूप  में  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया
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 उत्तर  6  |
 +-  क्‍या  --  orat को मुर्गियों  के  ++

 क्‍या  मुर्गी  फार्मों  को  मुर्गियों  के  स्वास्थ्य  सम्वन्धी  झूठे  प्रमाण-पत्रों  और  सुगियों  के  शव

 परीक्षा  संब्रधी  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  बीमे  के  दावों  के  लिए  भारी  धनराशि  का  भुगतान  किया

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  और

 (४)  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  दोषी  पाए  गए  व्यवितयों  के  विरुद्ध  क्या
 कारंवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  सूचना  एकत्रित  कीजा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रब  दी

 छत्तीसगढ़  क्ष  त्र  में  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  की  खंडपोठ  स्थापित  करना

 6064.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्या  न्‍्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  में  मध्य  प्ररेश  उच्च  न्यायालय  की  एक  खंडपीठ
 की  स्थापना  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  यह  खंड  पीठ  कब  तक  स्था[।त  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संसदीय  कार्य  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कंपनो  कार  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री
 रंगराजन  कुमार  :  और  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  की  एक  न्यायपीठ  रायपुर

 में  स्थापित  किए  जाने  के  संबंध  में  जसवंत  सिह  आयोग  की  विनि।दष्ट  सिफारिशें  इस  अनुरोध  के  साथ
 मध्य  प्रदेश  सरकार  भेज  दी  गई  थी  कि  वह  उच्च  न्थाथालय  के  मुख्य  न्यायपूरति  से  परामर्श  करके
 अपने  विचार/टिण्पणी  भेजे  ।  अभी  तक  वहां  से  कोई  प्रशताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  अतः  वह  समय  बवाना
 संभव  नटीं  जब  न्‍्या|यपीठ  स्थापित  कर  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बंक  नोट  मुद्रणालय  को  स्थापना

 ]

 6065.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  एक  बैंक  नोट  मुद्रणालय  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  इस  समय  बैंक  नोट  मुद्रणालय  कहां-त्हां  स्थित  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  र  ज्य  संत्री  दलबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्त  नहीं  होता  ।

 देश  में  मौजूदा  बैंक  नोट  प्रेस  नासिक  और  देवास  में  स्थित  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  कृषि  ओर  प्रामोण  ऋण  राहत  योजना  के  अन्तर्गत  स्वीकृत  को  गई  घनराशि

 6066.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  को  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  के  अन्तर्गत  डितनी
 धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  और  अभो  तक  वास्तविक  रूप  से  कितनी  धनराशि  जारी  की  गई  और
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 शेष  राशि  कब  तक  जारी  की  ज.येगी  ?

 नि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण
 शहत  योजना  के  अंतगंत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सहकारी  बैंक  भौर  उत्तर  प्रदेश  राज्य  भूमि  विकास  बैंक  को
 ज्लारत  सरकार  के  शेयर  के  लिए  अनुदात  के  रूप  में  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  शेयर  के  लिए  ऋण  के
 रूप  में  निम्नलिखित  राशियां  मंजूर  और  जारी  की

 31-8-1992  की  स्थिति  के  अवसार  नाबाड्ड  हारा  संजूर  ओर  जारो  को  गई  राशि

 करोड़

 केन्द्र  सरकार  के  50  प्रतिशत  शेयर  राज्य  के  50  प्रतिशत  के  शेयर  के  लिए
 को  दर्शाने  वाला  अनुदान  नावाड़े  द्वारा  दिया  गया  ऋण

 मंजूरी  संवितरण  मंजूरी  संवितरण

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  128.16  128.16  128.16  128.16
 सहकारी  बेंक

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  33.02  33.02  33.02  33.02

 भूमि  विकास  बेंक
 7...

 161.18  161.18  161.18  161.18

 ४५.  उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  ऋण  माफी  के  रुप  में  दी  गयी  रकम  को  प्रतिपू्ति  के

 लिए  नाबाई  ने  क्षेत्रीय  ग्रामोण  बैंकों  को  59.06  करोड़  रुपए  मंजूर  और  58.81  ब.रोड  रुपए  जारी

 किए  हैं  ।

 राष्ट्रीयकत  बकों  के  कार्यकरण  के  बियद्ध  शिकायतें

 ]
 6067.  औ  सदल  लाल  खुराना  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकायतों  में  वृद्धि  और

 यदि  तो  वर्ष  1991  के  दौरान  अब  तक  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और  उन  पर

 क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag)  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हर  उच्चतम  स्यायालय  में  स्यायाधीशों  को  रिक्त  पद

 ]

 ु  6068.  झी  बाऊ  बयाल  जोश  :  क्या  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  6  1991

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  न्‍्यायालयवार  न्यायाधीश  के  पद  कब  से
 रिक्त  पड़े

 हैं  और  उनके  क्‍या  कारण  और  डर

 स  कार  द्वारा  इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कदम  ऊठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्‍्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ”

 रंगराजन  :  और  :  3-9-1991  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायाधीशों
 के  3  और  देश  के  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालथों  में  स्थायी  न्यायाधीशों  के  40  पद  और  अपर
 न्यायाधीशों  के  17  पर्दा  कत  थे  ।  वे  जिनसे  उक्त  पद  रिक्त  संलग्न  विवरण  में  दी  गई
 उच्चतम  न्या॥जय  में  न्‍्याप्राधीशों  के  क्‍्त  पद  भरने  के  लिए  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  की  सिफारिशों
 कीं  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  सिफारिशें  शीघ्र  भेजने  के  लिए  उन्हें  स्मरण  क राया  गया  कुछ  उच्च
 न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  पदों  को  भरे  जाने  के  बारे  में  परामर्श  की  चल  रही  शेष  उच्च
 न्‍्य  यालयों  की  बाबत  राज्य  की  उतनी  सिफारिशें  भेजने  के  लिए  स्मरण  कराया  गया  है  ।

 विवरण

 ऋम०  सं०  उच्च  न्यायालय  रिक्‍्तपद  तारीख  जिनसे  ये

 स्थान  रिक्त  हैं

 1  2  3  4  5  कि

 1.  इलाहाबाद  5  3  15«10-84

 15-10-84

 7-2-85
 22-2-91

 30-6-91
 8-7-91

 16-7-91

 5-8-91

 2.  प्रांभ्र  प्रदेश  4  2  26-11-82

 29-11-82
 10-07-90
 22-03-91
 30-05-91
 08-08-91

 3.  मुंबई  4  4  29-10-90

 20-11-90
 30-12-90  1  |
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 10.

 11.

 12.

 2

 कलकत्ता

 दिल्ली

 गुवाहाटी

 गुजरात

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू-कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 लिखित  उत्तर

 5

 30-12-90

 01-02-91

 22-02-91

 25-03-91

 19-07-91

 01-01-91

 01-01-91

 18-03-91

 25-04-91

 01-07-91

 21-07-91

 05-08-91

 03-09-91

 22-03-91

 5-6-91

 2-8-91

 2-8-91

 26-8-91

 12-06-61

 20-08-91

 27-07-90

 27-07-90

 28-12-90

 28-12-90

 11-03-91

 22-03-01

 163



 लिखित  एत्तरे  6  1991

 1  2  3  4  5  6

 13.  मद्रास  3  न+  28-04-91

 28-05-91

 01-07-01

 उड़ीसा  प्ग्ग  ध्य्ा
 ना

 पटना  5  न+

 पंजाब-हरियाणा  2  न

 राजस्थान  3  न+  30-06-90

 सिक्किम  न+  18-12-90

 योग  40

 रिक्त  पदों  की  सं  ०  वे  तारीखें जिनसे  ये  रिक्त  हूं
 उच्चतम  न्यायालय  3

 !

 अफीम  को  खेती  के  अन्तगंत  कषोत्र

 6069.  भ्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  देश  में  अफीम  की  खेती  के  अधीन  आने  वाले  क्षेत्र  में
 कमी  हुई

 यदि  तो  राज्यवार  कितना  क्षेत्र  कम  हुआ  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  भारतीय  अफीम  गुणवत्ता  में  अन्य  देशों  की  अफीम  से  कम  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रामेश्बर  :  और  मध्य  राजस्थान
 और  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में  फसल  वर्ष  3  और  के  दोरान  अफीम



 15  1913  लिखित  उत्तर

 की  खेती  का  लाइसेन्सशुदा  क्षेत्र  निम्नलिखित

 हेक्टेयर  में

 राज्य
 |...

 1988-89  1989-90  1990-91

 !
 मध्य  प्रदेश  7112  7102  4067

 राजस्थान  4778  4873  4814

 उत्तर  प्रदेश  3258  2631  2879

 जोड़  :  15,748  14,606  14,760

 भारत  में  अफीम  का  उत्पादन  मुख्यतः  निय।तोन्मुश्ची  हमारे  अफोम  के  नियोतों  पर
 वेकल्पिक  सस्ती  सस्ती  कच्ची  सामग्री  अर्थात्‌  पोस्त  की  पुआल  के  सांद्रण  के  आविर्भाव
 के  कारण  बुरा  असर  पड़ा  स्वापक  ओऔषध-द्रब्य  आयोग  और  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वापक  नियंत्रण  बोर्ड

 राष्ट्र  ने  भारत  के  अफोम  के  भण्डार  के  बारे  में  अपनी  बिन्ता  प्रकट  को  पिछले
 करीब  एक  दशक  के  दौरान  अफीम  के  बढ़ते  भण्डार  से  उत्पन्न  स्थिति  का  सामना  करने  और  इसके
 भंडार  में  होने  वाली  और  अधिक  वृद्धि  को  रोकने  के  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  से  एक
 उपाय  पोस्त  की  खेती  के  क्षंत्र  में  उत्तरोत्तर  कमी  करना

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जापान  से  ऋण

 6070.  ओऔ  दाड  दयाल  जोशो  :  क्‍या  थितत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रोय  सरकार  द्वारा  जापान  सरकार  से  गत  छः  महीनों  के  दोरान  प्राप्त  किए  गए  ऋणों
 का  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  ऋण  किसलिए  लिया  गया  और

 तत्सम्बन्धी  शर्ते  क्या  हैं  तथा  उसकी  ध्याज-दर  कितनी  है  ?

 विस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रामेश्बर  :  और  भारत  सरकार  ने  पिछले

 छः  महीनों  के  दोरान  जापान  सरकार  के  साथ  निम्न  उल्लिब्चित  चार  ऋण  करारों  पर  हस्ताक्षर
 बिए  हैं  :
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 15  1913  लिखित  उत्तर

 जम्मू  और  कश्मोर  तथा  अत  सें  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  शाखाओं  में

 नि  ]

 6071.  ओ  सी०पी०  भुदाल  गिरियप्पा  :

 श्रो  सो०  श्लीनिवासन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 क्या  और  कश्मीर  और  असम  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  शाखाओं  के
 में  काफी  कमी  आई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  भौर

 इत  राज्यों  में  बैंकों  के  व्यापार  में  सुधार  लाने  के  लिए  बया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रो  दलबोीर  ओर  1988,
 1989  और  1990  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  अखिल  भारत  के  साथ-साथ

 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  असम  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  क ेजमा  और  ऋण  के  आंकड़े  नीचे

 दिए  गये  हैं  :
 करोड़

 के  भत  की  स्थिति  जमा  जमा  में  प्रतिशत  ऋण  ऋण  जमा
 के  अनुसार  बद्धि  अनुपात

 कि  —  ———_——
 पंजाब
 दिसम्बर  19९8  7539  न+  3094  41.0

 >  दिसम्बर  1989  8226  9.10%  3659  44.4
 दिसम्बर  !990  9376  13.98%  4088  43.6

 जम्मू और  कश्मीर

 दिसम्बर  1988  715  न  229  32.0
 दिसम्बर  1989  793  10.87%  258  32.5

 दिसम्बर  1990  833  5.11%  267  32.0

 असम

 दिसम्बर  1988  1483  --  794  53.5

 दिसम्बर  1939  1639  10.50%  885  54.0
 दिसम्बर  1990  1882  14.80%  976  51.8

 अखिल  भारत

 +  दिसम्बर  1988  127069  ज+  76204  59.9 *
 दिसम्बर  1989  543276  12.75%  90035  62.8
 दिसम्बर  1990  16194  13.02%  104536  64.6

 यह  देश  जा  सकता  है  कि  यद्यपि  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  असम  में  कार्यरत  सरकारी

 >  क्षेत्र  के  बैंकों  की  शाखाओं  में  जमा  रकमों  में  वृद्धि  हुई  पंजाब  और  असम  में  जमा  रकसों  की
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 वृद्धि  दर  में  नाममात्र  की  कमी  आई  जबकि  जम्मू  और  कश्मीर  में  इधमें  काफी  गिरावट  आई  इन

 तीन  राज्यों  में  ऋण-जमा  अनुगत  में  भी  ताममात्र  की  कमी  हुई  है  ।

 उपयुक्त  राज्यों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की
 जमा  रकमों  की  वृद्धि  दर  और  कारोबार  में

 गिरावट  मुझुयतः  वतंमान  कानूत  और  व्यवस्था  की  समस्याओं  के  कारण

 भारतीय  जि  बेंक  ने  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  राज्यों  के  पग्राहकों/उधारकर्ताओं
 को  कतिपय  रियायतें  देने  का  परामर्श  दिया  जो  इस  प्रकार  है--गुणा  व  गुण  के  आध्रार  पर

 रिक्त  सीमाओं  की  मालमूची  तथा  प्राप्तियों  के  वतंमान  मानदण्डों  में  ढील  सहित  अग्रिमों  की

 मंजूरी  की  शर्तों  में  उदार  ऋणों/साख-पत्र  लिमिट  पर  कुल  मिलाकर  अनुश्ञेय  बैंक  वित्त
 के  अन्तगंत  उध्रारकर्ताओं  को  उच्च  बिल  भुनाई  की  समा  की  इजाजत  सामान्यतया  10%  से
 घिक  के  बिलों  पर  माजिन  सुनिश्चित  करना  आदि  ।  ये  रियायतें  मार्च  1992  तक  लागू  रहेंगी  ।

 सी०  एस०  डी०  क्षेटोने
 (072.  ओ  सीपी  मुदाल  गिरियिप्पा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जवानों  और  दूसरे  रेंकों  के अधिकारियों  को  सी०एस०डी०  कटीनों  से  समुचित  वस्तुएं
 नहीं  मिल  पाती

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 कैंटीन  स्टोसे  डिपों  में  वर्तमान  प्रबन्धन-व्यवस्था  को  व्यापक  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या
 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  वा  विचार  इस  संगठन  में  बाहर  के  श्यवसायिक  प्रबन्धन  विशेषज्ञों  को  लाने

 का
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्ष  मंत्री  शरद  :  भर  कटीन  स्टोर  विभाग  हारा  खरीदे  गये  सामान
 की  सभी  मर्दे  यूनिट  द्वारा  चलाई  जा  रही  कैंटीनों  के  माध्यम  सभी  पात्र  काभिकों  को  उपलब्ध  कराई
 जातो  इसके  लिए  रेक  या  किसी  अन्य  प्रकार  का  भेदभ।व  नहीं  किया  जाता  ।  जिन  पदों  की  मांग
 अधिक  होती  है  उन  सबको  यहां  उपलब्ध  किया  जाता

 से  कटीन  स्टोर  विभाग  में  कुशल  तथा  व्यवसायिक  दृष्टि  से  अहूंता  प्र।प्त  कमंचारियों

 की  भर्ती  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  को  जाती  कारमिकों  को  अत्याधुनिक  प्रवन्ध  तकनीकी
 से  अवगत  कराए  जाने  के  उन्हें  समय-समय  पर  व्यावसायिक  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों
 तथा  कार्यत्रमों  में  भाग  लेने  के लिए  भेजा  जाता  विशिष्ट  समस्याओं  को  हल  करने  के  उपाय  सुझाने
 के  लिए  समय-समय  पर  व्यावसाथिक  परामशंदाताओं  की  सेबायें  भी  ली  जाती  इन  परामशंदाताओं
 की  सिर्कारिशों  को  कटीत  सेवा  को  कार्यकारी  समिति/नियम्त्रथ  बो्ड  के  अनुमोदन  के  बाद  लागू  किया
 जाता  है  ।  हु

 विशेष  अनुमति  हेतु  सेवा  सामलों  से  संबंधित  उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  याणिकाए

 6073.  ओी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  गया  न्याय  अरेर  कंपनी  कार्य  संत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करंगे  कि  :

 168
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 नी  भी  न  त  त  तत
 सेवा  मामलों  से  सम्बन्धित  कितनी  याचिकाएਂ  विशेष  अनुमति  |  न्यायालय  में  लबित

 (a)  इन  याचिकाओं  को  शीघ्रताशीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रंगराजन  :  तारीख  3  1991  को  उच्चतम  न्यायालय  में  सेबा

 मामलों  से  संबंधित  4199  विशेष  इजाजत  अजियां  लंबित  थीं  ।

 सेवा  ग।मलों  से  सम्बन्धित  विशेष  इजाजत  अर्जियां  ग्रहण  सम्बन्धी  मामलों  को  तरह
 सामान्यतया  न्यायालय  के  समक्ष  कालानुक्रमानुसार  उसी  प्रकार  सूचीबद्ध  की  जाती  जिस  क्रम  में  उन्हें
 रजिस्टर  किया  गया  इनमें  ऐसी  अरजियां  सम्मिलित  नहीं  हैं  जिनकी  तत्काल  सुनवाई  के  लिए
 काउ  सेल/पक्षका र  द्वारा  अनुरोध  किया  जाता  है  और  जिनमें  तद्विषयक  निदेश  दिया  जाता

 दिल्‍ली  में  वाहनों  द्वारा  प्रदूषण

 6074.  डा०  सी  सिलबेरा  :  या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  के  परिवहन  विभाग  ने  दिल्ली  में  बाहनों  से  पैदा  होने  वाले  प्रदूषण
 को  रोकने  के  लिए  नई  नीति  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भ तल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  बनाई  गई  नीति  के  श्रनुतार  वाहन  मालिकों/ट्रकों,  बसों  और

 रिक्शा  के  प्रचालकों  को  वाहन  प्रदूषण  नियंत्रित  करने  में  प्रशासन  की  करने  में  प्रत्यक्ष  रूप  से

 शामिल  किया  जाएगा  ।  प्रवेश  स्थान  ट्रकों  और  बसों  के  दिल्‍ली  में  १रबेश  करते  समय  ऐसी  सुविधाएं

 सुलभ  कराई  जाएंगी  कि  वे  इस  बात  की  जांच  कर  से  कि  क्‍या  वाहन  प्रबूषण  सीमाओं  के  अन्दर  हैं
 और  यदि  यह  नहीं  है  तो  ड्राइवर  को  तत्काल  कमी  दूर  करने  की  सलाह  दी  प्रबेश  स्थान  पर

 बाहमों  की  जांच  करने  के  लिए  सुविधाएं  सुलभ  कराने  हेतु  कारंवाई  की  जा  श्ही  है  ।  इसके

 प्रदूषण  कम  करने  और  माइलेज  बढ़ाने  तथा  ईघन  में  किफायत  के  लिए  रख-रखाव  सम्बन्धी  तकमीक

 के  धारे  में  वाहन  मालिकों/ड्राइवरों  को  शिक्षत  किया  बेड़ा  विभिन्‍न  यूनियनों  के
 सदस्यों  और  अलग-अलग  वाहन  मालिकों  के  साथ  जागरुकता  शिविर  और  विचार-विमर्श

 आयोजित  किए  जाने  का  भी  प्रस्ताव

 बिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  नोएडा  और  रामकृष्ण  पुरम्‌  के
 बोच  प्रोम  सबिस  चलाया  जाना

 6०75.  डा०  सो०  सिलबेरा  :  क्या  जव-भूतत  परिवहत  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  ओर  रामक्ृष्ण  पुरम्‌  के  बीच  हाल  में  ग्रीग  सविस

 शुरू
 की

 (we)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
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 क्‍या  बालिगों  और  नाबालिगों  सहित  सभी  यात्रियों
 से

 समान  किराया  लिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का  रण

 (=)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  की  ग्रीन  सविस  को  निकट  भविष्य  में  दिल्ली  के  अन्य

 भागों  में  भी  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतत  परिवहन  मंत्रों  जगदोश  :  से  हां  सेक्टर  37

 भऔर  आर०  के०  के  बीच  प्रयोग  के  तौर  पर  35/70  प्िनट  के  अन्तराल  पर  ग्रीन  लाइन

 सेवा  शुरू  की  गई  है  जिसमें  5  वर्ष  से  कम  उम्र  के  बच्चों  को  छोड़कर  सभी  यात्रियों  स ेसमान  किराया

 लिया  जाता

 ये  सेवाएं  शुरू  करने  का  उदं  चार्टंड  आटो  टैक्सियों  आदि  का  प्रयोग
 करने  वाले  यात्रियों  के  लिए  सामान्य  किराये  से  अधिक  किराये  पर  तीम्न  और  आरामदायक  सेवा

 उपलब्ध  कराना  है  ।

 और  ग्रीन  लाइन  सेबा  को  जारी  रखना  अथवा  अन्य  क्षत्रों  में  इसका  विस्तार  करना
 प्रायोगिक  तौर  पर  शुरू  की  गई  सेवाओं  के  सफल  प्रचालन  पर  निर्भर  करेगा  ।

 सावंजनिक  क्षत्र  के  बैंकों  हारा  क्ंचारों  संधों  को  प्रदान  की  गई  सुविधाएं

 6076.  डा०  पी०  बहलल  पेरुमन  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  को  निदेश  दिए  हैं  कि  वे  अपने  यहां
 ~

 अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  कमंचारी  संघों  को  कार्यालय  हेतु  स्थान  तथा  पैसे  काटने  की

 सुविधा  आफ  इत्यादि  जैसी  अन्य  सुविधाएं  प्रदान

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सिडीकेट  बेंक  ने  सरकार  की  अनुमति  के  बिना  ही  सिडीकेट  बैंक  अनुसूचित
 अनुसू चित  जनजाति  कमंचारी  संघ  नई  बिल्ली  तथा  इसके  प्रतिनिधियों  को  पहले  ही
 सुसज्जित  कार्यालय  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  कर  रखी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सिडीकेट  बैंक  ने  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  अखिल  भारतीय  सिडीग्रेट  बेंक  अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित  जनजाति  कमंचारी  कल्याण  संघ  नई  दिल्ली  तथा  इसके  प्रतिनिश्चियों  को
 भी  प्रदान  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (6)  ऐसे  अन्य  सावंजनिक  क्षत्र  के  बैंकों  के नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  ऐसी  सुविधाएं  अपने

 सूचित  जाति/अनुसूथित  जनजाति  कर्मचारी  संघों  को  दे  रखी  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  नहीं  ।

 और  सिंडीकेट  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  उसने  अपनी  दिल्ली  की  एक  शाला  में
 काम  में  न  आने  वाले  एक  स्थान  को  घिडीकेट  बैंक  अनुसूचित  आति/जनजाति  कर्मचारी  संघ  ०

 4,
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 को  इसके  कल्याणकारी  कार्यकलापों  के  लिए  उपलब्ध  कराया  इस  प्रयोजन  के  लिए  बैंक  कोई
 अलग  से  परिसर  किराये  पर  नहीं  लिया  गया

 और  बँक  ने  भागे  बताया  है  कि  उसने  अश्विल  भारत  भसिडीकेट  बेंक  अनुसूचित
 जाति/अनुसू चित  जनजाति  कल्याण  संघ  को  इस  प्रकार  को  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  कराई  है
 क्योंकि  यह  अल्प  संख्या  में  है  ।

 पंजाब  नेशनल  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डियन  बेंक  तथा  इण्डियन  भोवरसीज
 बैंक  ने  अपने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कमंचारी  संघ  के  सदस्यों  के  वेतन  से  सदस्यता  शुल्क
 काटने  की  सुविधा  को  अनुमति  दी  यूको  बैंक  तथा  बंक  आफ  महाराष्ट्र  ने  अपने  अनुसूचित
 जनजाति  कर्मंच।री  कल्याण  संघ  को  कार्यालय  स्थान  उपलब्ध  कराया  है  तथा  दहलाहाब,द  बैंक  ने  अपने

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारी  संघ  को  पैसे  काटने  की  सुविधा  आफ  फंसलिटी  )
 के  साथ-साथ  कार्यालय  स्थान  उपलब्ध  कराया

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  को  लखनऊ  इकाई  में  घटिया  पुर्ज  उपयोग  में

 लगाए  जाने  के  विरद्ध  शिकायतें

 6077.  श्रो  शिवचरण  वर्मा  :

 भी  मुत्यु जय  नायक  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रकार  को  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिवस  लिमिटेड  की  लक्षनऊ  इकाई  में  घटिया  पुजों
 के  उपयोग  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  तथा  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या

 कायंगाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  भी  शरद  पवार  :

 से  इस  सम्बन्ध  में  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने  जाँच  कराई  जिसमें

 इसे  प्रणाली  की  कमी  का  मामला  पाया  गया  और  इसके  लिए  किसी  विशिष्ट  अधिकारी  को  उत्तरदायी

 नहीं  पाया  गया  कम्पनी  ने  इस  सम्बन्ध  में  सुधार  के  लिए  उचित  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी

 रक्षा  सेवाओं  के  लिए  चयन

 ]
 6078.  झीमती  सुशोला  गोपालन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जलसेना  और  थलसेना  में  चयन  के  लिए  अधिक'री
 परीक्षा,में  भ्यूनतम  70  प्रतिशत  प्राप्तांकों  के  लिए  जोर  दे  रहे  हैं  जबकि  समय  तक  इनमें
 60  50  प्रतिशत  और  45  प्रतिशत  प्राप्तांकों  पर  चयन  किया  जाता  है  जँसाकि
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 कोलम  और  एसप्पी  जिलों  के  उम्मीदवारों  के  चयन  के  लिए  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  जबकि  दूसरे  ढ
 जिलों  के  लिए  प्राप्ताकों  का  प्रतिशत  बहुत  कम  निर्धारित  किया  गया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  सेवाओं  में  चयन  के  लिए  समान  मानदण्ड  निर्धारित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्याਂ

 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  संत्री  शरद  :  रक्षा  सेनाओं  की  स  मान्य/गर-तकनीकी  ट्रेडों  में  भर्ती  के

 लिए  अभ्यावेदन  करने  के  लिए  एस  ०एस०एल०सी०/हाईस्कूल  परीक्षा  में  अपेक्षित  न्यूनतम  अहुंक  अंक  पूरे
 देश  में  एक  समान  हैं  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिए  अनुसार  है  :

 (1)  थल  सेना  में  सिपाही  ड्यूटी)--पास  प्रतिशत

 (2)  नौसेना  के  दसवीं  पास  सीधी  भर्ती  नौसेना  काभिकों  के
 भाईयों  के  लिए  अहंक  अंक  45  प्रतिशत

 (3)  वायुसेना  में  वायु  संनिक  प्रतिशत

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  मापदण्ड  का  पूरे  देश  में  समान  रूप  से  पालन  किया  जाता  है  ।

 संसस  आई०टो०सी०  मुभेर  से  प्राप्त  आबकारो  शुल्क
 4

 6079.  श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  ने  आई०टी०सी०  मुगेर  से  आक्कारी  शुल्क  के  रूप  में  कितना
 केन्द्रीय  राजस्व  प्राप्त

 कया  एक  शहर  से  प्राप्त  र'जस्व  का  दस  प्रतिशत  इसके  विकास  पर  खर्च  किया  जाता
 और

 यदि  तो  मुगेर  शहर  पर  यह  राशि  खर्च  न  करने  के  बया  कारण

 बितत  सत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  मैससं
 आई०टी०सी०  मु  बिद्वार  से  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  केन्द्रेय  उत्पाद  शुल्क  की  राशि  इस
 प्रकार  है  :

 करोड़  ८०

 90  5.96  करोड़  रु०
 243.20  करोड़  रु०

 और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  किसी  शहर  से
 प्राप्त  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  मंत्री  प्रतिशत  राशि  को  उसके  विकास  पर  खब  किया

 |

 गाजीपुर  एक्किश  ओर  अलकालायड  वक्स  हारा  आयातित  सशोन  का  उपयोग

 6080.  श्री  जिश्वमाथ  शास्त्री  :  क्‍या  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह
 क्या  गाजीपुर  एफ्फिम  और  अलकालायड  वक्से  में  अनुसंघ.न  कार्य  के  लिए  वर्ष  |
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 के  दोरान  करोड़ों  रुपये  मूल्य  की  मशीनों  का  आयात  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उपयु क्‍त  मशीनें  स्थापित  कर  दी  गई  हैं  तथा  इनका  उपयोग  किया  जा  रहा
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  बिचार

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  से  सरकारी  अफीम

 एवं  अल्कालायड  वक्‍्स  गाजीपुर  ने  वर्ष  1989-90  के  दौरान  अनुसंधान  क।य॑  के
 लिए

 10

 करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  मशीनें  आयात  नहीं  की  हैं  ।  वर्ष  1985  में  गाजीपुर  स्थित  उपक्रम  के
 अल्कालायड  संयंत्र  क ेलिए  52.90  लाख  रपये  के  मूल्य  के  पांच  उपस्कर  आयात  किए  गये  थे  ।  इनमें  से

 एक  हाई  १रफा  रमन्स  लिक्विड  क्रोमाटोग्राफ  को  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  जहां  तक
 शेष  चार  उपस्करों  का  सम्बन्ध  इन  उपस्करों  के  दूसरे  सेट  जिन्हें  नीमब  स्थित  भल्कालायड
 संयंत्र  के  लिए  उप्री  समय  आवाठ  किया  गया  अभी  परीक्षण  आधार  १२  चल,या  जा  रहा  है  नीमच
 स्थित  सयंत्र  में  उपस्करों  के  सफलतापूर्वक  परीक्षण  के  पश्बात्‌  गाजीपुर  स्थित  संयन्त्र  क ेलिए  आयात

 किए  गए  उपस्करों  को  उपथोग  में  लाया

 फार्मा  लिमिटेडਂ  के  विरद्ध  की  गई  जांच

 हट  6081.  डा०  रामचंद्र  डोस  :

 भरी  दसात्र  य  बंडारू  :

 भरी  सुदर्शन  राय  चोधरी  :

 भौ  राजबोर  सिंह  :

 श्री  राजेख  मग्निहोत्री  :  क्या  न्याय  और  कम्पनों  का  मंत्री  यह  बताने  की  पा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाधिबार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  ब्यवहार  आयोग  ने  तमिलमाडु  स्थित

 रक्षक  औषधियां  बनाने  बाली  कःवनी  फार्मा  लिमिटेड  ”  के  बिगद्ध  जांच  के  आदेश  दिए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 इप्त  कम्पनी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाई  की  गई  है  ?

 दि  संसदोय  कार्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  म्पाय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 पंत्रो  :  हां  ।

 और  सम्बन्धित  अनुचित  व्यापार  प्रथा  जांच  1989  का  31)  )  15-1-1992

 को  आयोग  के  समक्ष  आनी  है  |  ऐसे  मामलों  में  एम०आर०टी०पी०  आयोग  एक  म्यायिककल्प  निकाय
 :

 |  होने  के  एम०आर०टी०पी०  1969  के  उपबस्धों  के  अन्त  गत  आवश्यक  कारंवाई  करने
 *

 की  शक्तियां  प्राप्त

 173



 लिखित  उत्तर  6  1991
 pa

 संन्‍्य  बलों  द्वारा  सानवाधिकारों  का  कथित  उल्लंघन  तथा  शक्ति  का  दुरुपयोग  ९

 6082.  डा०  एस०  पो०  यादव  :  गया  रक्षा  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  सैन्य  बलों  द्वारा  मानवाधिकारों  के  कथित  उल्लंभनग  तथा  शक्ति  के

 दुषपयोग  के  बारे  जिसमें  मनमाने  ढंग  से  कंद  यातना  देना  और  हत्या  करना  शामिल
 रिस्तर  आरोप  लगाया  गया

 यदि  तो  इन  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 इसके  क्‍या  निष्कबं  प्राप्त  हुए  और

 दोषी  कामिकों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  1990  के  अन्त  में  चलाई  गई  बजरंग  संक्रिया
 के  दौरान  सेना  द्वारा  कथित  रूप  से  किए  गए  अत्याचारों  के  बारे  में  हाल  में  असम  को  छोड़कर  शेव

 रत्तर-पूर्वी  राज्यों  की  कोई  शिकायत  नहीं  असम  से  सम्बन्धित  आरोपों  की  पूरी  तरह  जांच  की  गई
 हैं  और  इनमें  स ेअधिकतर  आरोप  निराधार  तथा  उत्प्रेरित  पाए  गए  सेना  द्वारा  नियमों  तथा  कार्य
 विधियों  का  जहां  थोड़ा-सा  भी  उल्लंघन  किए  जाने  की  बात  सामने  आई  है  वहां  दोषी  कारमिकों  क ेखिलाफ
 सख्त  कारंवाई  की  गई  सेना  द्वारा  अत्याचार  किए  जाने  के  आरोपों  के  बारे  में  गुवाहाटी  उच्च
 न्यायालय  द्वारा  निपटाई  गई  295  रिट  याचिकाओं  में  से  291  के  निर्णय  सरकार  के  पक्ष  में  गए

 भारतीय  सेना  देशभक्ति  की  भावना  से  ओत-प्रोत  और  व्यावसायिक  रूप  से  कुशल  अपनोਂ  ॥  ॥
 उच्च  परम्ण्रा  के  अनुरूप  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रों  मे ंअपने  ब;त  ही  कठिन  दायित्व  की  निभा  रही  है  ।

 देश  में  स्वापक  ओऔषधियों  के

 6083.  श्री  अज्ुन  सिंह  यादव  :  वया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  स्व।पक  औषधियों  के  कितने  गिरोह  पकड़  उनसे
 बर/मद  स्थापक  ओऔषधियों  का  ब्यौरा  क्या  है और  उनकी  अनुमानित  कीमत  कितनी

 क्या  सरकार  ने  स्वापक  औषधियों  के  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  नियुगबत  अधिकारियों  की
 इस  गि  रोहों  क ेसाथ  मिलीभगत  की  संभावना  का  पता  लगाने  का  प्रयास  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  :  गत  तीन  वर्षों  में  किए  गए
 व्यक्तियों  भौर  जब्त  की  गई  स्वापक  औषधियों  का  विवरण  संलग्न  चूंकि  पकड़े  गए  सभी  गशीले
 पदार्थों  को  जब्त  किया  जाता  है  ओर  नध्ट  किया  जाता  है  तथा  कानून  भी  मुकदमा  चलाए  जाने  से  धूय॑
 इनके  नष्ट  होने  की  इजाजत  देता  पकड़  गए  नशीले  पदार्थों  का  मूल्यांकन  नहीं  किया  जाता  ।

 से  सरकार  इस  बारे  में  सतकं  है  तथा  ऐसी  मिलीभगत  के  लिए  सख्त  सजा  का
 प्रावधान  किया  गया  ऐसे  अ4राधों  को  लगाने  तथा  सजा  देने  के  लिए  सम्बन्धित  विभाग
 तथा  केन्द्र  और  राज्य  तथा  इन  विभिन्‍न  संगठनों  के  प्रत्येक  रेंक  के  सक्षम  नियुक्षित  प्राधिकारी

 भपते अधीनस्थ  अधिकारियों  पर  निगरानी  रश्चने  के  लिए  उत्तरदायी  होते  हैं  ।
 |

 1  ।

 |
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 निनीीीीसअ  अचल  कि डओ  __  |

 कपड़े  के  आयात  के  लिए  आदाम-उत्पादन  सस्बन्धो  मापदंड

 |

 6084.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कपड़े  के  आयात  के  लिए  आदान-उत्पादन  सम्बस्धी-मान  दंड  ”

 निर्धारित  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कपड़े  के  आयात  के  लिए  आदान-उत्पादन  सम्बन्धी  मापदंडों  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  जाएगा  ?

 घस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  अशोक  :  ओर  सिले  सिलाए  परिधानों  के

 निर्यातों  के  आधार  पर  फंँज्रिकों  के आयात  के  लिए  इनपुट  और  आउटपुट  के  मानदण्ड  आयात-निर्यात  नीति
 के  परिशिष्ट  के  अंतर्गत  पहले  से  ही  निर्धारित

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 काले  धन  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  करों  के  ढाँचे  को  जांच  के  लिए  समिति

 6085.  ओ  काशीरास  राणा  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥ क्या  सरकार  का  विचार  काले  घन  में  वृद्धि  को  रोकने  हेतु  करों  के  ढांचे  की  जांच  के  लिए

 एक  समिति  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्वन्दी  ब्यौरा  क्‍या  और  बढ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  ओर  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करों
 की  संरचना  की  जांच  करने  के  लिए  तथा  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कर-प्रणाली  की  अपेक्षाकृत  अधिक

 लचीली  एवं  वपापक  आधार  वाली  बनाने  के  निमित्त  सिफारिशें  करने  हेतु  और  इसके  अलावा  मोजूदा

 कानूनों  एवं  विनियमों  के  बेहतर  ढंग  में  प्रवर्तन  एवं  अनुपालन  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  उन्हें
 सरल  बनाने  हेतु  अपेक्षितउपायों  के  बारे  में  सुझाव  देने  क ेलिए  सरकार  ने  दिनांक  29  अगस्त  को

 एक  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  कर-कानूनों  का  बेहतर  ढंग  से  प्रवर्सांन  करने
 तथा  उनका  बेहतर  ढंग  से  अनुपालन  करने  से  अवेध  धन  की  उत्पत्ति  की  रोकथाम  करना  संभव  हो
 सकेगा  ।

 ऊपर  भाग  तथा  में  उल्लिखित  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 साथंजनिक  क्षेत्र  में  स्वर्ण  श्षेंक  स्थापित  करना
 हैं

 6086.  श्री  मोहन  राधले  :

 ओऔनती

 सुलित्रा सहालन : ' डा० सी० सिखजेरा : क्या जिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ।
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 क्या  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  साबंजनिक  क्षंत्र  में  स्वर्ण  बैक  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इस  प्रकार  का  स्वर्ण  बेंक  के  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  भारतीय  रिजवं  बंक  ने
 1991  में  एक  पत्र  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  को  एक  स्वर्ग  बक  की  स्थापना  करने  के  विचार  के  बारे
 में  अवगत  कराया  ।

 इन  विचारों  की  जांच  करने  तथा  जांच  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  बिस्तुत  प्रस्ताव  तैयार
 करने  के  निर्णय  के  पश्चात्‌  ही  इसके  ब्योरे  तयार  किये  जायेंगे  ।

 उपरोक्त  ओर  को  देखते  हुए  ऐसे  बैंक  के  कितने  समय  में  तंयार  हो  जाने  की

 संभावना  यह  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 व्यापार  नोति  सें  सुधार  करने  के  लिये  उच्च  स्तरोय  समिति

 6087.  भ्री  मुत्युजय  नायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  व्यापार  नीति  में  सुधार  करने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन

 किया

 यदि  तो  उक्त  समिति  को  किन  बातों  का  अध्ययन  करने  का  दायित्व  सौंपा  गया

 क्‍या  समिति  ने  सरकार  को  अपनो  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 यदि  तो  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 धाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  से  (४)  हां  ।  वाणिज्य  सचिव

 की  अध्यक्षता  में  व्यापार  नीति  से  सम्बन्धित  एक  उच्च-स्त रीय  समिति  का  गठन  किया  गया  समिति

 के  विचारा्े  विषयों  कौ  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  समिति  को  अपनी  रिपोर्ड  30-6-1992

 तक  प्रस्तुत  करनी

 विवरण

 व्यापार  नोति  से  सम्बन्धित  उच्च-स्तरोय  समिति  के  जिधारा्थ  विदषय  :

 (1)  हाल  की  ब्यापार  नीति  और  ओद्योगिक  नीति  में  परिवततनों  के  शुरु  होने  के  बाद  पू  जीगत

 वस्तुओं  और  कच्चा  माल/इंटरमीडिएटस/धंघटकों  पर  लाइसेंधिंग  नियंत्रण  के  स्वरूप  और  सौमा  की

 समीक्षा  करना  और  इन  प्रतिबन्धों  के  होते  हुए  आयात  के  भूल्य  को  निर्धारित  करमा  ।  इस  समीक्षा  में

 सरणीकरण  सम्बन्धी  नीतियों  पर  विचार  करना  शामिल  होगा  ।

 (2)  निर्यात्रों  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इत  लाइसेंसों  को  उपयुक्त

 निश्चित  अनुक्षम  में  3-5  वर्षों  के
 भीतर  हटाने  के  लिए  पमय-ढांचे  का  सुझाव  व्यापार  घाटे  के

 कारगर  प्रबन्ध  को  सुनिश्चित  करना  और  साथ  ही  आयात  नियंत्रणों  में  कमी  के  साथ  समायोजन  करने  के

 ह॒  लिए  आंतरिक  औद्योगिक  क्षंत्र  के  लिए  पर्याप्त  समय  की  व्यवस्था  करना  ।  समिति  ,  अनुशंसित

 179
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 ढांचे  के  प्रत्येक  चरण  में  विदेशी  मुद्रा  भण्डारों  के  वांछित  स्तरों  और  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  का
 ध्यान

 (3)  खूले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  मदों  को  शामिल  करते  हुए  नियंत्रण  में  कमी  तथा
 विस्तारित  एक्सिम  छ्क्रिप  में  मदों  को  अंतरित  करने  के  बीच  उपयुक्त  संतुलन  का  सुझाव  देना  ।

 (4)  उन  म॒दों  की  सूची  का  पता  लगाना  जिसे  5  वर्षों  के  अन्त  तक  भी  लाइसेंसिंग  कौ  श्रेणी  में
 रखे  जाने  की  आवश्यकता  होगी  ।

 (5)  टैरिफ  को  कम  करने  और  उदारीकृत  बनाने  पर  निर्भर  टैरिफ  सुधारों  को  आयात
 विनियंत्रण  की  प्रगति  के  साथ  सम्बद्ध  करने  के  तरीकों  के  बारे  में  सुझाव  देना  ।

 (6)  क्रमबद्ध  विनिर्माण  कायेक्रमों  की  मौजूदा  प्रणाली  की  जांच  करना  क्‍योंकि  यह  आयात
 विशेष  रूप  से  औद्योगिक  नीति  और  व्यापार  नीति  में  हाल  के  परिवर्तनों  से  सम्बन्धित  और

 (7)  ड्यूटी  रियायतों  के  समस्त  क्षेत्र  की  जांच  करना  क्योंकि  ये  आयात  नीति  में  अत्यधिक
 पारदर्शकता  लाने  की  दृष्टि  से  आयात  क्रियाविधियों  से  सम्बन्धित

 पंजाब  में  बकों  को  ऋण  देने  सम्बन्धी  नोति

 6088.  श्रो  महेश  कुमार  कनोडिया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  13  1991  के  दि  हिन्दुस्तान  टाइस्स  में  बैंक्स
 टोल्ड  टु  रिव्यू  लेंडिग  पोलिसीਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकार्षत  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  हां  ।

 पंजाब  में  बैंकों  के  विभिन्‍न  प्रशासनिक  कार्यालयों  और  शाखाओं  को  समय-समय  पर
 उम्रवादियों  से  धमकियां  मिलती  रही  हाल  ही  कुछ  उम्रवादियों  द्वारा  दो  बुलेटिन  जारी  किए  गए
 थे  जिनमें  पंजाब  में  बैंकों  और  उनके  कर्मचारियों  से  विभिन्‍न  मांगें  की  गयी  थी  ।  इन  मांगों  का  सम्बन्ध

 मुख्यतः  पंजाब  से  राज्य  के  बाहर  जमा  रकमों  को  भेजने  पर  रोक  बैंकों  के  कार्य  में  पंजाबी  भाषा
 का  इस्तेमाल  बैंकों  में  अधिकांश  सिख  युवकों  की  भर्ती  राज्य  में  गरीब  लोगों  को  उदारता  से

 ऋण  देने  आदि  से  था  |  उक्त  भाग  में  संदर्भित  समाचार  में  लगभग  इन्हीं  धमकियों  और  मांगों  का

 जिक्र  किया  गया

 भारत  सरकार  और  राज्य  सरकार  ने  बैंकों  क ेसाथ  स्थिति  की  समीक्षा  की  राज्य

 सरकार  ओर  बैंकों  को  उपयुक्त  एहतियाती  उपाय  करने  के  लिए  सावधान  किया  गया

 विदेशी  बेकों  द्वारा  प्राहकों  का  शोषण  करना

 6089.  भरी  सहेश  कुमार  कनोड़िया  :  क्‍या  बिस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  अमरीकी  सिटी  बैंक  को

 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया

 (w)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 सरष्र  द्वारा  देश  में  कार्यरत  विदेशी  बेकों  द्वारा  ग्राहकों  के  शोषण  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबीर  और  एकाधिकार  तथा  अवरोधक
 व्यापारिक  ग्यवः।र  आयोग  ने  मैसर  सिटी  नई  दिल्‍ली  को  उनके  द्वारा  जारी  किए  गए  दिनांक

 &  20-2-1991  के  एक  परिपत्र  के  सम्बन्ध  में  एक  जांच  का  नोटिस  जारी  किया  जांच  बैंक  ग्राहकों
 से  णुल्कਂ  बसूल  करने  के  बारे  में  शुरू  की  गई  है  जोकि  एकाधिकार  तथा  अब  ोधक  शभ्यापारिक

 व्यवहार  1969  बी  धारा  के  अर्थ  के  अन्तगंत  एक  अवरोधक  श्यापारिक  ब्यवहार
 आयोग  ने  मैससे  सिटी  बैंक  को  एक  ब्यदेश  नोटिस  भी  जारी  किया  हैं  जिसमें  उन्हें  यह  स्पष्ट

 करने  का  निदेश  दिया  है  कि  क्‍यों  न  उन्हें  खाताधारियों  के  खातों  जिन्हें  प्रतिवादी  बैंक  से  अतिरिक्त

 सुविधाओं  की  आवश्यक  नहीं  है  सेवा  शुल्कों  के  का'ण  कटौतियां  करने  से  रोका

 जब्र  कभी  शिकायतें  प्राप्त  होती  भारतीय  रिजय  बैंक  सम्बद्ध  बेंक  के  साथ  ऐसी
 शिकायतों  के  निवारण  हेतु  मामला  उठाता

 बेतनमालों  में  संशोधन

 6090.  डा०  लाल  बहावुर  राबल  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्व  सशोधित  550-900  रुपये  के  वेतनमान  में  उन  श्रेणियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके

 लिए  चौथे  वेतन  आयोग  ने  2000-3200  रुपये  अथवा  2000-3500  रुपये  के  वेततमान  की  सिफारिश

 »  की  थी  और  सरकार  ने  इपे  स्वीकार  कर  लिया

 क्‍या  सरकार  द्वारा  चौथे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  के  कार्थान्वयन  के  पश्चात्‌

 +  पूर्व  संशोधित  550-900  रुपये  वेतनमान  1640-2900  के  वेतनमान  में  कुछ  और
 *ै  श्रेणियों  न ेसरकार  को  यह  अम्वावेदन  दिया  है  कि  उनको  दिए  जाने  वाले  1640-2900  रुपए  के

 वेतनमान  में  सशोधन  करके  उन्हें  2000-3200  रुपये  अथवा  2090-3500  रुपये  का  वेतनमान

 दिया  और

 यदि  तो  उन  श्रे  णियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  भव  तक  2000-3200  रुपये  अथवा
 2000-35  0  रुपये  का  संशोधित  वेतनमान  दिया  गया  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्तारास  :  550-900  दुपये  के

 यू्वं  वेतनमान  के  उन  पदों  को  श्रेणियों  के  पूरे  ब्यौरे  वित्त  मंत्रालय  की  दिनांक  22-9-1986  की

 अधिसूचना  सं०  एफ  15(1)  आई०  में  दिए  गए  हैं  जिनके  लिए  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग
 ने  2000-3200/3500  रुपये  के  वेतनमानों  की  सिफारिश  कौ  थी  तथा  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार
 कर  लिया

 और  इस  बारे  में  प्राप्त  अभ्यावेदनों  की  जांच  की  गई  थी  और  1640-290
 ‘ रुपये  के  वेतनमान  को  2000-3200/3500  रुपये  में  पुनरीक्षित  करना  सम्भव  नहीं  पाया  गया

 3
 घोषपुर  हवाई  पटटी  का  क्षंत्र

 |

 शी  विश्यनाथ  शास्त्री  :

 |  ओ  राम  गया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ,

 181



 लिखित  उत्तर  6  1991

 गाजीपुर  जिले  में  घोषपुर  हवाई  पट्टी  का  क्षेत्रफल  कुल  कितने  एकड़

 इस  हवाई  पट्टी  का  वर्तमान  क्षेत्रफल  कितना

 क्‍या  सरकार  इस  हवाई  पट्टी  की  देखभाल  कर  रही  भौर

 ,  क्या  हवाई  पट्टी  की  फालतू  भूमि  भूमिहीन  व्यक्तियों  में  वितरित  कर  दी  गयो  है  अथवा

 बितरित  क  रने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रों  शरद  :  इस  मंत्रालय  के  अधीन  गाजीपुर  जिले  में

 नामक  कोई  हवाई  पट्टी  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कृषि  को  संस्थान  ऋणों  का  दिया  जाता

 6092.  प्रो०  उमारेडिड  वेंकटेश्वरलु  :  बया  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  प्रति  हैब्टेयर  कृषि  के  लिए
 वधि  ओर  मध्यावधि  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  के  संस्थागत  ऋण  दिए  और

 इन  वर्षों  के  दौरान  कितने  प्रतिशत  ऋणों  की  वसूली  की  गई  तथा  कितने  प्रतिशत  ऋण
 बकाया  है  ?

 जता  स-७अ  नस सीडटडकनन्‍नडन्‍्:उ5ऊकोकससइ फ5डी:।'।यीलीी  सी  तन  $$$ $$ $$

 »

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  ओर  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  -

 प्रश्न  में  सूछे  गए  अनुसार  सूचना  उपलब्ध  नहीं  होती  जून  1987,  जून  1988  तथा
 सितम्बर  1989  को  समाप्त  गत  तीन  वर्षों  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों

 द्वारा  कृषि  तथा  सम्बद्ध  कायेकलापों  के  लिए  दिए  गए  राज्यवार  अप्रिमों  की बकाया  राशि  का  ब्यौरा

 संलग्न  में  दिया  गया  सरकार  तथा  भारतीय  रिज़वं  बंक  केवल  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  की

 बसूली  की  निगरानी  रखते  जून  1987,  1988  तथा  1989  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के

 अनुसार  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यक  बेंकों  को  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्निमों  की  बसूली  की  राज्यवार  स्थिति

 संलग्न  में  दी  गई

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  1987  1988  1989

 सं०  क्षेत्र  का  माम  ज्‌्न  जन  सितम्बर

 उत्तरी  क्ष छ  2179.77  2392.24  2946.09

 1.  हरियाणा  435.18  531.12  634.17

 2.  हिमाचल  प्रदेश  54.87  62.26  70.68

 3.  जम्मू  व  कम्मीर  42.02  45.89  50.73

 4.  पंजाब  818.13  872  51  1045.67  ।
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 5.  राजस्थान

 6.  चण्डीगढ़

 7.  दिल्‍ली

 उत्तर-पृथय  क्षत्र

 26.

 27.

 असम

 -  मणिपुर

 .  मेघालय

 .  नागालैण्ड

 .  त्रिपुरा

 अरुणाचल  प्रदेश

 «  मिजोरम

 सिक्किम

 पू्थों  क्षेत्र

 «  बिहार

 .  उड़ीसा

 .  पश्चिम  बंगाल

 .  अंडमान  निकोबार

 केस्द्रीय  क्षत्र

 .  अध्य  प्रदेश

 .  उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  क्षंत्र

 .  गुजरात
 .  महाराष्ट्र

 .  दमन  व

 .  दादरा  व  नागर  हू

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आन्म  प्रदेश

 कर्नाटका

 2

 508'92

 203.89

 116.76

 129.53

 87,47

 4.50

 7.63

 10.21

 14.69

 1.45

 1.38

 2.28

 121407

 494.14

 268.61

 449.45

 1.87

 1700.55

 589.83

 1110.72

 1671.62

 587.51

 1062.57

 21.02

 0.52

 4068.34

 1356.83

 1016.00

 3.60

 1361.93

 562.60

 303.01

 494.28

 2.04

 1925.91

 713.28

 1212.63

 1983.47

 714.91

 1242.79

 25.22

 0.55

 4698.22

 1561.02

 1182.90

 1643.17

 690.22

 358.61

 591.88

 2.46

 2400.29

 934.52

 1465.77

 2392.72

 786.73

 1571.51

 33.74

 0.74

 5803.81

 1926.73

 1466.67

 183



 लिखित  उत्तर

 1

 28.  केरल

 29.  तमिलनाडु

 30.  पांडिबेरी

 31.  लक्षद्वीप

 184

 अखिल  भारत

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम

 I,  उत्तरो  क्षेत्र

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश
 *

 जम्मू  व  कश्मीर

 पंजाब

 राजस्थान

 अण्डीगढ़
 दिल्ली

 उत्तरी  पूर्दी  क्षत्र

 असम

 मणिपुर
 मेघालय

 नागालैण्ड

 तजिपुरा
 अरुणाचल  प्रदेश

 मिजो रम
 सिक्किम

 पूर्षो  क्ष

 बिहार

 झड़ीसा
 पश्चिम  बंगाल

 6  1991

 2  3  4

 477.78  530.43  609.01

 1193.68  1395.44  1770.66

 23.71  28.10  30.40

 0.34  0.33  0.34

 10963.91  12515.14  15385.02

 मांग  की  तुलना  में  वसूली  का  प्रतिशत

 WA-1987  जून  1989

 60.4  59.8  58.5

 53.4  48.0  55.3

 40.6  40.8  43.2

 27.2  24.2  40.1

 69.8  71.8  69.4

 49.5  44.8  44.1

 76.8  66.5  70.1

 48.0  35.3  35.7

 48.2  35.3  38.7

 39.4  56.6  39.0

 21.9  15.2  22.4

 30.3  32.5  39.1

 43.3  40.0  45.8

 41.0  30.7  27.2

 32.6  56.7  38.6

 50.4  38.9  37.4

 53.0  538  59.4

 47.2  49.9  50.3

 44.7  47.7  47.8

 52.8  52.3  54.3

 43.7  50.4  30.0

 39.9  37.7  33.0
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 »  17.  केखोय  क्षेत्र  54.1  55.6  51.8

 मध्य  प्रदेश  46.0  52.1  57.5

 ्‌  उत्तर  प्रदेश  58.1  57.5  57.9

 ९.  पश्चिमो  क्षेत्र  49.5  50.9  54.5

 गुजरात  51.7  53.3  58.5

 महाराष्ट्र  47.8  49.8  52.0

 दमन  व  दीव  52.1  50.7  56.0*

 दादर  रागर  हवेली  39.2  50.6  55.8

 दक्षिणी  क्षत्र  60.9  $9.7  59.7

 आन्प्र  प्रदेश  60.9  59.0  59.5

 कर्नाटक  73.1  46.2  47.3

 ह  केरल  65.8  67.7  65.9
 ः

 तमिलनाडु  65.8  67.7  66.3

 पांडेचेरी  62.3  66.5  62.0
 ध

 लक्षद्वीप  77.4  +568  59.3

 अखिल  भारत  ऋण साफी योजना की  56.8  57.3

 *दमन  और  दीव  से  सम्बन्धित  ।

 से  सम्बन्धित  ।

 ऋण  साफी  योजना  की  समीक्षा

 6093.  झी  मदन  साल  झुराना  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26  1991  के  इकानामिक  टाइम्स  में  किसानों  को
 ऋण  माफी  योजना  की  समीक्षा  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  ऐसी  समीक्षा  की  गई  और

 at)  यदि  तो  ऐसी  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 सरकार  का  कृषि  और  प्रामीण  ऋण  राहत  योजना  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  विचार

 2...  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  ।
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 बेंकों  के  भूतपूर्व  बेयरमेन  प्रबन्ध  निदेशकों  के  विरद्ध  तथाकथित  आरोप

 6094.  श्री  जा  फर्ना  डोज  :  क्‍या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  कि  :  नल
 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कुछ  भूतपूर्व  चेय

 प्रबन्ध  निदेशकों  के  विरुद्ध  आरोप  पत्र  दाखिल  किए

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  के  नाम  कया  हैं  और  उनके  विरुद्ध  किस  प्रकार  के  आरोप

 लगाए  गए

 क्या  देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कई  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  जांच
 चल  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्ब्रन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  और  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  न ेसूचित  किया  है  कि  उसने  सिडीकेट  बैंक  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  आर  आर०  रघुपति
 और  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  भूतपूर्व  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  अमृत  सागर  पुरी  के  विरुद्ध  आरोप-पत्र  द  यर

 किए  श्री  रवुपति  के  जिरुद्ध  आरोप-पत्र  उनके  विदित  आय  साधनों  के  मुकाबले  मे  अनानुपातिक
 परिसम्पत्तियों  के  कब्जे  में  होने  क ेकारण  28-7-86  को  दायर  किया  गया  था  ।  श्री  पुरी  के  विरुद्ध
 आरोप-पत्र  निधियों  के  नियोजन/धनराशि  जारी  करने  के  मामले  में  गर-सरकारी  कम्पनियों  को  तथाकथित

 मनुचित  पक्षपात  करने  के  कारण  10-6-86  को  दायर  किया  गया  था|  श्री  रघुपति  के  बिरुद्ध  मामले
 बो  9-7-89  को  खारिज  कर  दिया  गया  था  ।  श्री  पुरी  के  विरुद्ध  मामला  न्यायालय  में  है  ।  हि

 और  केसद्रीय  जांच  ब्यूरो  न ेसुचित  किया  है  कि  इसने  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  बैंकों
 के  42  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  विरुद्ध  जारी  व्यक्तियों/फार्मों  को  ऋण  मंजूर/जारी  करने  में  अनुचित
 लाभ  अनानुपातिक  परिसम्पत्तियों  के  आपराधिक  कदाचारों  आदि  जैसे  विभिन्‍न
 आरोपों  के  37  मामले  में  जांच  शुरु  की  है  ।

 पूरक  लाइसेंस

 6095.  डा०  सो०  सिलबेरा  :  वया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  पूरक  लाइसेंस  देने  की  प्रथा  समाप्त  कर  दी  गयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पुरक  लाइसेंस  देने  के  लिए  कौन  से  मानदंड  निर्धारित  किये  गये

 क्‍या  स्वतः  लाइसेंस  देने  की  कोई  प्रथा  और

 यदि  तो  इसके  लिए  निर्धारित  किए  गए  मानदं हों  का  अ्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  वाणिज्य  मंत्री  जी  द्वारा
 दिनांक  4-7-91  को  घोषेत  नई  व्यापार  नीति  के  अनुसरण  में  लघु  क्षेत्र  क ेएक्कों  और  जीवन“रक्षक
 प्रौषधियों/उपस्करों  के  विनिर्माण  में  लगे  एककों  को  छोड़कर  सीमित  अनुमेय  सुत्री  में
 वदर्शाई  गई  म॒दों  के  लिए  पूरक  लाइसेन्स  देना  सम्र,प्त  कर  दिया  गया  ऐसा  देश  में  भुगतान  सम्तुलन  की
 विपरीत  स्थिति  को  देखते  हुए  किया  गया  प्रतिवन्धित  सूची  में

 गई
 हि

 मदों  के  लिए  पुरक  लाइसेन्स  देने  का  प्रावधान  अभी  जारी  पूरक  जिरहें  भव  विशेष  लाइट
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 के  रूप  में  जाना  जाता  सम्बन्धित  एक  के  प्रायोजित  प्राधिकारी  की  सिफारिश  के  भाधार  पर
 जतुे  हैं  ।

 और  स्वतः  लाइसेन्स  देने  की  प्रथा  जारी  परन्तु  ये  लाइसेन्स  अब  केवल  पूब॑वर्ती

 लहइ  फेन्सिग
 वर्ष  में  सम्बन्धित  एकक  को  दिए  गए  पूरक  लाइसेन्स  के  50,  के  बर/बर  मूल्य  के  लिए  लघु

 क्षेत्र  एककों  और  जीवन-रभ्षक  औषधियों  और  उपस्करों  के  विनिर्माण  में  लगे  को  दिए  जायेंगे  ।

 ओदश्योगिक  नोति  के  सम्यन्ध  में  विश्व  बेक  से  बातचोत

 6096.  श्री  रधि  राय  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  औद्योगिक  नीति  के  सम्बन्ध  में  विश्व  बेंक  से  कोई  बातचीत  की  गई  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 7

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  विश्व  बैंक  के  साथ  एक

 संभावित  संरखनात्मक  समायोजन  ऋण  के  लिए  प्रा'म्भिक  चर्चा  की  गई  इस  संदर्भ  में  बैंक  दल  को

 मौद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  विवरण  की  व्याख्या  की  गई  |

 12.00  भध्यान्ह

 )

 वि
 भी  बसुबेव  आश्वार्य  :  हरियाणा  में  बहादुरगढ़  पुलिस  स्टेशन  में  एक  दार्मनाक

 घटना  घटी  जहाँ  महिलाम्नों  के  समक्ष  पुरुषों  को  निर्वस्त्र  किया  यह  एक  शमंनाक  घटना

 ध्ज
 )

 ४.  *
 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपा  बारी-बारी  से  बोलें  ।

 झी  ऊंगबोर  सिह  :  यह  मामला  उठाने  को  अनुमति  दी  वीकर  सेशन  १र

 अत्वाचार  हो  रहा  है  ।  कानून  की  धज्जियां  उड़ाई  जा  रही  हैं  |  मर्दों
 को

 उनकी  औरतों  के  सामने  नंगा

 किया  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बैठ  प्राप  बारी-बारी  से  बोलें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 *

 : 71
 अध्यक्ष  र  बहोबय  :  एक-एक  करके  बोलें  ।  प्राप  जो  बोल  रहे  हैं  ।  उसे  कार्य  वाही  वृत्तांत  में  शामिल

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  बारी-बारी  से  बोलें  ।  मैं  श्री  जा  फर्नान्डीज  को  बोलने  की  अनुमति  दे

 रहा  हू  ।  *
 ध  ध  ४

 |  अा  ऋण
 का  सम्मिलित नहीं  वाहक

 बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 झो  जाजं  फर्माडीज  :  अध्यक्ष  मैंने  कल  इस  सदन  में  मंत्रिमंडल  की  सामूहिए
 जिम्मेदारी  का  एक  प्रश्न  उठाया  था  संविधान  की  धारा  75  (3)  के  अंतर्गत  ।  आपने  मुझे  भ्रादेश  दिया

 था  कि  जो  सवाल  मुझे  उठाना  उसे  पहले  मैं  न  केवल  आपके  पास  बल्कि  विशेषकर  जिस  मंत्री,के

 बिलाफ  मुझे  वह  सवाल  उठाना  उनकों  भी  देने  का  काम  करूँ  ।  मैंने  कल  रात  को  विदेश  राज्य
 मंत्री  श्री  एड्शार्डो  फैलीरों  के  यहां  वह  तमाम  अखबार  के  कतरत  और  आपके  नाम  भेजे  पत्र  की
 प्रतिलिपि  भेजने  का  काम  किया  ।  अध्यक्ष  सवाल  बहुत  गंभोर  इस  माने  में  है  कि  जो  थँंसलों  को

 इस  सरन  में  आज  लभा  डेढ़-पौते  दो  साल  के  पहले  लिया  था  और  जिन  पर  अमल  करने  का  काग
 तब  से  लेहर  आज  तक  से  लेकर  मंगलौर  तक  कोंकण  रेलवे  के  निर्माण  के  रूप  में  चल

 रहा  है|

 उसमेंकेवल  रुकावट  डालने  के  काम  में  मंत्रिमण्डल  के  एक  सदस्य  आज  लगे  हैं  बल्कि  वे  उस
 रुकावट  को  डालने  के  श्रपनी  सरकार  के  अपनी  खुद  की  सरकार  के  ऊपर  भौर  उस

 सरकार  के  दो  मंत्रियों  का  नाम  उन्दोंने  यह  कहा  है  कि  इनकी  तरफ  से  जो  होने  वाला  काम

 ]

 गोवा  की  जनता  के  खिलाफ  यह  बहुत  ज्यादती  है  ।  र्ड्‌

 भर  यह  एक्ट  आफ  वेंडलिज्म  का  आरोप  अपनी  सरकार  के  दो  मंत्रियों--रेल  मंत्री  श्री  जाफर
 शरीफ  और  रेल  राज्य  मंत्री  श्री  इन  दोनों  के  ऊपर  लगाते  हुए  श्री  फैलीरों  का  यह  कहना
 है  कि  ये  लोग  भ्रपने  सूबे  के  हित  अपने  क्षेत्र  के हित  से  काम  कर  रहे  हैं  भौर  राष्ट्र  के  हित  यह  इन्हें
 किसी  भे  प्रकार  की  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।  इसके  साथ-साथ  उन्होने  ये  आरोप  लगाए  हैं  कि  कोंकण  रेलवे

 का  जो  निर्माण  हुआ  या  इसके  निर्माण  की  जो  योजना  बनाई  गई  यह  योजना  महाराष्ट्र  में  पैदा

 हुए  रेल  मंत्री  उसने  बनाई  और  कर्नाढक  में  पैदा  हुए  रेल  मत्री  उन्होंने  अपने  सूबों  के  हितों
 को  मद्दे-तजर  रखते  हुए  इस  योजना  पर  काम  छुरु  करवाया  और  इसमें  गोदा  को  बर्बाद  करने  की  एक
 साजिश  इन  लोगों  ने  की  ।

 अध्यक्ष  अगर  उनका  आरोप  इसके  पहले  के  भूतपूर्व  रेल  मंत्रियों  के  लिए  होता---भबव

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  कौन  कर्नाटक  के  मंत्री  अपने  क्षत्र  के  हित  में  इस  रेलवे  के  काम  में  लगा  क्यों
 कि  जहां  तक  मैं  जानता  हूं--जाफर  शरीफ  का  क्षेत्र  बंगलौर  है  और  यहू  रेल  से  निकलती  है  ।

 हो  सकता  है  एड्आर्डा  फैलीरो  का  ज्ञान  इतना  कम  हुभा  हो  कि  और  में  उन्हें
 कोइ  फर्क  समझ  में  नहीं  आता  और  जहां  तक  महाराष्ट्र  में  पेदा  हुए  रेल  मंत्री  की  बात  तो  आुझे
 याद  है  श्री  एस०  के०  एक  जमाने  में  रेल  मंत्री  लेकिन  1970  के  बाद  सं  वे  इस  सदन  में
 कभी  भ्ाए  नहीं  और  कोंकण  रेलवे  का  काम  अभी  डेढ़  साल  से  शुरू  हुआ  है  /  प्रो०  मधु
 महाराष्ट्र  में  जन्म  लिए  व्यक्ति  हैं  ।  बम्बई  से  मंगलौर  तक  रेलवे  को  निर्माण  करने  की  दिशा  में  उन्होंने
 पहल  की  थी  झोर  प्रापको  याद  होगा  अध्यक्ष  जी  कि  होहा  से  दास  गाँव  तक  के  रेल  के  निर्माण  में  प्र
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 मधु  दण्डवते  ने  रेल  रहते  हुए  पहल  की  थी  और  वह  काम  बाद  में  पूरा  हुआ  लेकिन  मंत्रिमष्छल
 के  एक  जिन्होंने  भारत  के  संविधान  के  उश्रको  अक्षुण्य  रखने  और  उसको  पूरी  इज्जत
 बिना  किसी  और  किसी  व्यक्ति  के  किरो  विभाग  के  लिए  विशेष  उसके  बारे  में  सोचने  भौर
 भ्रपनी  जिम्मेदारी  को  अमल  करने  की  शपथ  ली  तो  उस  व्यक्ति  की  प्लोर  से  आज  नंवर-एक-अपने
 सहमंत्रियों  के  ऊपर  इस  प्रकार  के  आरोप  लगाना  कि  ये  वेंडत्स  ये  बेडलिज्म  कर  रहे  कोंकण  रेलवे
 का  निर्माण  वम्बई  और  मगलौर  से  जोइने  समूचे  पश्चिमी  किनारे  को  जोड़ने  का  निर्माण  कुल
 मिलाकर  कुल  1500  करोड़  रुपए  इस  पर  लगने  हैं  अध्यक्ष  जी  और  अगर  इस  काम  को  आज  रोकने
 का  जिसको  मंत्रिम्ण्डल  के  एक  मत्री  कर  रहे  अपनी  जिम्मेदारी  को  छोड़कर  कर  रहे
 अगर  इस  प्रयास  में  उदको  कहीं  कामयाबी  मिलती  तो  जो  15000  करोड़  रुपए  में  होने  वाला  काम

 बह  1800  करोड़  रुपए  में  होगा  भ्रौर  कम  से  कम  एक  साल  अधिक  समय  इसमें  लग

 अध्यक्ष  ये  तथ्य  सरकार  के  पास  होने  प्रधान  मंत्री  जी  के  पास  होने
 मंत्रीमण्डल  के  पास  होने  चाहिए  झौर  एक  उस्त  मंत्रिमण्डल  का  एक  जिम्मेदार  इस

 तथ्यों  को  जानते  इस  प्रकार  के  आरोग  लगाता  है  अपने  सहमंत्रियों  के  ऊपर  अध्यक्ष

 तो  भारत  के  संविधान  की  धारा  75(3)  यहां  पर  सीधे  अमल  में  भा  जाती  वहां  पर

 प्रधान  मंत्री  नहीं  लेकिन  सदन  के  नेता  यहाँ  पर  ये  एक  ज्येष्ठ  मंत्री  भी  हैं  प्लौर  हम
 जानना  चाहेंगे  कि  क्या  इस  सरकार  का  कोई  ऐसा  रवैय्या  आज  चल  रहा  हैं  कि  यहां  एक  मंत्री  बूसरे
 मंत्रियों  का  नाम  लेने  का  काम  करे  ?  इस  सदन  में  स्वीकार  की  हुई  योजनाओं  को  आज  खत्म  करने  के

 प्रयास  में  लग  जाए  ?  मैं  जान१  हूं  कि  क्या  १रेशानी  है  उनकी  ?  उनकी  परेशानी  है  कि  गोवा  में  थो

 ट्रॉसपोर्ट्स  लाबी  जिसमें  ट्रक  आपरेटर्स  बस  आपरेटस  हैं  और  टेक्सी  आपरेटर्स  हैं  ये  लावियां  काम

 करती  मैं  उनकी  परेशानी  को  जानता  उनके  अपने  क्षत्र  में  अ'ोरों  के  मोहल्ले  हैंਂ  वे  नहीं  चाहते  हैं
 कि  ऐसे  इलाके  में  जाएं  जहां  बड़े  आदमी  को  चार  गज  जमीन  चली  गरीब  दी  जमीन  जरूर  चली

 जाए  ले'कन  अमीर  की  जमीन  नहीं  इन  सारी  बातों  को  लेकर  जो  हरकत  आज  खड़ी  की  है  ओद

 सरका  ९  के  तय  किए  हुए  काम  को  एक्ट  आफ  बैंडलिज्म  शब्द  प्रयोग  सार्वजनिक  निम्दा  करने  कई
 जो  काम  हो  रहा  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  के  नेता  से  जानना  चाहता  प्रधान  मंत्री  जी  तो  नहीं  हैं
 देश  के  ब  हर  लेकिन  हम  प्रधानमंत्री  जी  से  जानना  चाहेंगे  कि  क्या  ऐसे  व्यक्ति  का  इस  मंत्रिमंडल  में

 स्थान

 अभी  बीच  में  काण्ड  हुआ  श्री  राममूर्ति  श्रम  मंत्री  उन्होंने  कर्माटक  और  तमिलनाड़  को

 काबेरी  नदी  के  बारे  में  )

 ]

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  मेरा  व्यवस्था  संबंधी  प्रश्न  क्या  उन्होंने  इम  आरोपों

 को  आपको  पहले  ही  लिखित  रूप  में  दिया  हुआ  है  :  वहू  एक  व्यक्ति  पर  आ  खगा  रहे  बथा  उन्होंने
 लिक्षित  में  दिया  है  ?

 क्री  जाण॑  फर्माग्डोज  :  मैंने  लिश्षित  में  दिया  मुझे  खेद  है  कि  मेरी  आवाज  आपको  सुनाई
 नहीं  दे  रही  मैंने  लिखित  में  दिया  मैं  केवल  आपको  बता  रहा

 मेरी  आपसे  प्रार्थना  इस  मामले  को  प्रधानमंत्री  जी  की  गैरह।जिरी  में  कोन  कर  सकता  मुझे
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 नहीं  लेकिन  हम  चाहते  हैं  कि इस  मसले  को  आप  किस  तरह  से  हल  करना  चाहेंगे  इसपर  आदेश  -

 देने  का  काम  करें  ।

 ]

 श्री  पो०  सी०  थामत  :  केरल  में  चावल  की  कमी  इसे  सावंजनिक  विवरण

 प्रणाली  के  जरिए  उपलब्ध  कराया  जाएगा  |  एक  लाख  पचहत्तर  हजार  टन  चावल  आंध्र  प्रदेश  से  भेजे

 जाने  के  लिए  तैयार  लेकिन  रेलवे  के  मालवाहक  डिव्बों  की  कमी  के  कारण  इसे  नहीं  भेजा  जा  सका

 है  ।  पुनः  पंजाब  से  50  हजार  टत  गेहूं  भेजे  जाने  के  लिए  तैयार  वहू  रेलवे  के  मालवाहक  डिब्बों  की
 कमी  के  कारण  नहीं  भेजा  जा  सका

 जब  से  नई  सरकार  केरल  में  आई  सावंजनिर  वितरण  प्रणाली  अच्छी  तरह  काय  कर  रही
 इसलिये  यदि  यह  स्थिति  अधिक  समय  तक  चलती  रही  तो  राज्य  में  सावंजनिक  वितरण  प्रण  ली  के  पास
 चाबल  और  गेहूं  की  कमी  हो  जाएगी  और  पूरी  प्रणाली  ही  अव्यवस्थित  हो  जाएगी  ।

 मैं  निवेदन  करता  हूं  कि सरकार  को  इस  मामले  को  गंथीरता  से  लेना  चाहिए  ओर  ढके  हुये  माल
 डिड्वे  उपलब्ध  कराए  जाएं  ताकि  वहां  खाद्य  पदार्थों  को  भेजा  जा  सके  ।

 श्री  बसुदेव  आध्ञार्य  :  हरि०ाणा  में  बहादुरगढ़  पुलिस  स्टेशन  पर  महिलाओं  के  सामने  पु्षों  को

 पुलिस  हिरासत  में  निवंस्त्र  किया  गया  |  शुक्रवार  की  रात  बो  पुलिस  का  एक  दल  भ'ई  जहां
 वे  बिना  वारंट  के  ग्रामीणों  के  घर  में  जबदंस्ती  दरवाजा  तोड़कर  अंदर  धुस  ग्रामोणों  के  घरों  की
 दीवार  को  तोड़  कर  वे  घर  में  घृव  गए  तथा  महिलाओं  व  पुरुषों  की  पिटाई  की  ।  दूसरे  दिन  वे  फिर  आए
 मौर  35  पुरुषों  और  महिलाओं  को  पकड़कर  पुलिस  स्टेशन  ले  गए  और  उन्हें  हिरासत  में  ले
 पुलिस  ने  पुषों  को  उनकी  महिलाओं  के  सामने  निर्वस्त्र  बर  दिया  उन्होंने  महिलाओं  से  उन  निव॑स्त्र

 पुष्षों  को  पुलिस  के  सामने  पीटने  को  कहा  ।  यह  हरियाणा  राज्य  की  पुलिस  का  बर्बरतापूर्ण  काय
 हरियाणा  पुलिस  की  इस  बबं  रतापूर्ण  कार्य  करने  के  संबंध  में  मैं  गृह  मंत्री  से  एक  वक्तव्य  देने  की  मांग
 करता

 भरी  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  जो  मुद्दा  उठाया  गया  हैं  वह  हमारे  चुनाव  क्षत्र  के  संबंध
 में

 पुलिस  वहां  पर  दो  पार्टियों  का  कौंमन  लैंड  पर  डिस्प्यूट  था  ।  एक  पार्टी  पुलिस  को  लेकर
 वे  वहां  डिभोलिश  कराना  चाहते  ये  ।

 ]

 भ्रो  बसुदेश  आच्ाय  :  पुरुषों  को  निर्वस्त्र  क्यों  किया  गया  ।

 करी  धर्ंपाल  सिंह  यह  मामला  हमारे  चुनाव  क्षंत्र  के  संबंध  में  मैं  आपको  बात

 सुन  रहा  पहले  आप  मुझे  सच््णाई  बताने  दें  ।  मुझे  बोलने  आप  सब  कुछ  बोलेजा  रहे
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 ]
 वहां  पुलिस  पुलिस  के  साथ  झगड़ा  गांव  बालों  ने  पुलिस  पर  अटेक  पुलिस

 बालों  ने  ज्यादतियां  को  हैं  ।

 ]

 मैं  यह  स्वीकार  करता  इसके  बाद  जब  मुझे  घटना  की  जानकारी  मिली  तो  मैंने  मुख्यमंत्री  से
 बात  की  ।  मुख्यमत्री  ने  संबंधित  थानेदार  को  निलंबित  कर  दिया  ।  जिस  आ।रक्षी  निरीक्षक  के  नेतृत्व  में
 पुलिस  पार्टी  ने  विवाइग्रस्त  स्थल  का  दौरा  किया  उसे  भी  निलंबित  कर  दिया  गया  ओर  मुख्यमंत्री  ने
 मामने  की  मजिस्ट्रंटी  जांच  करवाने  के  जादेग  दिये  है  ।  हमने  यह  भी  कहा  है  कि  उस  व्यक्ति  को  दण्डित

 जाना  चाहिये  जिसने  उकत्र  पुलिस  दल  का  नेतृत्व  किया  इससे  ज्यादा  श्राप  कया  चाहते  हैं  ?
 मेरी  समझ  में  महीं  आता  ।

 ]

 मैं  मानता  हूं  कि जनसाधारण  पर  कोई  ज्यादती  नहीं  होनी  पुलिस  का  किसीਂ  भी

 प्रकार  का  एब्शन  गलत  उसके  लिए  मुख्यमंत्री  ने  मजिस्ट्रेट  द्वारा  उसकी  इनक्यायरी  कराने  के  आर्डर
 दिये  हैं  ।

 ]

 भी  लंगबोर  सिंह  :  मैं  आप  का  संरक्षण  चाहता  झा।ने  मुझे  बोलने  का  कभी
 अवसर  नहीं  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए  ।  मुझे  कुछ  कहने  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  यह  बहुत  गलत  बात  है  ।  जो  कुछ  भी  हुआ  उसका

 कोई  भी  यहां  समर्थन  नहीं  कर  सकता  है|  मगर  कया  एक  तरफ  से  एक  कहा  जाता  है  और  दूसरी
 तरफ  से  दूसरा  जाता  क्‍या  हम  इस  पोजिशन  में  हैं  कि  क्या  हुआ  है  यह  बताने  के  ?  आप  नेशनल

 और  इंटरनेशनल  इशूज  को  ध्यान  में  नही  ऐसी  बातों  पर  पालिसी  कया  होनी  उस  पर  नहीं
 जो  मैटर  कोर्ट  में  डिसाइड  होगा  उस  पर  चर्चा  करेंगे  तो  इस  प्रकार  से  पालियामेंट  का  काम

 कैसे  चलेगा  ?  पूरी  तरह  से  सहानुभूति  रखते  हुए  भी  सत्य  की  तह  तक  हमें  पहुंचना  पड़ गा  और  इसलिये

 एक  तरफ  से  एक  वर्शन  आया  है  और  दूसरी  तरफ  से  दूसरा  वर्शन  आया  जो  भी  वह  वहां  पर

 हर  मैम्बर  उस  पर  बोलने  की  कोशिश  न  करे  ।

 और  अंगबोर  सिंह  :  जब  तक  फैक्ट्स  नहीं  आयेंगे  तब  तक  इंशाफ  कैसे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  इस  पर  बोलने  के  लिए  एल्लाऊ  कर  रहा  आप  इस  पर
 बोलिये  ।

 शो  जंगबीर  सिंह  :  अध्यक्ष  31  त।रीख  को  एक  छोटे  से  मामले  की  बजहू  से

 पुलिस  वहां  पर  गई  ।  पुलिस  जिस  प्रादमी  को  पकड़ना  चाहती  उसको  पकड़ने  की  वजाये  पुलिस  दूसरे
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 घर  में  घुमी  ।  जब  इस  बात  का  एतराज  किया  तो  पुलिस  ने  उस  औरत  को  पीटने  की  कोशिश
 बाहर  से  मर्द  आदमी  ने  आकर  उस  औरत  को  बचाने  की  बात  अगले  दिन  डी०  एस०  पी०  की

 रहनुमाई  में  200  आदमी  पुलिस  के  वहां  गये  ।  यह  नहीं  देखा  कि  किसका  कसूर  यह  नहीं  देखा  कि

 कौत्त  कहां  छिपा  हुआ  जो  भी  आगे  गर्भवती  महिला  आगे  बच्चा  आगे  उसको

 पकड़ा  खेतों  से  आती  महिलाओं  को  पकड़ा  गया  ।  फिर  35  आदमियों  को  थाने  में  ले  जाकर  बंद

 किया  ।  गांव  के  सभी  आदमियों  ने  यह  कहा  कि  आप  कंसूरवार  को  दंड  दें  ।  बिल्कुल  कोई  बात  ऐसी  नहीं
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आए  वहां  पर

 श्री  अंगबोर  सिह  :  मैं  शाम  को  वहां  जाकर  आय ।  पूरे  गाँव  से  सारी  हिस्ट्री  का  जायजा

 किया  ।  हम  एक  बात  चाहते  हैं  कि  मजिस्ट्रेट  की  इनक्वायरी  एक  आई  वाश  इसलिए  हाई  कोर्ट  के
 सींधिंग  जज  से  इतक्वायरी  होनी  चाहिये  ।  हम  यह  भी  चाहते  हैं  #  जिस  किसी  भी  पुलिस  अधिकारी  ने
 ज्यादती  की  हमारी  मां-वहनों  को  अपने  मर्दों  के  सामने  नंगा  कर  देखने  पर  मजबूर  किया  गया  उस
 पर  मुकदमा  चलाया  जाये  ।  सिर्फ  ट्रांसफर  बरने  से  बात  नहीं  चलती  जब  तक  डी०  एस०  पी०  के
 खिलाफ  कारंवाई  नहीं  की  जातो  एस०  एच०  ओ०  के  खिलाफ  कारंवाई  नहीं  की  जातो  तब  तक

 कोई  न्याय  वहां  के  लोगों  को  नहीं  मिल  पायेगा  ।  ससपेंशन  कोई  सजा  नहीं  उनको  जब  तक  जेल  में

 नहीं  डाला  उन  पर  मुकदमा  नहीं  चलाया  ज।येगा  तो  वहां  की  पंचायत  इस  बात  को  नहीं
 और  मैं  चाहता  हूं  आपके  माध्यम  माननीय  होम  मिनिस्टर  साहब  से  भी  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस
 ढ॒िस्म  की  वारदातें  हम  रोजाना  सदन  में  कहते  हैं  कि  ह'जनों  पर  अत्याचार  हो  रहा  महिलाओं  पर
 अध्याचार  हो  रइ  इसके  बावजूद  भी  सरे  आम  महिलाओं  को  नंगे  पुरुषों  को  देखने  को  मजबूर  किया
 ला  रहा  इससे  ज्यादा  शर्मनाक  बात  और  कोई  नहीं  हो  सकती  ।  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  बात  को  न  यह  न्यायालय  नहीं  हम  किसी  अंतिम
 लिकर्ष  पर  नहीं  पहुंच  सकते  ।  आपने  अपनी  बात  कह  दी  अब  आप  बैठ  जाइए  ।  कृपया  आप  बैठ
 जाए  ।

 श्री  रास  विलास  पासवान  इस  सम्बन्ध  में  सिफे  एक  बात  मुझे  कहनी  है
 ''

 एक  साननीय  सदस्य  :  हरियाणा  में  हुए  मेहम  काण्ड  ओर  दूसरे  काण्णों  को  भूल  गये  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  पासवान  हर  ब।त  में  आपको  बोलना  जरूरी  नहीं  है  ।

 ओर  राम  जिलास  पासवान  :  आपने  कह  दिया  है  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  मैं  वानिग  देना

 चाहता  हूं  कि  मेहम  काण्ड  का  रिपीटीशन  वहां  यदि  इस  मामले  को  सदन  ने  लाइटली  लिया  ।  पुलिस

 फट्रासिटीज  के  मामले  में  जिस  त  से  बहादुरगढ़  में  हुआ  है  तो  मेहम  काण्ड  को  दोबारा  होने  से  कोई
 रोर  नहीं  सकता  है  इसलिये  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  ला  एण्ड  आइंर  को  इप्त  मामले  में  सामने  रखते

 हुए  इसमें  कारंवाई  हो
 /

 हरियाणा  की  सरकार  हसी  में  जायेगी  ।

 श्री  जंगथोर  सिह  :  हाई  कोर्ट  के सिटिग  जज  से  इसकी  इन्क्बायरी  होनी  आप  गलत

 जादमी  को  बचाने  की  कोशिश  मत  कीजिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  बहुत  हो  गया  ।  आप  बंठ  प्लीज  ।

 ]

 मैं  रवि  राय  जी  को  अनुमति  दे  रहा

 #

 मैं  आपको  एलाऊ  करू  आप  ही  चलाइये  वहां  बेठकर  अपना-अपना  हाउस  ।  आपके  कहने  के

 मुताबिक  ही  यह  हा  उस  चलेगा  ।  आप  बैठकर  डिप्ताइड  कीजिए  कि  किस-किस  को  बोलना

 शो  उदय  प्रताप  सिंह  :  मैं  इसी  सम्बन्ध  में  सिरे  एक  मिनट  में  अपनी  बात
 मैं  कन्  बहां  गया  और  मैंने  वहां  देखा  चंकि  महिलाओं  पर  अत्याबार  का  मामला  है  इसलिए  इधर  के  लोग
 भ्री  बिन्तित  हम  लोग  भी  जिस्तित  हैं  इसलिए  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  इस  सदन  की  चार  महिलाओं

 जो  विभिन्‍न  पार्टियों  से  वह  वहां  जायें  और  बहाँ  पर  सारी  स्थिति  का  अध्ययन  करके  यहाँ  रिपोर्ड
 दें  और  उसके  मुताबिक  तब  कारंवाई  की  जाय  ।  आप  इस  बात  को  मानिये  ।

 श्री  रणि  राय  :  मैं  जिस  सवाल  को  उठाना  चाहता  उसको  उठाने  के  पहले  एक
 वाक्य  बहादुर गढ़  के  बारे  में  मैंने  बल  उठाने  के  लिए  दिया  था  लेकिन  वह  अभी  तक  नहीं  जाया

 है  ।  बात  यह  है  कि  इसद  जो  कोई  विवाद  चलता  उसको  आप  एक  सेकेण्ड  के  लिए  भूल  बहां
 उस  गांव  का  जो  सबसे  बुजुर्ग  आदमी  मैं  सिफे  एक  बात  कह  रहा  पुलिस  थाने  में  जाकर  उसके  मुंह
 से  यह  जरूर  बताना  कि  क्या  यह  ब्रिटिश  सरकार  आ  गई  मैं  सिर्फ  यही  बात

 कहुकर  अपने  विषय  पर  आ  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  आज  सदम  का  समय  ।

 हे

 शो  धर्मपाल  सिंह  सलिक  :  मजिस्ट्रेटी  जांच  के  आदेश  दिये  गये  भुरुयमंत्री  न ेथानेदार  और

 आरक्षी  निरीक्षक  को  निलंबित  करने  के  आदेश  दिये  आप  और  क्या  चाहते  हैं  ?

 इसका  मैजिस्टीरियल  इन्कवायरी  का  आर्डर  कर  दिया  उसमें  इनकी  सहमति  नहीं

 झी  तारा  सिंह  :  एक  बात  इनको  लेकर  कौन  गया  यहाँ  वह  आदमी  लेकर
 लया  है  जो  मुख्यमंत्री  क ेखिलाफ  जो  सारे  चार  एम०  पीज०  गये  यह्‌  एक  खास  आदमी  के
 साथ  गये  हैं  और  यहां  सारा  पोलिटिकल  मामला  बना  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइये  ।

 ]
 अब  आप  कृपया  बैठ  मैंने  दो  तील  बार  अनुमति  दी  यह  ठीक  नहीं  भग्य  सदस्यों

 को  अन्य  मुद्दों  पर  बोलने  की  भी  अनुमति  मुझे  देनी  महिलाओं  पर  अत्याचार  के  मामले  पर  सभा  में

 हैਂ

 चर्चा  होगी  यह  मैंने  कह  दिया  उसके  लिये  हम  समय  निश्चित  करेंगे  ।  आवश्यकता  से  अधिक  समय
 आप  क्‍यों  लेना  चाहते  आपको  अपनी  बात  कहने  का  मौका  दिया  गया  अष्य  ८दस्यों  को  भी
 बोलने  को  अनुमति
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 श्री  रवि  राय  :  अध्यश्न  मैं  आपके  जरिये  एक  बहुत  महत्व  का  अन्तर्राष्ट्रीय  सवाल  उठाना

 चाहता  यह  सवाल  हमारे  देश  के  लिए  बहुत  महत्व  रखता  है  और  यह  है  कि  रूस  और  शोवियत

 यनियन  हमारे  बन्धु  राष्ट्र  मैं  आज  रूस  को  संसद्‌  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि रूस  को  जिस  तरीके  से

 डिसइण्टीग्रेशन  से  वहां  की  पालियामैष्ट  ने  बुद्धिकत्ता  और  कुशलता  के  जरिये  रक्षा  करने  हेतु  काम

 कियथा'*  मैं  इस  मौके  पर  श्री  बोर्ति  कजाकिसतान  के  नरसुलकन  और  यूकरेन  के

 लोनिद  करवेजुक  को  धन्यवाद  देता  बधाई  देता  हूं  ।  रूस  हमारा  दोस्त  राष्ट्र  हम  सब  लोग  चाहेंगे
 कि  रूस  की  इण्टिग्रिटी  बरकरार  रहे  '  जिस  बुद्धिमत्ता  से  वहां  की  पालियामेंट  में  विशाल  बहुमत  से  रुस

 की  इन्टिग्रिटी  को  बरकरार  रखा  उ+के  लिए  मैं  चाहूंगा  कि  हम  संसद  की  ओर  से  और  दलों  से  ऊपर

 उठझर  सारे  दलों  की  ओर  हम  रूम  की  संत्द  को  धन्यवाद  देना  चाहते  मैं  आपके  जरिये  से

 अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  16  तारीश  को  सदन  के  उठने  से  इस्त  सन्न  के  समाप्त  होने  से

 इस  चीज  के  बारे  जो  रूस  में  डवेलपमैंट  हुई  उप्षके  वारे  में  सदन  चर्चा  यही  मैं  आपके

 माध्यम  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधि

 रण  अधिनियम  के  आरोप  में  पकड़े  गये  11  लोग  जो  देश  पते  विदेशी  मुद्रा  बाहर  भेज  रहे
 थे  उन्हें  आम  माफी  देने  के  मूह  को  उठाना  चाहता  हूं  ।  इन  लोगों  को  1985  में  गिरफ्तार  किया  जाना

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 )

 क्ष

 ही

 श्री  विग्विजय  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  18  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  को
 हस्तांतरित  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुंपया  आप  बैठ  जाए  ।

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  मैंने  लिब्वित  में  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  जॉर्ज  फर्नान्डीज  एक  मुद्दा  उठा  रहे  मैंने  उनसे  निवेदन  किया  था  कि  अन्य
 सदस्यों  के  प्रति  भी  शिष्टाच।र  व्यक्त  किया  जाना  चाहिए  और  उन्होंने  आगे  कुछ  नहीं  कहा  ।  जब  नोटिस

 दिया  गया  तभी  वे  आज  बोले  |  यदि  आप  कोई  ऐमा  मुद्दा  उठा  रहे  हैं  जो  किसी  भी  सदस्य  को  बदनाम
 करे  या  यह  आक्ष  पपूर्ण  है  तो  यह  आवश्यक  है  कि  उस  संबंधित  सदस्य  को  नोटिस  दें  ।  मैं  आपको
 मति  नहीं  दे  रहा  आज  आप  संबंधित  सदस्य  को  सूचित  कर  दें  और  कल  प्रश्नकाल  के  बाद  आपको
 बोलते  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।

 श्री  विग्विजय  लिह  :  लेकिन  मैंने  नोटिस  दे  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भापको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 _ *+अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कुछ  भी  आशक्षपपूर्ण  है  तो  वह  कायंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं
 किया  जाएगा  ।  इसे  पढ़ने  के  बाद  ही  मैं  निर्णय  करूंगा  ।

 )

 भी  मदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  सरकार  की  क्रूड  और  अपराधपूर्ण
 लापरवाही  तथा  सौतले  व्यवहार  के  कारण  कश्मीरी  माइग्रेंट्स  अपने  गुस्से  को  प्रकट  करने  के  लिए  आज
 अनिश्चित  काल  के  लिए  धरने  पर  बैठे  हुए  हैं  ।  नौवीं  लोकसभा  में  यह  मामला  बार-बार  इस  सदन  में
 उठता  रहा  प्रधान  मन्त्री  और  गृह  मन्‍्त्री  जी  की  ओर  से  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  खुराना  इसके  ऊपर  हम  बजट  पर  डिसकशन  कर  रहे  इसके  ऊपर
 डिसकशन  करने  का  वह  ओकेजन  यह  बात  पहले  भी  उठाई  गई  थी  ।

 भी  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  आज  धरने  पर  बैठ

 अध्यक्ष  भहोदय  :  ओकेजन  डिसकश  कर  रहे  हैं  ।

 झो  सदन  लाल  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  वे  कहां  अगर  वे  यहां  आते  हैं  तो  पुलिस
 बाले  लाठी  मारते  हैं  और  आप  हमको  उठाने  नहीं  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ओकेजन  उस  पर  बोलने  के  लिए  ।

 शी  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मैं  यही  कहना  चाहता  कश्मीर  का  कोई  मैम्बर  यहां  नहीं
 जो  इस  हृशू  को

 अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  नौवीं  लोकसभा  से  यह  मामला  बार-बार  उठ  रहा  उस  समय
 के  गृह  मन्त्री  ने और  इस  दफा  भी  बार-ज्ार  यह  आश्वासन  दिया  लेकिन  व्यवहार  में

 कुछ  नहीं  हुमा  ।  ये  देश  के  नागरिक  हैं  या  नहीं--मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ?  लगता  सरकार  की
 संवेदनशीलता  ज॑से  है  ही  नहीं  ।  अढ़ाई  लाथ  कश्मीरी  माइयग्रेंट्स  सब-ह्य  मन-कंडीशन  में  दो  सालों  से  रह
 हैं  ।  सरकार  ने  जम्मू  »  नौ  हजार  परिवारों  को  भर्थात्‌  15  प्रतिशत  और  दिल्‍ली  में  केवल  800
 परिवारों  को  अर्थात्‌  पाँच  प्रतिशत  उनके  लिए  नाममात्र  रहने  का  प्रबन्ध  किया  ।  कैंपों  और  टँँटों  में
 जो  रहने  का  प्रबन्ध  ये  वर्षा  में  उखढ़  रहे  एक-एक  टेंट  के  अन्दर  आठ-आठ  और  दस  दत_्ष  परिबार

 रह  रहे  लगभग  सौ  लोग  दिल्‍ली  में  और  सांपों  के  डसने  से  मर  चुके  जम्मू  में  एक  हजार
 रुपए  और

 झ्ली  सुधीर  सांबत  :  आपके  कहते  के  बावजूद  वह  अपना  भाषण  जारी  रखे
 )

 हुए  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कल  मैंने  आपको  भी  अनुमति  दी  थी  ।

 )

 भी  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  जम्मू  में  एक  हजार  रुवए  और  टिल्ली  में  आठ  सौ  रु०  प्रति
 परिवार  दिया  जाता  कया  दिल्‍ली  में  एक  बमरा  300-400  रु०  से  कम  में  मिल  सकता  है  ?  अगर
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 एक  कमरा  300-400  %०  में  मिलेगा  तो  कया  400  रु०  में  कोई  परिवार  दिल्ली  में  गुजारा  कर  सकता
 अध्यक्ष  जैसे  उनकी  प्राइवेट  लाइफ  बिल्कुल  समाप्त  हो  गई  सरकारी  «

 कारियों  को  वापस  जाने  के  लिए  कहा  जा  रहा  परिवार  समाप्त  हो  रहे  मकानों  को  वहां  लूटा  जा

 रहा  उस  दित  आजाद  साहब  ने  कहा  चेलेन्ज  किया  था  और  मैंने  यहां  एफ०आई०श्रार०  दिखाई
 उसका  पत्र  भी  मेरे  पास  है  ओर  मैं  यहां  उसे  दिखा  सकता  हूं  ।  हे

 आज  जम्मू  से  जो  लोग  आये  हैं  उनका  कहना  है  कि  हमारे  मकान  बहां  लूटे  जा  रहे  मैं
 आजाद  साहब  से  बहता  हूं  कि जिस  तरह  से  उन्होंने  कहा  था  कि  वहां  ऐसा  नहीं  हो  रहा  क्या  वे  हस
 बैलेन्ज  को  स्वीकार  करते  अध्यक्ष  अभी  भी  बहां  अपहरण  हो  रहे  श्री  विजय  कुमार
 डायरेक्टर  का  अपहरण  हुआ  श्री  एस०एल०  जनरल  इन्श्योरेन्स  कम्पनी  का  अप॥रण

 खेमलता  वाश्वलू  ओर  उनके  पति  एक्स  मिनिस्टर  टूरिजम  का  अपहरण  लेकिन  आज  तक  कोई
 प्रधानमन्त्री  इन  कँम्पों  में  नहीं  गया  ।

 अध्यक्ष  मेरा  सुल्लाव  यह  है  कि  क्वासी  परमानेंट  बेसिस  पर  इन्हें  वकाया  जाये  और  जब  तक
 इनको  बसाया  नहीं  जाता  तब  तक  इनको  मासिक  सहायता  2000/-  र०  प्रति  माह  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  भाषण  कर  रहे  हैं  ।

 )

 क्री  सदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  दो-ढाई  सालों  से  केबल
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 हम  इस  हाउस  में  कह  देते  हैं  और  कोई  सुन  लेता  है  ।  इसके  अलावा  कोई  कायंवाही  होगी  या  नहीं
 यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।  वे  कहां  जाएं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  राम  निहोर  आप  बंठ  जाए  ।  छ्

 श्री  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  श्री  राम  निहोर  जी  जो  बात  करने  वाले

 हैं  उस  बात  को  सुना

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनको  बाद  में  हम  बोलने  का  मौंका  देंगे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  बैठ  जाएं  ।  जब  कश्मीर  के  बजट  पर  चर्चा  होगी  तो  इस  मुह  पर  भी
 अर्चा  होगी  ।  इस  मुद्दे  पर  हमें  उत्तर  अवश्य  मिलिगा  और  वह  सरकार  यदि  किसी  मुद्दे  को  सदन
 में  उठाने  का  आपको  अधिकार  है  तो  यह  अधिकार  दूसरे  सदस्यों  को  भी  पूरा  समय  केवल  आप  ही

 महीं  ले  सकते  ।  अपना  मुद्दा  सामने  रखने  के  बाद  दूसरे  सदस्यों  के  प्रति  शिष्टाचार  निभाते  हुए  आपको
 बैंठ  जाना  चाहिये  ताकि  वे  अपना  मुद्दा  रख  सभा  के  पास  जो  समय  उसे  आप  ही  पूरी  तरह  नहीं
 ले  सकते  ।  कृपया  इतना  शिष्टाचार  तो  अन्य  सदस्यों  के  प्रति  आप  दिखाएं  ।  मैंने  श्री  मोहम्पद  युनूस  सलीम
 का  नाम  पुकारा  वह  उठते  हैं  और  बंठ  जाते  हैं  क्योंकि  बह  अपनी  आवाज  नहीं  तेज  कर  सकते  ।

 इसलिये  कृपया  ऐसा  नहीं  करें  ।

 शो  सोहस्सभद  युनुस  सलोम  जनाब  स्पीकर  मैं  बहुत  अहम  मसले  की  तरफ

 हाउस  की  तवज्जह  दिलाना  चाहता  मौलाना  अब्दुल  कलाम  आजाद  हमारी  जंगे  आजादी  के  ऐसे
 शब्सियत  थे  कि  वे  दुनिया  के  जिस  मुल्क  में  पैदा  हुए  होते  तो  वहां  के  लिए  काबिलेफब्  थे  ।  हिन्दुग्तान  .  /

 की  अ,जादी  की  लड़ाई  में  उन्होंने  जो  हिस्सा  अदा  किया  है  वह  तारीख  का  एक  जुज  है  ।  .
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 घादथ : अध्यक्ष यह बहुत गंभीर सवाल इस सवाल को बहुत गरभीरता से लिया जाना इस सवाल पर इस सदन में कोई मतभेद नहीं है । ६
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 लिखित  उत्तर

 अध्यक्ष  एक  तो  आप  मंत्री  जी  को  इस  बात  की  हिंदायत  दें  कि  वे  पता  लगाएं  कि
 वास्तविकता  क्‍या  है  ओर  इस  बारे  में  वे  सदन  के  सामने  एक  बयान  दें  ।  उसके  बाद  जैसा  आप  उचित

 कायं  बाही  इस  पर  सदन  में  कोई  मतभेद  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  सच्चाई  का  पता  लगाएंगे  ।

 )

 झो  ओकान्त  जेना  :  ईश्वर  ही  जानता  है  कि  दूरदर्शन  का  संचालन  कौन  कर  रहा

 )

 झरो  राम  विलास  पासवान  :  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  और  दोषी  अधिकारी  के

 खिलाफ  कार्यवाही  की  जानी

 भी  भोगेन्र  झा  :  इस  पर  कार्यवाही  होनी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जून  :  आदरणीय  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य
 श्री  मोहम्मद  युनुस  सतीम  जी  नें  जिस  विषय  की  तरफ  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  किया  जैसाकि
 माननीय  चन्द्रजीत  यादव  जी  ने  कहा  है  कि  इस  विषय  पर  सदन  में  कोई  मतभेद  नहीं  हो  सकता

 हमारे  मुल्क  के  इतने  बड़े  नेता  मौलाना  अबुल  कलाम  आजाद  की  शान  के  खिलाफ  कोई  बात  कही
 बह  कभी  भी  बरदाश्त  नहीं  की  जाएगी  ।

 सदन  के  सभी  सदस्य  चाहे  आपकी  तरफ  के  हों  या  इधर  की  तरफ  के  मौलाना  आजाद  की
 शान  के  खिलाफ  कोई  भी  ऐसी  बात  वरद।एत  नहीं  करना  जिसका  जिक्र  अभी  माननीय  सदस्य  ने
 किया  क्योंकि  माननीय  सदस्य  ने  इस  बात  का  जिक्र  किया  निश्चित  रूप  से  इसकी  इन्कयारी
 होनी  चाहिए  और  यदि  किसी  भूल  से  या  जानबूझ  कर  यह  बात  आई  हैँ  तो  सदन  को  इसकी  जानकारी
 दी  जानी  चाहिए  |  इसके  बाद  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  जंसा  उचित  समझेगे  निर्देश  देंगे  ।

 क्री  राममिहोर  राय  :  अध्यक्ष  4  तारीख  को  मेरे  क्षेत्र  जहां  से
 मैं  जीत  कर  आया  वहां  पर  एक  बांघ  है  वह  टूट  जिसमें  50  लोग  बह  गए  और  करीब
 30  लोगों  का  अभी  तक  पता  नहीं  अभी  तक  केवल  5  शव  मिले  वहां  पर  एक  बरहा  नाला
 पिछली  बार  जब  मैं  वहां  गया  था  तो  मैंने  वहां  पर  सिंचाई  विभाग  के  अधिकारियों  को  कहा  था  कि
 बारिश  हो  रही  पानी  अधिक  हो  जाएगा  और  बांध  टूट  पर  इस  ओर  अधिकारियों  ने  कोई
 ध्यान  नहीं  दिया  ।  कल  टी०बी०  पर  भी  इस  घटना  को  दिखाया  गया  अभी  तक  सिर्फ  5  शव  मिले

 हैं  और  करीब  30  लोगों  का  कोई  पता  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  टाड्डा  फाल

 ऐतिंहासिक  जगह  जहां  पर  हर  प्रान्त  से  पर्यटक  आते  ऐसे  महत्वपूर्ण  स्थान  के  होते  हुए  वहां  के

 अधिकारियों  ने  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  वह  बाँध  टूट  जाने  से  नाले  के  पानी  से  तमाम

 नहस  हो  गया  वहां  पर  जन-जीवन  खतरे  में  है और  किसानों  की  फसल  नष्ट  हो  थुकी  मैं  आपके
 माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  के  लोगों  को  और  किसानों  को  सुआबजा  दिया  जाए  ।
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 दूधरी  चीज  यह  है  कि  सिंचाई  विभाग  के  अधिकारी  जिनको  मैंने  पिछले  हफ्ते  भी  कहा  था
 कि  इसका  पानी  पूरा  खोल  पानी  बहुत  ज्यादा  हो  चुका  लेकिन  उन्होंने  मेरी  बात  नहीं  मानी  ।

 मैंसे  कहा  था  कि  धान  की  रुपाई  भी  हो  आप  पूरा  पानी  खोल  दो  ।  मैं  मांग  करूंगा  कि  "

 सरकार  वहां  की  सरकार  को  हिदायत  दे  कि  इसकी  न्यायिक  जांच

 ]
 ऊँ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  क्या  कहना  चाहते  हैं  ?

 विदेश  संत्नालय  में  राज्य  संत्री  एडआर्डो  :  अध्यक्ष  मैं  चाहता

 हूँ  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  कोई  स्पष्टीकरण  देना  चाहते  हैं  तो  प्रक्रिया  यहू  है  कि  श्री  जाओ
 फर्नान्डीज  ने  जो  कहा  है  उसे  आप  पहले  पढ़कर  जो  आपको  कहना  है  वह  लिखकर  आप
 हमें  दें  ।  मैं  उसकी  जांच  करू गा  फिर  मैं  आपको  बोलने  की  अभुमति  कल  दूगा  ताकि  आगे  कोई  अड़चन
 पैदा  नहीं  हो  ।

 भी  एडुआडों  फंजोरो  :  मैं  आपको  अभी  तुरन्त  दू  गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कल  दें  ।

 झो  एडुआर्डो  फैलोरो  :  कल  छुट्टी  का  दिन  है  ।
 हा

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  जो  कहा  है  उसे  पढ़ने  के लिए  आपको  कुछ  समय  मिलेगा  ।

 हे
 भी  एड्भार्डो  फेलोरो  :  मैं  इसको  शीघ्र  प्राप्त  करूसा  ।
 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  जो  कहना  चाहते  हैं  मुझे  उक्ष  पर  विचार  करने  की  जरुरत

 अध्यक्ष  सहोदय  :  जब  सभा  में  वक्तव्य  दिए  गए  थे  तो  उनसे  बहुत  श्ली  जटिशताएं  उभर  आई
 मैं  आपसे  अधिक  सावधानी  बरतने  के  लिए  कहूंगा  ।

 भो  एडुआर्डो  फंलीरो  :  मैं  ज्यादा  सावधानी  बरतू गा  ।  में  इसे  अब  आपको  देता  हूं  ।
 भाप  इसकी  जांच  और  दोपहर  में  इसे  आप  मुझे  दे  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिल्कुल  ठीक  बात

 ॥॒
 भी  सेफुद्दोन  चोथरी  आपने  बहुत  ही  ठीक  कहा  है  कि  जब  जम्मू  और

 कृश्मी  र  का  बजट  सदन  में  प्रस्तुत  किया  जाएगा  तो  इस  राज्य  से  संबंधित  विषयों  १र  सदन  में  चर्चा  हो
 सकती  निरीह  लोगों  के  अाहरण  के  कुछ  अविलस्बनीय  मामले  घटित  हो  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  और  इसी  वजह  मैं  आषको  बोलने  की  अनुसति  दे  रहा  हूं  ।  | पु
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 थी  सेफुद्दोन  चोघधरो  :  जब  किसी  व्यक्ति  का  अपहरण  होता  तो  आप  समझते  होंगे  कि  उस

 _  व्यक्ति  पर  और  उसके  परिवार  पर  कया  गुजरती  है  ।  विगत  में  जब  कभी  भी  अपहरण  कौ
 घटनाएं  हुई  हमने  इस  सदन  में  कई  बार  अपनी  प्रतिक्रिया  व्ययत  की  थी  और  सौभाग्य  से  इनमें  से
 अधिकांश  अपहृत  व्यक्ति  छोड़  दिए  गए  हात्र  द्वी  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  एक  भूतपूर्व  मंत्री  का

 जुपह  रण  हुआ  उसके  पति  का  भी  अपहरण  हुआ  ।  इसके  बाद  श्री  विजय  कुमार  नाम  के  एक  व्यक्ति  का

 अपहरण  हुआ  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  बह  अपनी  पत्नी  के  साथ  श्रीनगर  में  रहते  लेकिन  वह  जभ्मू
 चले  गए  ।  फिर  वह  आए  और  कुछ  दिन  पहले  वे  दोबारा  किसी  काम  से  श्रीनगर  चले
 इसके  बाद  श्री  बिजय  कुमार  का  अपहरण  हुआ  ।  अब  उसकी  पत्नी  वहां  पर  अकेली  है  ।  क्या  किसी  ने
 उसकी  पत्नी  से  सम्ार्क  किया  है  कि  क्‍या  उस्ते  जम्मू  अथवा  दिल्ली  लाने  की  जरूरत  है  ?  जो  बात  मेरे
 दिमाग  में  आती  है  वह  यह  है  कि  क्या  इस  तरह  की  घटनाएं  घाटी  में  सका  के  लिए  होती  रहेंगी  ।  इस
 बारे  में  हम  क्‍या  कार्यबाही  करने  जा  रहे  अब  हमारा  सत्र  खत्म  होने  जा  रहा  है और  स  में
 राजतितिक  समाधान  ढू  ढ़ने  के लिए  राजनीतिक  दलों  की  बैठक  नहीं  बुलाई  जंव  किसो  व्यवित  का

 अपहरण  होता  तो  आतंकवादी  गिरोह  से  सम्पर्क  स्थात  किया  जाता  है  और  परिणामस्वरूप  छुछ
 व्यक्तियों  को  छोड़ा  जाता  है  और  इसके  बदले  उस  अपहृत  ब्यक्ति  की  *हाई  होती  है  तक  हम  इस
 प्रक्रिया  को  जारी  रख  सकते  हैं  ?  से  घाटी  में  अस्थिरता  पैदा  करने  के  प्रयास  हो  रहे  हैं  ।

 अब  इस  मामले  में  हम  क्या  राजनीतिक  पहल  कर  रहे  हैं  ?  इस  सभय  यह  हमारी  चिन्ता

 है  अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  चर्ना  करेंगे  ।

 +  ओ  संफुद्दीन  चौधरी  :  सभी  दलों  की  बैठक  न  बुल।ने  का  क/रण  क्या  है  ?  यह  मेरी  स्पष्ट  मांग

 हैऔर  मैं  सरकार  से  इस  मामले  में  स्पष्टीकरण  चाहता  हूँ  । अभी  तक  सभी  राजनीतिक  दलों  की  बंठक

 यों  नहीं  बुलाई  गई  ?  इस  समस्या  का  समाधान  वहां  पर  कैसे  किया  जाए  इस  १२  बहुत-सीं  राजनीतिक

 ५हैटयां  अपना  चिन्तन  कर  योगदान  कर  सकती  हम  किस  प्रकार  इस  प्रक्रिया  को  हमेशा  इसी  तरहे
 जारी  रहने  देंगे  ?  इस  मुह  पर  कोई  अपनी  प्रतिक्रिया  भ्यक्त  कर  सकता  है  ?  इस  मामले  पर  कोई  व्यक्ति

 अपनी  प्रतिक्रिया  क्‍यों  ब्यक्त  नहीं  करता  ?

 की  सोमनाथ  चटजों  :  कृपया  इस  मामले  पर  व्यवितयों  की  किसी  प्रतिक्रिपा

 का  पता  यदि  बजट  पर  चर्चा  केवल  दो  घंटे  के  लिए  ही  होती  है  तो  इससे  क्या  होने  वाला  है  ?

 यह  एक  बहुत  ह्वी  गम्भीर  मामला  हमें  इस  मामले  में  उनसे  प्रत्युत्तर  की  जरूरत  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सरकार  अपहरण  फे  बारे  में  कुछ  कहना  चाहती  हैं  तो  इसमें  किसी

 प्रकार  की  कोई  समस्या  नहीं  होनी  चाहिए  ।  लेकिन  जहां  तक  नीति-संबंधी  मामले  का  सबंध  वह  बजट

 पर  चर्चा  के  समप  ही  उस  यर  बहस  की

 भरी  बूटा  सिंह  :  अध्पक्ष  आमतौर
 पर

 मैं  कभी  सदन  के  सामने  ऐसी  ब।त  महीं

 कहता
 प्राप  जानते  हैं  कि  इप  सदन  में  शेडयूल्ड  कास्ट्स  और

 शेड  पूल्ड  ट्राइब्स  के  बारे  में

 ज्पकी  कृपा  से  कितना  अच्छा  डिपकशन  हुआ  और  सारी  पार्टियों  ने  उसमें  समर्थन  यूनिवर्सिली

 समर्थन  हुआ  ।  दुर्भाग्य  से  दृ्‌रदर्शन  और  आल  रेडियो  ने  सबसे  बड़ा  हम।रे  ऊपर  बत्य|चार  यह

 किया  कि  हमारे  जितने  सदस्व  यहां  पर  उनका  सी  ने  जिक्र  नहीं  कल  हमारे  शेडयूल्ट

 कास्ट्स  और  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  फोम  के  जो  कन्वोनर  उन्होंने  प्रैस  कांफ नस  बुलाई
 हि

 लेकिन  हमारा

 प्रोश्चाम  राष्ट्रपति  जी  और  प्रधानपन्‍्त्री  जी  के  पास  जाने  का  था  और  उसका  भी  उन्होंने  बिल्कुल  ब्लैक

 201



 लिब्षित  उत्तर  6  1991

 आऊट  किया  ।  कल  आपने  साठ  एम०पीज०  को  मौका  दिया  और  आपके  सामने  हमने  भ्रपनी

 बात  रखी  ।  आपने  बड़ी  सहानुभतिपूर्वक  बानों  को  सुना  ।  दुख  की  बात  हैं  कि  जो  गवनंमेंट  का  मीडिया

 है  तो  उसने  बिल्कुल  कम्पलीटली  ब्लैक  आऊट  किया  हम  उसकी  निन्‍दा  करते  सदन  में  जो.७

 शेडयूल्ड  कास्ट्स  और  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  के  बारे  में  कहा  गया  तो  गृह  मन्त्री  जी  का  स्टेटमेंट  भा  गया  कि

 हम  मुख्य  मन्त्रियों  की  कांफ्र नस  कर  रहे  यह  बड़ी  अच्छी  बात  है  कि  कांफ नस  हो  ओर  उसमें  से  कोई
 समाधान  निकलेगा  ।  लेकिन  जो  यहां  पर  कहा  गया  तो  उनकी  पोजीशन  को  और  उनकी  समसस्‍्म्राओं  कं
 तथा  उनकी  दयनीय  हालत  को  जो  हाइ-लाइट  किग्रा  गया  उसके  बारे  में  आल  इंडिया  रेडियो
 और  दूसरी  प्रैस  ने  भी  हमारे  साथ  सहानुभूतिपूर्वक  व्यवहार  नहीं  किया  ।  उनकी  भिन्‍्दा  करते  हैं  और
 आपके  स|मने  यह  आग्रह  करते  हैं  कि  कम  से  कम  गवनंमेंट  मीडिया  को  ऐसी  डायरेक्शन  दी  ज।ए  कि  जो

 यहां  पर  सभी  वर्गों  और  सभी  सैक्शनों  की  ओर  से  बहा  उसको  पूरी  तरह  से  रिपोर्ट  किया

 शो  राम  घिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  बार-बार  इस  बात  की  सरकार  को

 हिदायत  करता  आया  हूं  और  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  मीडिया  का  रुख  इससे  इन्टेन्शन  पर
 डाऊट  होता  है  ।  कौन  रिसपांभीबिलिटी  फिक्स  करने  के  लिए  जिम्मेदार  कथा  उसके  लिए
 एडीटर  या  कोई  और  जिम्मेदार  कौन  जिम्मेदार  कौन  ऐसा  आदमी  बैठा  हुआ  है  जिसने  एंटी
 विकर  एंटी  दलित  और  गरीबों  के  शिलाऊ  दूरदशेन  में  ऐसा  चलाकर  रखा

 ]
 भी  सेफूददीन  चौघरी  :  सैन्सर  की  कार्यवाही  का  दूरदर्शन  द्वारा  क्षो्रा  प्रसारण  होना  चाहिए  ॥

 हम  इस  मामले  में  किसी  अन्य  व्यवित  पर  निर्भर  क्यों  रहें  ?  मैं  सीधा  प्रसारण  का  सर्देव  समर्थक  रहा  हूं  ।

 हमें  उस  व्यक्त  पर  निर्भर  नहीं  होना  चाहिए  जो  हमारी  कार्यवाही  का  सारांश  लिखता  इस  प्रस्ताव
 पर  निर्णय  करने  के  लिए  आप  किसी  बैठक  को  क्‍यों  नहीं  बुलाते  ?  <

 करी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  दूरदशंत  और  सपाचारपत्रों  का  रवेया

 हरिजनों  के  बिलकुल  खिलाफ  सुबना  और  प्रसा*ण  मत्री  को  वक्तव्य  देना  चाहिए  कि  क्या  बे  दूरदर्शन
 के  ऊपर  कोई  कार्यवाही  समाचार-पत्रों  के एडीट्स  और  अन्य  सभी  लोग  गड़बड़  कर  रहे  हैं  क्योंकि

 हरिजनों  के  मामले  हाई-लाईट  नहीं  करते  ।  इस  पर  आप  मंत्री  जी  से  बक्तव्य  दिलवाए  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  ब्रोंइकास्ट  होता  चाहिए  उससे  जीरो-भॉवर  की  प्राबशलम  साल्ब  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  सोमनाथ  जी  ने  कहा  कि  आप  मीटिंग  क्यों  नहीं  बुलाते  जरूर
 मीटिंग  बलाअंगा  और  मिनिस्टर  साहब  को  भी  उसके  साथ-साथ  इस  हाऊस  की  कार्यवाही  भी
 टी०वी०  पर  दिखाने  के  लिए  आपकी  राय  भी  उस  बारे  में  जानमा  चाटूगा  ।

 भरी  सेफुद्दीन  चौधरी  :  हां  ।  सीधा  प्रसारण  होना  चाहिए  ।  यह  उस  व्यक्ति  की  इण्छा  पर
 निर्भर  करता  है  जो  इसका  सारांश  लिखता  हम  इसकी  अनुमति  क्यों  दें  ?

 भरी  रास  बिलास  पासवान  :  बूटासिह  जो  ने  जो  मामला  उठाया  उस  मामले  के  संबंध  में  सूचना
 और  प्रसारण  मंत्री  का  वक्‍तथ्य  दिलवाएं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  बोल  दिया
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 }  भी  राम  बिलास  पासवान  :  इस  मामले  में  सरकार  को  गम्भोरता  से  लेना  चाहिए  और  सरकार
 बक्सभ्य  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सारे  हिन्दुस्तान  की  सबसे  ज्यादा  आनकारी  रखने  वाले  संवेदनशील

 जरीगों  का  सदने  एक  शब्द  से  हम  सब-कुछ  जान  लेते  मैंने  यहां  पर  कह  दिया  है  कि  मैं  मिनिस्टर

 साहब  से  बात  करूंगा  ओर  दूसरी  चीज  की  बात  भी  करूंगा  ।

 व्यकधान

 को  कालका  दास  :  टी०वी०  ने  बिल्कुल  ब्लैक  आऊढ  कर  दिया  ।  यह  सारी  पार्टियों
 का  मामला  है  जो  हरिजनों  के  बारे  में  उठाया  गया

 शौसतो  गीता  मुख्णों  :  मैं  भब  बोलना  चाहूंगी  क्योंकि  अध्यक्ष  मपोदय  द्वारा  मेरा
 नाम  पुकारा  गया  है  ।

 आपकी  सहायता  के  मैं  बहुत  ही  संक्षेप  में  बोलूंगी  ।  मैं  एक  ऐसा  मुद्दा  उठा  रहो  हूं
 जो  मेरे

 राम्य  के  हित  से  अत्यम्त  संबंधित  है  ।  हाल  ही  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  एक  आदेश  जारी
 किया  है  कि  कलकत्ता  पतन  से  कंटेनरों  का  उपयोग  अन्य  देशों  को  भेजे  जाने  बाले  माल  आदि  की  दुलाई

 लिए  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।  भारतीय  पत्तन  न्यास  संयोगवश  प्रस्ताव  पर  सहमत  नहीं  हुआ  है  ।

 अपने  राज्य  के  और  इस  पत्तन  के  हित  में  जो  एक  महत्वपूर्ण  पत्तन  है  और  जो  अब
 जैतरे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  वजह  से  नहीं  अपितु  अन्य  कारणों  से  जिसकी  चर्जा  मैं  नहीं
 कर  रदी  हूं“-अआपके  माध्यम  से  मैं  श्री  जगदीश  टाईटलर  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  इस  प्रतिबन्ध  को

 खत्म  करें  ।

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जगदोश  :  मेरे  सहयोगी  चिदम्बरम

 जी  पहले  हो  कलकत्ता  गये  हुए  उन्होंने  इस  समस्या  को  मुझे  संक्षेप  में  बताया  मैं  भी  इस  समस्या

 को  हल  करने  के  लिए  कसकत्ता  जा  रहा  हूं  ।

 भरी  संगोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :  अध्यक्ष  अंतद्षीपीय  नोव६न

 सेवा  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूहू  के  वासियों  के लिए  जीवन  आधार  विभिन्‍न  मंचों

 पर  चर्बा  के  बावजूद  अन्त्ीपीय  बेसिन  में  कार्य  रत  नाविकों  के  लिए  सेवा  आयोग  और  वेतन  पुनरीक्षण  को

 स्वीकार  नहीं  किया  गया  इसके  परिणामस्वरूप  इन  भाविकों  के  बीच  व्यापक  असंतोष  व्याप्त  यह
 पसंतोष  समुद्री  लोगों  और  नौ+हन  विभाग  में  कार्य रत

 कर्मचायों  में  भी

 जल  भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यहां  मौजूद  मैं  उनसे  अनुरोध  कहूंगा  कि  वह  इस  मामले  में
 -

 क्षेम्ब  हस्तक्षेप  करें  क्योंकि  जब  यह  अंतद्वीपीय  सेंवा  विफल  हो  जाएगी  तो  केद्रशासित  प्रदेश  अंडमान  तथा

 लिकोबार  दीपसमूह  के  लोगों  को  अत्यधिक  परेगानी  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  खाद्य  पदार्थ  हम  तक

 पहुंच  नहीं  पाए  गे  ।  यात्री  एक  से  दूसरे  द्वीप  तक  पहुंच  नहीं  पाए

 ह  मैं  जल  भूतल  परिवहन  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्ष प  करें

 इस  सदन  को  आहशबासन  दें  कि  वह  इस  मामले  में  शीघ्र  कुछ  कार्यवाही
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 सहससस ससगसत  तीन

 श्री  जगदीश  टाईटलर  :  मैं  इस  मामले  को  देखुंगा  ।

 ! श्री  रास  नाईक  :  अध्यक्ष  अपंगों  के  बारे  में  जो  रेल  मंत्रालय  के  जरिये  उन
 पर  अन्याय  दुआ  है  मैं  उपकफ्ो  ओर  सदन  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  हम  सभी  लोग  उनकी
 मदद  करते  राज्य  केन्द्र  सरकार  और  सामाजिक  संस्थायें  तथा  रेल  मंत्रालय  भी  अपंगों  की
 मदद  करता  रेल  मंत्रालय  द्वारा  रेल  किरायों  में  उनके  लिए  75  प्रतिशत  छूट  दी  उसके  कारण
 भपंगों  को  काफी  सहायता  होती  थी  ।  मुम्बई  नगर  में  55  लाख  लोग  जो  मात्रा  करते  हैं  उनमें  से  25  |

 हजार  अपंग  हैं  ।  सरकार  ने  बिना  कोई  नोटिस  दिये  हुए  कहा  है  कि  उनको  जो  छूट  दी  गई  है  हम  उसे

 बिदड़ा  किया  है  वापस  लिया  इसमें  तकनीकी  बात  बताते  हुए  कहा  है  कि  जिन  अपंगों  को  गाड़ी  में
 उठाकर  जा  सकता  है  उनको  ही  छूट  मिलेगी  ;  परिण।म  यह  हो  रहा  है  कि  गूंगों  और  बहरों
 ऋण  के  आधार  पर  चलने  टूटे  हुए  हाथ  वालों  आदि  को  रेल  किराये  में  कोई  कंसेशन  नहीं  मिल

 रहा  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  अपंगों  पर  जो  यह  अन्याय  हुआ  है  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  इस

 सुविधा  को  किया  जाये  वापस  शुरू  तिया  जाये  ताकि  उनको  अधिक  तकलीफ  न  हो  ।  रेल  मंत्री
 रंपाल  करें  और  परे  कंमेशन  रो  रीस्टोर  यही  मेरी  मांग

 >

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :  पंजाब  में  भारतीय  खाद्य.निगम  के  अन्तर्गत

 कार  पल्‍लेदा  र  पिछले  83.  दिनों  से  हड़ताल  पर  हैं  ।  उनकी  माँग  है  कि  ठेका  प्रणाली  को  खत्म  किया

 यह  बहुत  ही  लम्बा  माभला  यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  तक  गया  न्यायालय
 ने  निदेश  दिया  था  कि  उन्हें  कुछ  शर्तों  के  अन्तगंत  नियमित  किया  उच्चतम  न्‍्य(यालय  के  इस
 निदेश  को  हरियाणा  और  राजस्थ।न  में  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  +

 लेकिन  जहां  तक्र  पंजाब  संवंध  सका  कार्यान्वयन  नहीं  गया  यह  मेरा  पहला

 मुद्दा  यह  बहुत  ही  संवेददशील  मामला  पंजाब  के  लोग  अभी  भी  अपने  आपको  उप्रेक्षित्ः

 करते  हैं  ।

 जब  यह दो  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  और  यदि  पंजाब  में  इसका  :  कार्यान्वयन  नहीं
 होता  तो  इससे  इसे  विशेष  महत्व  मिलता  है  ।

 मेरा  दूसरा  मुद्दा  यह  है  ।  कुछ  ठेकेदा  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आप  इन  बातों  को.ध्यान

 में  क्यों  नहीं  रख  २हे  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  अ  ग्रह  करता  हूं  कि  इस  ठेका  पद्धति  को  शीघ्नष  समाप्त  किया  जाए  और

 उच्चतम  न्य।यालय  के  निदेशों  को  लाग  करें  ।  इस  मामले  में  +िसी  भी  प्रकार  की  और  देरी  से  दो  बातें

 होंगी--यह  पंजाब  के  कर्मचारियों  को  नाराज  फंर  देगा  और  इससे  उप्त  समुदाय के  लोगों  को  चोट  पहुंचेगी  ।

 ओर  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  नोटिस  दिया  है  कि  बिहार  के  24
 जिलों  में  काला-एजार  की  ब'मा-ी  फैली  हुई  है  और  उसमें  करोब-करीब  54  हजार  आत्ांत

 अ।ज  भारत  सरकार के  स्वास्थ्य  मंत्री  श्री  फोतेदार  श्रौर  बिहार  सरकार  के  स्वास्थ्य  घंत्री  के  बीर्थ  में

 बातबीत  हुई  जिसमें  मैं  भी  मोझूद  उप्र  समय  भारत  सरकार  ने  कि  मामला

 बहुत  गंभीर  लाखों  लोग  इससे  प्रभावित  हो  रहे  हैं  और  जान-माल  को  क्षति  हो  रही  ऐसी
 परिस्थिति  में  हम  सिर्फ  आपसे  इतना  ही  आग्रह  करना  चाहते  हैं  6  मामले  की  गंभीरंता  को  देखते  हुए
 मैंने  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  किया  था  कि  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  सदन  में  निश्चित  रूप  से  वक्‍्तब्ब  दें

 और  मैं  आपसे  भी  यही  आग्रह  करूंगा  कि  काला-ए-जार  के  गंभीर  मामले  को  देखते  हुए  उनको  संदन  में  /
 बकतब्य  देने  का  निदेश  ४
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 प्रोਂ  साबित्रि  लक््मणन  :  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  बसुदेव  भाचाय॑  के  प्रति  आभारी

 जिन्होंने  भ्राज  इस  सदन  में  महिलाओं  के  बारे  में  एक  महत्वपूर्ण  बिषय  उठाया  मुझे
 इस  बात  का  खेद  है  कि  वह  अपने  राज्य  पश्चिम  बंगाल  की  घटनाओं  से  अवगत  नहीं  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल
 में  एक  18  वर्षीय  लड़शी  के  साथ  एक  सहायक  उप-निरीक्षक  और  चार  अन्य  व्यक्तियों  ने  28
 सितम्बर  फो  ब्रलात्कार  किया  ।  यह  कंटाई  में  हुआ  जो  मिदनापुर  जिलों  में  यदि  सुरक्षा  अधिकारी

 स्वयं  इसमें  सम्बद्ध  हों  तो  इस  देश  में  मद्दिलायें  सुरक्षा  की  गया  आशा  करेंगी  ।  इस  देश  में  इस  तरह  की

 यहू  पहली  घटना  नहीं  यह  पता  है  कि  बलात्कार  की  इस  घटना  के  बाद  कंटई  में  उत्तेजित  भीड़

 पर  गोली  चल्षाई  गई  ओर  दो  युवक  मारे  गये  और  तीन  घायल  हुए  ।

 ./..*  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  विदेश  यात्रा  पर  थे  और  पश्चिम  बंगाल  के  विपक्षी  दलों  के  अनुसाड़
 पश्थिम  बंगाल  राज्य  ज्योतिਂ  की  अनुपस्थिति  में  बिल्कुल  अंधेरे  में  है  ।

 इस  संदर्भ  में  पश्चिम  बंगाल  की  पुलिस  के  महिलाओं  के  प्रति  कठोर  रबँये  के  बारे  में  इस  बात
 को  जारी  रखते  हुए  अपने  अनुस्मरण  पेश  कर  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उस  मामले  पर  चर्चा  करने  जा  रहे  आपने  उसे  उठाया  है  ।

 क्र्च्चम्त्ा प्रो०  साबित्रि  लक्ष्मणन  :  मैं  इस  सभा  के  सम्मुख  एक  बात  और  उठाना  चाहता  हूं  ।  मैं  बह  घटन्ए
 दोह  रना  चाहता  हूं  जिसमें  हमारी  माननगोय  मंत्री  महोदय  कुमारी  ममता  बनर्जी  शामिल  प्रत्येक

 समाचा  रपत्र  में  यह्‌  प्रकाशित  हुई  थो  ।  पश्चिम  बंगाल  की  पुलिस  की  निर्देव  पिठाई  ने  तो  उन्हें
 मौत  के  घाट  उतार  ही  दिया

 में  इसके  बाद  हुई  घटनाओं  भ्ौर  बलात्कार  के  मामले  में  न्यायिक  जांच  का  अनुरोध  करता

 हु

 ये
 है

 श

 '
 और  सोमनाथ  चटंजों  :  अगर  इस  सभा  का  कोई  माननोय  जो  उत्त  राज्य  का

 निबंसी  गलल  जानका  -  देता  है  तो  उस  पर  प्रतिक्रिया  जाहिर  ब.रना  हमारा  करत्तंब्य  हो  जाता

 उन्होंने  हमें  नहीं  बंताया  कि  वह  पुलिस  अधिकारी  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  यह  बहुत  ही  भृणित
 और  निंस्देनीय  घटना  व्यवित  इसके  समर्थन  एक  शब्द  भी  नहीं  कह  हम  इस  बारे  में

 बहुत  चिंतित  उसे  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  है  और  हरियाणा  और  पश्चिम  बंगाल  की  पुलिस  में

 वही  अन्तर  उसके  तथा  प्रन्‍्य  लोगों  के  विरुद्ध  मामला  दर्ज  किया  जा  चुका  है  और  उनके  विरुद्ध  कड़ी
 कार्यवाही.की  जा  रही  है  ।  ऐसे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  ऐसी  कार्यवाही  जारी  इस  बारे  में  कोई  शक

 नही ंहै  ।  हम  इसे  उचित  नहीं  ठहरा  रहे  हैं  ।

 rooms  भण्प०

 मेरा  विचार  था  कि  शून्यकाल  में  पिछले  वर्ष  हुई  कुछ  अन्य  घटनाओं  का  नहीं  अवितु  वतंमानः
 घटनाओं  पर  विचार  होता  है  ।

 प्रो०  साबिति  लक्ष्मणन्‌  :  यह  घटना  पिछले  बर्ष  तहीं  अपितु  पिछले  सप्ताह  28  तारीश  को

 २
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 सिश्चित  उत्त  रें  €  1991

 श्री  सोमनाथ  चटर्जा  :  उसकी  भी  पश्चिम  बंगाल  में  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  कड़ी  निंदा  की  डिसी

 ने  भी  उसका  समर्थन  नहीं  इसलिए  मुझे  नहीं  मालूम  कि  अगर  इसे  सिर्फ  डुकसाने  के  उद्देश्य  से

 बताथा  गया  है  तो  वह  एक  अलग  चीज  किसी  ने  भी  इसका  समर्थन  नहीं  दुर्भाग्य  से  ऐसी

 घटनाएं  हो  रही  हैं  ।  यहाँ  तक  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  इन  घटनाओं  में  पुलिस  भी  शामिल  यह
 एक  ऐसा  रोग  है  जिसे  शुरु  में  ही  दबा  देना  समाप्त  कर  दिया  जाना  भाहिये  और  हम  इसके

 बारे  में  बटत  चिन्तित  मैं  केवल  यही  उम्मीद  करूगा  कि  माननीय  सदस्य  को  सावधानीपूर्बक
 जानकारी  प्राप्त  करनी  उसे  दिग्श्रमित  नहों  होना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  हन्नान  मोल्लाह  ।  ते

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुधीर

 आपकी  कांसटीट्ऐंसी  में  हुई  है  ।
 हः

 ]  |

 श्री  सुधीर  गिरि  :  इस  घटना  का  सम्बन्ध  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से  जब  घटना
 तब  मै  वहीं  था  ।  बलात्कार  के  मामले  में  चार  व्यक्ति  सम्मिलित  उनमें  से  एक  पुलिस  अधिकारी  था
 और  अन्य  तीन  व्यक्ति  कांग्रेस  पार्टी  के  पुलिस  अधिकारी  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  ओर  अब
 न्यायिक  हिरासत  में  उसके  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  जिला  न्यायालय  में  मार्मशा  लम्बित

 है  ।  भीड़  क्ुद्ध  हो  गई  ओर  पुलिस  स्टेशन  पर  पथराव  किया  गया  ।  इसी  कारण  पुलिस  को  भोली  चलानी
 पड़ी  ।  यहू  स्थिति  है  ।

 थरो  हन्ताम  मोल्लाह  :  पूरे  देश  को  भौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  से  आए  संकड़ों
 छातब  इस  अनवरत  वर्षा  में  बोट  क्लब  पर  धरने  पर  बैठे  हुए  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थल्ल
 भारतीय  शैक्षिक  प्रणाली  का  सबसे  उपेक्षित  क्षेत्र  है  क्योंकि  वहां  न्यूनतम  घनाभाव  और  श्रह्मारभूत
 संरचना  की  कमी  है  तथा  उत्पादन  प्रणाली  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इसी  कारण  वहां  स्थिति
 गंभीर  है  ।  उनके  पास  प्रशिक्षण  और  उपकरणों  हेतु  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  ये  सभी  संमसयायें

 बट  अनुसुचित  अनुसूचित  जनजाति  और  अल्पसंब्यक  समुदाय  के  विद्यार्थियों  कौ  इन  संस्थानों
 में  उचित  स्थान  नहीं  मिल  रहा  ऐसी  स्थिति  में  वे  यहां  मंत्री  महोदय  से  मिलने  आये  हैं  ।  कर

 उनकी  तीन  मांगें  उनकी  एक  मांग  यह  है  कि  आई०टी०आई०  के  प्रश्न-पत्र  इनके
 राज्यों  की  मातृभाषा  में  होने  चाहिये  ।  दूसरे  वे  1961  के  अधिनियम  में  संशोधन  चाहते  हैं  ताकि
 एक  ऐशथी  प्रणाली  तैयार  की  जा  सके  जिसके  अन्तर्गत  आई०टी०झाई०  से  प्रशिक्षण  प्राप्त  सभी  प्रशिक्षुओं
 को  उद्योगों  में  रोजगार  की  गारंटी  मिल  सके  ।

 तीसरे  150/-  रुपपे  मासिक  न्यूनतम  छात्रवृत्ति  सभी  विद्याथियों  को  दी  जानी  चाहिए  ।  इन
 माँगों  को  लेकर  वे  यहाँ  आये  हैं  और  मंत्री  महोदय  से  मिलने  जा  रहे  मुझे  उम्मीद  है  कि  श्रम  मंत्री

 महोदय  उनकी  मांगों  पर  सहानुभतीपूरवंक  विचार

 भरी  इश्नाहिस  सुलेमान  सेट  :  आज  शुक्रवार  हमें  भोजनावकाश  लेना  चाहिये  ।
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 1$  1913  सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  को

 «नमक

 13.04  भ०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 महापत्तन-म्पास  1963  के  अधीन  अधिसूचनायें

 खल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अंतगगंत
 निम्नलिखित  अधिधृूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 सा०  का०  नि०  जो  19  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  पार।दीप  पत्तन  कमंचारी  भविध्य

 1991  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०  का०  नि०  जो  25  1991  के  भारत  के  राजपक्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मारमुगाओ  पत्तन  कर्ंचारी
 यात्रा  1991  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०  का०  नि०  201  जो  3  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  विशाखापतनम  पत्तन  कमं  जारी  नियंत्रण
 तथा  संशोधन  1991  का  अनुमादन  किया  गया

 सा०  का०  नि०  जो  15  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मद्रास  प्तन  न्यास

 1991  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०  का०  नि०  जो  15  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशिब्न  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मद्रास  पत्तन  न्यास  कर्मचारी

 1991  का  अनुमोदन  किया  गया

 सा०  का०  नि०  जो  22  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकादित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कांडला  पत्तत  का
 संशोधन  1991  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  17  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मारमुगाओ  पत्तन  न्यास  की

 1991  का  अनुमोदन  किया  गया  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  30  सवम्बर  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मद्रास  पत्तन  न्यास

 1990  का  प्रनुमोदन  किया  गया  है  तथा  इसका  एक  शुद्धि-पत्र  जो  3  1991
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 के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूबना  संख्या  सा०  नि०  202  में  प्रकाशित

 हुमा  था  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 कम्पनो  1956  के  अथीन  अधिसूचनाएं  ओर
 बाविक  प्रतियेदन  तथा  भारतीय  विधि

 मई  दिलल्‍ली  आदि  के  वर्ष  1989-90  के
 कार्यकरण  की  सरकार  हारा  समीक्षा

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  :  सभा-पटल  पर  निम्नलिखित  पत्र  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  620  की  उपधारा  (2)  के  अंतर्गत  प्रारूप
 जिसके  द्वारा  मिश्र  धातु  निगभ्म  लिमिटेड  को  उक्त  अधिनियम  की  धारा

 217  की  उपधारा  (1)  के  खण्ड  के  उपबंधों  से  छट  दी  गई  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  देखिए  सं'-एल०टी०  544/91]

 (2)  भारतीय  विधि  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखें  ।

 भारतीय  विधि  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  काय्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपयंक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  सं०एल०टी०  545/91]

 (4)  संवेधानिक  और  संसदीय  अध्ययन  नई  दिल्ली  बे  वर्ष  1989-90  के  बाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  संस्क  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 संवेैधालिक  और  संसदीय  अध्ययन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पन्नों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विब?ण  तथा  अंग्रेजी  ।

 थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  546/91]

 राष्ट्रीय  लोक  जिस  नीति  संस्थान  गई  दिहतो  के  बर्च  1989-90  के
 बाजिक  प्रतियेशन  और  समीक्षा

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  संभालय  में  राज्य
 भैत्री  रंगराजन  :  श्री  रामेश्वर  ठाकुर  की  ओरंसे  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल
 पर  रखता
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 हि
 ा  ननशशणशआछकराशएणणणा

 (1)  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीति  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  बापिर
 ॥॒  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखाप  रीक्षित  लेबे  ।

 (2)  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीति  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यक्रण  की
 संरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  वितरण  तथा  अग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संद्या  एल०  ढो०  575/91]

 जीवन  बीसा  सिगम  1956  के  अधोन  अधिसूचनायें
 केन्द्रीय  सरकार  के  व  1989-90  के  विनियोग  लेक्षाओं

 सेवायें  तथा  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  के  31
 1990  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के  प्रतिवेवत  दिल्ली  नगर

 निगम  दिल्‍लो  नगर  इत्यादि

 जल-भूत ते  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  श्री  दलबीर  सिंह  की

 ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभ-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत
 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  दूसरा  संशोधन  1990,  जो  5
 1990  के  भा  त  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  745  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  सं*  एल०  डो०  547/91]

 (2)  केन्द्रीय  सरकार  के  वर्ष  1989-90  के  विनियोग  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संਂ  एल०  टी०  548/91]

 (a)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अंतर्गत  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  के  31
 1990  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  प्रतिवेदन  (1991  का  संडरा

 नगर  निगम--नई  दिल्ली  नगर  को  एक  प्रति  तथा  अंप्रजी
 ।

 में  रखे  वेलिए  सं०  एल०  टी०  549/91]

 (4)  तिम्नलिखित  वाधिक  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  दथा  अंग्रेजी  :--

 बन्द्रपुर  गडचिरोली  ग्रामीण  चन्द्रपुर  के  3।  :991  को  समाप्त  हुए ह
 बर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 म॑  रखे  देखिए  सं०  एल०  टो०  550/9  ]
 )
 हैहै१ 2

 +  7
 अम्बाला  कुरुक्षेत्र  ग्रामीण  अभ्वाला  शहर  के  3  1991  को  समाप्त
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 हुए  बर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  सं०  एल०  551/91]  हे
 विदिशा  भोपाल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  विदिशा  के  3।  1991  को  समाप्त

 हुए  बर्थ  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०  ट्री०  552/91]

 दुगं  राजनन्दगाव  ग्रामीण  राजनन्दगांव  के  31  1991  को  समाष्त

 हुए  बयं  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेआपरीक्षक  का  प्रधिषेष  ।

 +ऊ

 में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०  553/91]

 मारवाड़  ग्रामीण  पाली  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  ब्  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संਂ  एल०  टी०  554/91]

 बरेली  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बरेली  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  ब्ं  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखाप  रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  सं०  एल०  ही०  555/91]
 ३

 ग्वालियर  दकत्तिया  क्षेत्रीय  ग्रामीण  दत्तिया  के  31  1991  को  समाप्त
 हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रख  देखिये  सं०  एल०  टौ०  556/91]

 देवी  पाटन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  गौंडा  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  बर्ष
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेबापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  सं०  एल०  टी०  557/91]

 शेखावटी  ग्रामीण  सीकर  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  बर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टीਂ  558/91]

 पिथयौरावढ़  क्षेत्रीय  प्रामीण  पिथौरागढ़  के  31  1991  को  समाष्त  हुए
 ब्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टी०  559/91]

 यार  आंचलिक  ग्रामीण  जोधपुर  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  थर्वे
 का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संਂ  एल०  टी०  560/91]

 श्री  सतकाहन  ग्रामीण  करीमनसर  के  3  1991  को  समाप्त  हुए  है|
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 का  प्रतिवेदन  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक्ष  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रख  देखिये  सं०  एल०  टी०  561/51]

 |  मोदावरी  ग्रामीण  राजामु दरी  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  ब्ब  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  सं०  एल०  हो०  562/91]

 बुस्देलखष्ड  क्षेत्रीय  ग्रामीण  टीकमगढ़  के  31  1991  को  समाप्त
 हुए  बच  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 सें  रखे  देखिये  सं०  एल०  टी०  $63.91]

 सुरेख्धनगर  भावनगर  ग्रामीण  सुरेन्द्रगगर  के  31  1991
 को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापशैीक्षक  का
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  सं०  एल०  टी०  564/91]

 वर्धा  ग्रामीण  कुमटा  के  31  1991  को  समाःत  हुए  वर्ष  का  प्रतिवेदन
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  सं०  एल०  टी०  565/91]

 मरीज  ग्रामीण  कोटा  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेख  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टी०  566/91]

 हडोटी  ग्रामीण  कोटा  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  बं  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टो०  567/91]

 श्री  अनन्त  ग्रामीण  अनस्तपुर  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेख  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 ़ियालय  में  रखे  देखिये  सं०  एल०  टो०  568/91]

 औरंगाब।द  जालना  ग्रामीण  औरंगाबाद  के  31  1991  को  समाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  |  देक्िवे  सं०  एल०  टी०  569/91]

 अलवर  भरतपुर  आंचलिक  ग्रामीण  भरतपुर  के  31  1991  हो
 समाध्त  हुए  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतियेदन  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  सं०  एल०  ही०  570/91]
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 इन्दौर  उज्जैन  क्षेत्रीय  ग्रामोण  उज्जेन  के  3]  1991  को  समाप्त  हुए
 वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।  \

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टी०  571/91]

 सहयाद्वी  ग्रामीण  शिमोगा  के  3।  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्र  तिवेदन  ।

 में  रखे  देखिये  सं०  एल०  ही०  572/91]

 वल्लालर  ग्राम  कुडालौर  के  31  1991  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्र  तिबेदन  ।

 में  रखे  देखिये  सं०  एल०  ढीो०  573/91]

 (5)  निक्षेप  और  प्रत्यय  गारंटी  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण
 की  सरकार  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रख  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टी०  574/91]

 निर्यात  1963  के  अन्तर्गत  भधिसूचनाए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  मैं  निर्यात  नियंत्रण  और
 1963  वी  धारा  की  उपधारा  (3)  के  अंतगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा-टल  पर  रखता  हूं  :

 का०  आ०  481  जो  25  1991  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  अधिसूचना  में  उल्लिखित  बतिपय  वस्तुओं  के  निर्यात  को  निर्यात
 नियंत्रण  और  1963  की  धारा  6  की  उपधारा

 के  क्षेत्राधिकार  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  482  जो  25  1991  के  भारत  के  राज़पत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  या  तथा  जो  अधिसूबना  में  उल्लिखित  कतिपय  वस्तुओं  के  निर्यात  को
 *  बेन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  स्टाः  ट्रेडिंग  ट्रेडिंग  हाऊसिस  तथा

 एक्सपोर्ट  हाऊसिस  द्वारा  निर्यात  नियंत्रण  और
 1963  की  घरा  6  की  उपघारा  के  क्षेत्राधिकार  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टो०  576/91]

 06  मन  प्र०

 राज्य  सभा  से  संदेश  .

 सहासलिय  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  सूचना
 देनी  है  :

 कलिक्षेप  बीमा  और  प्रत्यय  गारंटी  मुम्बई  का  वर्ष  1990-91  वाधिक  प्रतिबेदन  26

 जुलाई  1991  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  ।  .



 1913  सभा  का  कार्य न्क्त्म्ल्ल्ज्---ाा.ढ

 सभा
 के

 प्रक्रिया  एवं  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबंधों  के
 मुझे  दष्ड  प्रक्रिया  सहिता  1991,  जो  4  1991  को  हुई  राज्य  सभा  की
 बैठक  में  पात  किया  गया  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ  है  /”

 दच्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 महासलिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 1991  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ह

 सभा  का  काय॑

 संसदोय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  प्रापयकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित
 करता  हूं  कि  सत्र  की  शेष  अवधि  के  लिए  इस  सदन  में  तिम्नलिछ्वित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :

 1.  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  :

 पूजा  स्थल  1991

 विशेष  संरक्षण  दल  1991

 (0)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  विधियां  1991

 बिदेशी  मुद्रा  प्रषण  और  विदेशी  मुद्रा  बन्धपत्र  में  विनिधान  और
 1991

 (©)  वित्त  2)  1991

 2.  वर्ष  1991-92  के  लिए  पंजाब  बजट  पर  सामान्य  चर्चा

 वर्ष  1991-92  के  लिए  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  लेखानुदान  की  मांगों  पर  सदन  में  मतदान

 4.  वर्ष  1991-92  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर  बजट  पर  सामान्य  चर्चा

 5.  वर्ष  1991-92  के  लिए  अनुदान  मांगों  और  पर  चर्चा  और  मतदान

 6.  निम्नलिखित  पर  विचार  और  पारित  करना  :

 स्वैज्छिक  जमा  और  1991

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 1991

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  बन्य  जीव  संशोधन

 1991

 7.  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  चर्चा  ।
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 सभा  का  का  है  1991

 श्री  श्रज  किशोर  त्रिपाठी  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में
 निम्नलिखित  विषय  को  शामिल  कर  लिया

 उड़ीसा  में  आई  अप्रत्याशित  बाढ़  ने  बहुत  भारी  नुकप्रान  किया  राज्य  द्वारा  स्थिति  पर

 नियत्रण  पाना  बहुत  कठिन  इतनी  बड़ी  आपदा  से  निबटने  के  लिये  50  करोड़  रुपये  के  ऋण
 जिसका  पांव  वर्षों  में  भुगतान  किया  स्वीकृति  दी  जानी  और  बाढ़  को  भी  राष्ट्रीय
 आपकदा  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  जाये  ।

 ओर  सुधीर  गिरि  :  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह
 की  विषय-सूत्री  में  शामिल  कर  लिया  जाये  :

 (1)  सुवर्ण  रेखा  उह्ुउद्देगीय  परियोजना  पश्चिम  बिहार  और  उड़ीसा  का  संयुक्त  उपक्रम
 परियोजना  का  कार्य  1978  में  आरम्भ  हो  गथा  था  किन्तु  इसकी  ठीक  प्रकार  से  प्रगति  नहीं

 हुई  है  ।  1988  में  योजना  आयोग  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  पश्चिम  बंगाल  की  परियोजना  के

 लिए  226.8  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  दी  थी  ।  जिसमें  25  करोड़  रुपये  सातबीं  योजना  की  अश्ध्ि  के
 दौरान  खर्च  किए  गए  थे  ।  पश्चिम  बिहार  और  उड़ीसा  के  लोगों  के  लिये  यह  परियोजना  बहुत
 महत्वपूर्ण  सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  ने  अभी  तक  इस  परियोजना  को  मंजूरी  नहीं  दी  अतः

 हप  समस्या  पर  चर्चा  की  जानी

 (2)  सरकार  की  मालभाड़ा  समीकरण  नीति  से  देश  पूर्बोत्तर  भाग  के  हितों  का  मुकसान

 हुआ  असम  और  पश्चिम  बगाल  की  सरकारों  ने  इस  क्षेत्र  के  औद्योगिक  विकास  की  गम्भीर

 अडचनों  की  भोर  केन्द्र  सरकार  का  कई  बार  ध्यान  दिलाया  मालभाड़ा  समीकरण  नीति  पर  चर्चा  को

 जानी  चाहिए  ।

 थ्रो  संतोष  कुमार  गंगवार  अध्यक्ष  मैं  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में
 निम्नलिखित  विषय  सम्मिलित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  :

 जिसका  चयन  काउण्टर  मंगनेट  सिटी  के  रूप  में  विकसित  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  ने
 नैशनल  कैपिटल  रीजन  के  अन्तर्गत  किया  के  उपयुक्त  विक्रास  हेतु  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 आवश्यक  धन  की  व्यवस्था  किए  जाने  की  घोषणा  की

 ]

 ओ  चित  बसु  :  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  अबले  सप्पाह  की  कार्य  सूची  में  निम्न
 विषयों  को  सम्मिलित  कर  लिया  जाये  :

 (1)  अमरीको  बहु-राष्ट्रीय  आई०  बी०  मोटो  जनरल
 फोरट्यून  500  का  भारतीय  बाजार  में  अनियन्त्रित  प्रवेश  तथा  परिण।मस्वरुष  राष्ट्रीय

 अर्थव्यवस्था  पर  हो  रहे  नुकसानंदायक  प्रभाव

 (2)  वर्ष  1991-92  के  लिए  रतोई  गैस  कनेक्शन  के  शक्ष्य  को  संझुया  में  आधा  करने  का
 00  लाख  से  5  प्रस्ताव  तथा  इसके  फलस्वरूप  उत्पन्म  सामाजिक  तमांब  ।
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 1$  1913  सभा  का  कार्य

 ओो  गुमान  सल  लोड़ा  :  मैं  निवेदन  करता  हुਂ  कि  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह
 की  कार्य-सूबी  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाये  :

 (1)  जोधपुर  डिवीजन  में  राजस्यान  नहर  तथा  इंदिरा  नेहरू  नहर  का  युद्ध  स्तर  पर  निर्माण
 वथा  उसे  पूरा  इसके  साथ-साथ  केवल  पाली  जिले  के  लिए  जवाई  बांघ  जल  का  प्रयोग  करने  की

 बनुमति  देना  ।

 (2)  अहपदाबाद  से  दिल्ली  द्वारा  अबु  फलना  रानी  तक  की  छोटी  रेल  लाइन  का

 बृह़्ी  देख  लाइन  में  परिब्रतंत  ।

 भरी  पृथ्वीराज  डी०  चम्हाण  :  मैं  निवेदन  करता  हूँ  कि  अगले  सप्ताह  की  कारयसुथी  में
 भिम्ने  धिषयों  को  शामिल  किया  जाए  :

 (1)  कृष्णा  नदी  के  बारे  में  राज्य  विवाद  पर  बछावत  अथाड  में  निर्धारित  किये  गये  प्रावधान  के

 अनुसार  2000  ईसवी  से  पूर्व  कृष्ण  बेसिन  वेस्टर्न  महाराष्ट्र  मे ंसिचाई  परियोजनाओं  को  पूर्ण  करने
 750  करोड़  रुपये  के  परियोजना  सम्बन्धी  बंध  पत्रों  को  अ।री  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को

 जहद  अनुमति  दिये  जाने  की  आवश्यकता  ।

 (2)  राज्यों  को  विकास  परियोजनाओं  के  लिये  आम  जनता  से  ऋण  लेने  के  लिए  अनुमति
 दिये  जाने  सम्बन्धी  सामान्य  नीति  पर  चर्बा  करना  ।

 करी  बसुदेब  अचाय  मैं  अनु  रोध  करता  हूं  कि  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह
 की  कार्यसु्री  में  सम्मिलित  किया  जाये  :

 (1)  उत्तर  प्रदेण  सीमेंट  कार्पोरेशन  के  डलला  एकक  के  7000  से  अधिक  मजदूर  उस  एकक
 के  निजीकरण  किए  जाने  के  विरोध  में  हड़ताल  पर  वे  लखनऊ  में  धरना  दे  रहे  उन  पर  लाठियां
 बरसाई  गई  तथा  उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  केन्द्र  सरकार  को  हस्तक्ष  प  करना  चाहिए  तथा  इस
 लीपनीय  समझोते  को  समाप्त  करके  उन  मजदूरों  के  परिवारों  को  मुअवजा  दिया  जाये  जो  पुलिध्त
 भोलीबारी  में  मारे  गये  थे  ।

 (2)  1956  में  इस्पात  तथा  कोयले  की  मानभाड़ा  समीकरण  नीति  आरम्भ  की  गई  थी  जिससे

 ध्रम्पूर्ण  पूर्वी  क्षत्र  में  औद्योगिक  विकास  अवरुद्ध  हो  गया  पाण्ड  समिति  तथा  मराठे  समिति  ने

 मालभाड़ा  समीकरण  नीति  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  करने  की  सिफारिश  की  उतकी  सिफारिशों  पर

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समरिति  तथा  मराठे  समिति  की  अनुशंक्षा  को

 तुरन्त  लागू  किया  जाये  तथा  मालभाड़ा  समीकरण  नीति  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  कर  दिया

 भी  राजबीर  सिंह  :  अध्यम्  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूची  में  निम्न  विषयों  को

 जोड़  जाए  :

 (1)  बरेली  उत्तर  प्रदेश  का  ओौद्योगिक  क्षंत्र  तथा  विभिन्‍न  संयन्त्रों  के  रूप  में  विकसित

 एक  जनपद  है  लेकिन  यहां  से  राजधानी  दिल्ली  आ।ने  हेतु  कोई  रात्रि  एक्सप्रेस  रेल  सेवा  नहीं  है
 जोकि  रात्रि  में  लगभग  दस  बजे  के  आधृपास  बरेली  से  बले  और  प्रातःकाल  दिल्ली  आ  गए  ।

 इसी  प्रवार  राधरिमें  दिल्ली  से  प्रस्थान  करे  और  बरेली  प्रात:काल  पहुंच  इस  प्रकार  को  रेल
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 संविधान  आदेश  1991  6  1991
 के  मिरनुमोदन  बारे  में  सांविधिक  संकत्य

 और

 संविधान  आदेश  विधेयक

 ब्यवस्था  किए  जाने  हेतु  क्षेत्रीय  जरता  और  उद्योगपतियों  की  कापी  अरसे  से  मांग  चली  भा  रही  है  तथा
 मैंने  भी  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  अनुरोध  किया  है  ।  सभी  वर्गों  का  विभिन्‍न  आवश्यक  कार्यों  से  दिल्ली
 आना-जाना  लगा  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  किया  जाना  जनहित  में  अत्यन्त  भावश्यक  है  इससे
 समझ  की  बचत  होगी  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  बरेली  से  दिल्‍ली  व  दिल्ली  से  बरेली  एक  रात्रि  एक्सप्रेस  रेजगाड़ी

 चालू  की

 (2)  फरीदपुर  दूरभाष  केन्द्रों  को  एस०टी०डी०  सुविधा  से  जोड़  जाने  हेतु  मेरे  क्षत्र

 की  जनता  काफो  समय  से  पुरजोर  मांग  करती  चली  आ  रहो  है  तथा  मैंने  भी  सरकार  का  ध्यान  इस
 तरफ  कई  बार  आकृष्ट  किया  है|  यहां  के  लोगों  को  यह  सुविधा  न  होने  के  कारण  विविध  दूरभाष  की

 क्ृमस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  मेरा  मा०  संचार  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  फरीदपुर
 दूरभाष  केन्द्रों  को एस०्टो०डी०  सुविधा  से  अविलम्ब  जोड़ने  का  कष्ट

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  अध्यक्ष  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में
 निसत  विषय  को  सम्मिलित  करने  की  क्पा  करें  :

 (1)  अजमेर  जिले  में  उद्योगों  के  विकास  की  बहुत  संभावनाएं  हैं  परन्तु  लघ  एवं  वृहद  उद्योगों

 की  स्थापना  नहीं  होने  से  बेरोजगारो  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  ग्रामीण  जनसंख्या  का  बढ़ा  भाग  अन्यत्र
 रोमगार  की  तलाश  में  स्थ|नान्तरित  हो  जाता  अतः  अजमेर  जिले  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा
 जिल्ञा  घोषित  किया  जाए  और  उद्योग  विकाम  केन्द्र  स्थापित  किया  जाए  ।

 (2)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पर्यावरण  के  नाम  पर  पूर्व  वर्षों  में  बने  वन्य  जीवन  संरक्षण  अधिनियम

 किम्तानों  क ेलिए  अलाभकारी  बन  गया  है  ।  राजस्थान  के  कई  भागों  में  नील  गायों  की  संख्या  में  बेतहाशा

 बुड़ि  हो  गई  है  और  वे  किसानों  की  बोई  हुई  फसलों  को  म  टेयामेट  वर  लाक्षों  रुपये  का  नुकसान  पहुंचा
 रहे  नील  गायों  के  लिए  अभ्यारण्य  बना  कर  अथवा  अन्य  कोई  उपाय  कर  नील  गायों  के
 से  किपानों  को  मुक्ति  दिलाई

 श्र०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोकसभा  मध्यानह  भोजन  के  भ०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 4 मध्यारह्‌ भोजन के पश्चात्‌ लोक सभा 2.20 स० प० पर पुनः समेत रामसह पोठासोम हुए ।] 2.20 भ० प० संविधान प्रादेश झ्ध्यादे 7, के निरनमोदन बारे में सांजिधिक संकल्प गौर संविधान प्रादेश विधेयक सभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार ] सभापति सहोदय : अब हम विषय संख्या तथा को एक साथ



 15  1913  संविधान  आदेश  1991
 के  निरनुमोदन  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भौर
 >  संविधान  आदेश  विधेयक

 जैसताकि  माननीय  सदस्य  जानते  कि  संविधान  आदेश
 1991  को  19  1991  को  लोक  सभा  द्वारा  पारित  किया  गया  चूंकि सभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  इसलिए  पिछले  सत्र  में  इसे  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  नहीं  किया

 जा  सका  ।  जंसाकि  स  २कार  ने  महसूस  फ्रिया  कि  इस  विधेयक  के  कानून  बनाने  में  देरी  होने  से  इस  काशूस
 का  मुद्य  उहं श्य  ही  समाप्त  हो  जायेगा  तो  20  1991  को  लोक  सभा  पारित  किये  गए

 के  प्रावधानों  बिना  किसी  परिवतंन  राष्ट्रपति  ने  एक  अध्यादेश  जारी  किया  ।  चूंकि
 सदन  ने  19  1991  को  इस  अध्यादेश  के  प्रावधानों  को  विधेयक  के  छप  में  पहले  ही  मंजूरी  दे  दी

 अब  इस  विधेयक  के  गुणों  के  बारे  में  चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  सांविधिक
 संकल्प  की  चर्चा  को  सख्ती  से  केवल  अध्यादेश  जारी  किये  जाने  के  विषय  तक  सीमित  रखा  जाना

 श्री  राम  नाईक  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 झ्ली  राम  नाईक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 यह  सभा  20  1991  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  संबिधान

 वि
 आदेश  1991  (1991  का  अध्यादेश  संख्या  7)  का  निरनुमोदन

 करती  है  ।”

 आपने  विषयबस्तु  पढ़ी  है और  अपने  विचारों  को  इस  भ्रध्यादेश  तक  सीमित  रश्वने  के

 अैलए  कहा  प्रोर  मैं  यह  कहना  च'हता  हूं  कि  मैं  आपके  निर्देश  का  पालन  कहूगा  ।

 यह  अध्यादेश  क्‍या  है  ?  जैसा  #  आपने  पढ़ा  20  अगस्त  को  एक  विधेयक  के  सम्दर्म
 में  कर्नाटक  राज्य  की  अनुसूबित  जनजातियों  की  सूची  में  कुछ  बग्गन  विशेषों  को  सम्मिलित  करने  के  लिये
 इस  अध्यादेश  को  जारी  किया  गया  उस  विशेष  विधेयक  को  इस  सदन  द्वरा  '9  अगस्त  को  पारित
 किया  गया  तब  इसे  राज्य  सभा  के  पास  जाना  चाहिए  परन्तु  राज्य  सभा  का  सत्र  नहीं  चल

 रहा  था  तंथा  19  अप्रैल  का  मूल  जिसके  अधीन  यह  विधेयक  यहाँ  आया  समवातीत  हो
 मैं  केवल  इस  ओर  ध्यान  आकुष्ट  करना  चाहता  हूं  यह  सरकार  किस  प्रकार  क'यें  कर  है  और

 भ्रकार  यह  सरकार  अध्यादेश  का  सहारा  लेती  है  ।

 यह  अध्य'देश  विधान  संबंधी  सरकार  की  अथोग्यता  तथा  अध्यादेश  निर्माताओं  द्वारा
 सारी  स्थिति  को  भ्रमित  करने  की  अजब  क्षमता  दर्शाने  का  यह  एक  जबरदस्त  उदाहरण  इसीलिए  मैं

 इस  भ्रष्यादेश  का  विरोध  कर  रहा  हूं  ।

 19  1991  को  जम्मू  और  कश्मीर  की  विशेष  जनजातियों  तथा  कर्नाटक  राज्य  की  विशेष
 शैनजातियों  के  संम्बन्ध  सरकार  ने  एक  अध्यादेश  जारी  किया  था  ।  दिनाक  19  अप्रैल  को  भारी  इस
 अध्येदेश  की  संबया  3  उस  अध्यादेश  में  दोनों  राज्य  सम्मिलित  थे  और  इसके  फलस्वरूप  सरकार  ने
 दो  विधेयक  प्रस्तुत  किये  थे  ।  सामान्‍य  प्रक्रिया  यह  है  कि  एक  अध्यादेश  के  बिरोध  में  एक  विधेषक  होना

 बाहिए  ।  मैंने  पिछले  दो-तीन  दिनों  में  प्रत्यालय  से  यह  पता  लगाते  का  प्रयत्त  किया  कि  लोक  सभा  अधवा
 सभा  के  संसदीय  इतिहास  क्या  एक  समय  में  एक  अध्यादेश  के  विरोश्र  में  दो  विधेयक  जारी  किए

 गए  हैं  और  आपको  यह  जानकर  हैराती  होगी  कि  ऐसा  पहली  बार  हुआ  है  कि  एक  अध्यादेश  के  विरोध
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 दो  विधेयक  जारी  किए  गए  जम्मू  कश्मीर  के  बारे  में  एक  विधेयक  राज्य  सभा  में  प्रस्तुत
 किया  भया  अन्य  विधेय+--वह  भी  बहुत  देरी  से--कर्नाटक  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  लोक  सभा
 में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  लोक  सभा  में  क्‍या  हुआ  था  ?  लोक  सभा  संविध!न  के  प्रत्येक
 अध्यादेश  को  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  तथा  सत्र  आरम्भ  होने  के  छः  सप्ताहों  के  भीतर  विधेयक  को
 पारित  किया  जाता  है  ;  इस  विशेष  म।मले  सन्र  9  जुलाई  को  आरम्भ  हुआ  सरकार  को  इस
 विधेयक  को  पहले  प्रस्तुत  बरना  चाहिए  किन्तु  सरकार  इसे  सदन  के  समक्ष  केवल  12  अगस्त  को

 लाई

 एक  माननोय  सदस्य  :  आप  उन्हें  क्षमा  कर  दें  ।

 भरी  रास  नाईक  :  हम  उन्हें  क्षमा  कर  देंगे  ।  किन्तु  हमें  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  हम  उन्हें
 किस  आधार  पर  क्षमा  करें  |  वे  विधेयक  को  सदन  के  पास  लगभग  पांच  सप्ताह  तक  नहीं  सरकार
 क्या  कर  रही  थो  ?  उस  अध्यादे  4  को  20  अगस्त  को  समयात्ीत  हो  जानता  चारटिए  था  ।  आप  कृपया  याद
 क  समय  आप  पीठातीन  थे--जब  मैंने  था  कि  सरकऋार  भली  प्रकार  काम  नहीं  कर  रही  है  ।

 तब  आपने  कहा  था  :  हमने  कुछ  समय  दिया  सरकार  को  प्रत्येक  विधेयक  के  लिए  सात

 _  दिन  का  नोटिस  देना  चाहिए  और  रादस्य  होने  के  दो दिन  का  नोटिस  मिलना  चाहिए  ।  सरकार
 ने  यह  भी  नहीं  किया  अन्ततः  विधेयक  यहां  चर्चा  के  लिए  आया  र

 सभापति  महोदय  :  आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  सभा  सात  दिन  का  नोटिस  देने  की  शर्ते
 को  छोड़ने  के  लिए  मान  गयी

 ह  श्री  राम  नाईक  :  हम  सहमत  हैं  ।  अध्यादेश  के  स्थान  पर  सरकार  पहले  यह  बात  कर  सकती
 थी  ।  हम  इसे  त्याग  देते  ।  लेकिन  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  सरकार  इन  बातों  को  दोहराती  रहे  ।
 अंब  चू  कि  हम  यह  नोटिस  की  बात  ही  छोड़  रहे  क्योंकि  अध्यक्ष  महोदय  की  यह  सहृदयता  है

 :
 लिए  सरकार  इसका  नाजायज  फायदा  उठा  रही

 हमें  वे  पुराने  दिन  याद  भाते  हैं  जब  श्री  मावलंकर  अध्यक्ष  थे  भौर  जब  वह  प्रत्येक  अध्यादेश  का
 विरोध  करते  थे  |  यहाँ  ऐसी  सरकार  है  जो  प्रत्येक  सप्ताह  एक  नये  अध्यादेश  के  साथ  आती  है  और  आम
 नियमों  को और  उस  आम  व्यवहार  फो  तलाक  पर  रअने  की  कोशिश  रहो  है  जोकि  उन्हें  सदस्यों
 और  सभा  के  प्रति  दिखाना  चाहिए  भ्रर्थात  विधेयक  को  दो  दिन  पहले  पेश  करना  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।
 फिर  कया  हुआ  था  ?  हमने  यहाँ  लोक  सभा  में  19  अगस्त  को  विधेयक  पारित  किया  और  अगले  ही  दिन
 अध्यादेश  ब्यपगत  हो  गया  ।  राज्य  सभा  का  सत्र  नहीं  चल  रहा  अब  च्‌  कि  राज्य-सभा  का  सत्र  नहीं
 चल  रहा  था  सरकार  के  लिए  इस  बात  के  अलावा  कोई  चारा  नहीं  था  कि  वह  CH  अन्य  अध्यादेश
 जारी  यदि  सरकार  इस  विधेयक  को  9  10  जुलाई  या  12  जुलाई  या  इससे  पहले  किसी

 ,  विष  लाती  तो  यहू  विधेयक  निश्चित  रूप  से  पारित  हो  जाता  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  ठीक  ढंक  से
 कार्य  नहीं  कर  रही  सभा  के  लिए  कितनी  परेशानी  हो  जाती  है  ?  कितना  समय  बर्बाद  होता  है  ?

 -  मैं  अब  5-10  मिनट  और  बोलू  अब  अन्य  रादस्थ  भी  पहले  भी  हमने  कहा  इस  सभा  का
 समय  बहुत  महत्वपूर्ण  और  मूह्यवान  अध्पक्ष  महोदय  का  समय  पमूल्यवान  राष्ट्रपति  का  सम
 मूल्यवान  जिस  मंत्री  परिषद  की  बैठक  में  दूसरे  अध्यादेश  पर  विचार  हुआ  उसका  समय  भी  मूल्यवए्न॑
 है  ।  लेकित  किसलिए  यद्द  लाया  गया  ?  क्‍्योंके  श्री  सीताराम  केसरी  समय  पर  विधेयक  नहीं  ला  पाये
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 जबकि  उनके  पास  क,फी  सम्रय  था  ।  वड़  दलित  वर्ग  के  समर्थक  हैं  और  वह  कल्याण  मंत्री  अनूसुंचितं
 शजातियों  और  अनुसू चित  जनजातियों  के  मंत्री  लेकिन  उन्हें  12  अगस्त  तक  सभा  में  आने  का  समय

 नहीं  मिला  और  वह  भी  उस  अध्यादेश  के  वास्ते  जो'क  19  अप्रैल  को  जारी  किया  गया  था
 पिछला  अध्यादेश  व्यपगत  हो  जाये  ।  20  अगस्त  को  एक  अन्य  अध्यादेश  जारी  किया  गया  ।  जब  यह
 विधेयक  जिसे  हमने  पारित  किया  था  राज्य  सभा  में  गया  तो  राज्य  सभा  ने  विधेयक  संशोधित
 ओर  इसमें  एक  उपबन्ध  जोड़ा  ता।के  यह  अध्यादेश  राज्य  सभा  में  निररत  हो  इसी  बजह  से  यह
 यहाँ  जो  कुछ  संशोधन  राज्य  सभा  ने  किया  उसकी  सहम।ते  के  लिए  लाया  गया

 इसमें  एक  अन्य  भारी  कमी  भी  है  जिसे  जानकर  आप  चकित  होंगे  ।  वह  यह  हैं  कि

 यह  विधेयक  संछ्या  111,  जो  यहां  लोक  सभा  में  लाया  गया  अर्थात  बहू  विश्वेथक  जिसे  पुरःस्थापित
 किया  गया  था  और  जिमे  हमने  19  अगल्त  को  पारित  किया  उसमें  पिछले  अध्यादेश  को  निरस्त
 करने  संबंधी  कोई  खण्ड  नहीं  है  ।  आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  प्रत्येक  अश्यादेश  को  निरस्त  करना  होता
 है  ।  तथा  प्रत्येक  अध्यादेश  के  लिए  निरस्त  करने  वाले  थ्वण्ड  के  साथ-साथ  एक  निवारक  खंण्ड  भो  होना
 चाहिए  ताकि  अध्यादेश  के  चालू  रहने  तक  जो  कुछ  भी  किया  गया  वह  बचाया  जा  लेकिन  यहां  तो

 यह  भी  नहीं  क्रिया  गया  ।  यदि  आप  इसे  पढ़ें  तो  देखेंगे  कि  इसमें  तो  केवल  दो  और  तीन  धाराए

 व
 निरस्त  करने  वाला  कोई  खण्ड  नहीं  है और  इसी  कारण

 सभापति  महोदय  :  क्या  उस  समय  यह  गल्जो  आपको  पता  नदोों  चली  थी  ?

 )

 श्री  रास  नाईक  :  जो  भी  समय  दिया  गया  था  मुझे  तो  उस  पर  कायम  रहना
 जो  कुछ  भी  समय  मुझे  दिया  गया  मुझे  उ&में  बोलना  था  ।

 श्री  पी०  चाल्स  :  वह  सभा  का  समय  बर्बा३  कर  रहे  पहले  ही
 समय  बर्बाव  हो  गया

 सभापति  महोदय  :  हमारी  जिन्दगों  और  हमारी  सीख  ।  मेरा  मतलगब्र  है  हम  सभी  सीक्ष

 रहे
 ली  सोमताय  चटर्जी  :  यह  सैन्य  अनुशासन  है  ।  ।

 सभापति  महोदय  :  जी  मैं  समझता  हूं  यह  बात  यहां  शामिन  नहीं  है

 भरी  राम  नाईक  :  विधेयक  राज्प  सभा  में  एक  संशोधन  के  साथ  पाश्ति  किया  गया  था
 और  फिर  बह  वापस  आया  ।  विधेयक  कब  प!रित  किया  गया  था  ?  26  अगस्त  को  ।  और  फ़िर

 ७  देश  का  उद्दे श्यों  और  कारण  बताने  वाला  कथन  इस  सभा  के  सभा  पटल  पर  3  सितम्बर  को  रक्षा
 13  दिन  वाद  ।

 सीताराम  आप  उस  दिन  उपस्थित  नहीं  थे  ।  मैंने  सभा  पटल  पर  उद्देश्यों  और  कारणों
 को  बताने  बाला  कथन  इतनी  देर  से  रखे  जाने  के  लिए  आपत्ति  अकट  की  थी  अर्थात्‌  दूसरे  अध्यादेश  को
 जारी  करने  के  बाद  भी  सरकार  इस  सभा  में  13  दिन  बाद  आई  |  मैं  इसी  पर  आपत्ति  प्रकट  कर  रहा
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 हूं  ।  संरकार  इतनी  लापरवाह  वह  गम्भीर  नहीं  पहले  तो  अध्यादेश  पारित  किया  गया  और

 वह  बगैर  किसी  मनोमालिन्य  के  साथ  हमारे  समक्ष  आये  हमारे  लिए  इसका  विरोध  करते  ;
 मंज्ाब़ा  कोई  दूसरा  रास्ता  नहीं  है  ।

 विधेयक  की  विषय  सूची  स्वीकार्य  है  इस  संबंध  में  कोई  विवाद  नहीं  है  और  जैसे  कि
 आपने  ठीक  ही  कहा  है  हम  इस  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  महोदय  मैं  सरकार  के  लापरवाहपूर्ण  के

 कारण  इस  पर  आपत्ति  प्रकट  कर  रहा  हूं  ।  यदि  यह  विधेयक  इस  सभा  में  पहले  पेश  किया  जाबा  तो

 इसके  इधर  से  उधर  के  द्राविड़  प्रणायम  से  बचा  जा  सकता  था--दो  अध्यादेशों  का  कार्य--ओऔर  इसी
 वजह  से  सरकार  को  डांटने  की  आवश्यकता  हमारे  अधिकारों  के  सं  रक्षक  के  रूप  में  आपका

 यह  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  आप  उन्हें  समय  पर  अपना  कार्य  नकरने  पर  हम  यह  थो  आशा
 करते  हैं  कि  भविष्य  में  हमारे  पास  ऐसे  अध्यादेश  नदीं  आयेंगे  ।  यही  पहलो  बात  है  ।

 दूसरी  बात  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  यह  है  कि  मैंने  कहा
 तप्ा  इस  विधेयक  में  उ  ल्लबित  के  सभी  समुदाय  मद्धाराष्ट्र  के  साथ-साथ  कर्नाटक  की  सीमा  पर  रह  रहे

 जब  अध्यादेश  जारी  किया  गया  था  तो  सरकार  महाराष्ट्र  के  समुदायों  को

 ज्ामिल  कर  सकती  थी  जिन्हें  पहले  इसमें  से  निकाल  दिया  गया  था  लेकिन  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  ।.

 दूसरे  अध्यादेशों  में  भी  उन्होंने  अपने  दिमाग  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  ।

 सभापति  महोदय  :  लेकिन  यदि  यह  विधेयक  बे  वल  अध्यादेश  को  विनियमित  क रने  के  प्रयोजन
 से  लाबा  गया  था  तो  बया  अन्य  राज्य  के  संबंध  में  ग ुजाइश  हो  सकती  थी  ?

 भी  राम  नाईक  :  पहना  अध्यादेश  व्यपगत  हो  गया  था  जब  पहला  अध्यादेश

 ब्यपगत  हो  तो  क्‍या  अध्यादेश  जारी  क्रिया  और  जब  नया  अध्यादेश  जारी  किया  गया  तो  उस

 समय  वह  इसमें  सुधार  कर  सकते  थे  और  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  सरकार  तो  भी  नहीं

 सुधर  रही  मेरी  आपत्ति  इसी  वजह  सेहे  कि  परकार  स्वय  को  नहीं  सुधार  रही  सरकार  को

 स्त्रयृं  में  कुछ  सुधार  करवा  यही  मैं  कह  रहा  हूं  ।

 इसलिए  इन  मुद्दों  पर  मैं  अध्यादेश  का  विरोध  कर  हूं  भर  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  सभा  मुझसे  इस  बात  पर  सहमत  होगी  कि  सरकार  द्वारा  अध्यादेश  की  शक्ति  को  इतनी  लापरवाही
 से  उपयोग  नहीं  करना

 जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  मैं  विधेयक  का  समर्थन  कर  रहा  मैं  इसकी  विषय  सूची  का  समर्थन

 करता  हूं  लेकिन  मैं  इन  मुद्दों  पर  अध्यादेश  का  विरोध  करता  हूं  भोर  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा

 भी  मुझसे  सहमत  होगी  ।

 जो  अध्यादेश  व्यपगत  दो  गया  है  उसके  संदर्भ  में  एक  बात  बहुत  महत्वपूर्ण  है  अर्थात्‌
 .

 जो  अध्यादेश  19  अप्रैल  को  जारी  किया  गया  कि  19  अप्रैल  को  जारी  किए  गए  अध्यादेश  के

 सरण  में  उप  विधेयक  में  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  किया  गया  जोकि  हमारे  पास  विधेयक  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  को  कायम  रखने  के  वास्ते  लाया  गन  था  ।  मैं  जानता  हूं  कि  तकनीकी  तौर  पर  मैं  संशोधन  नहीं
 दे  सकता  हं  लेकिन  सरकार  को  इस  तरह  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  ।

 220

 हि



 1S,  19.18:  संद्रिधान  आदेश  अ  1
 के  मिरनुमोदन  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और
 संविधान  आदेश  दूसरा

 इसलिए  पहले  के  विधेयक  तथा  उसके  बाद  के  विधेयक  में  बच्षत  वा  प्रावधान  किया  जाना  थे  ह्र्ए
 था  ।  इन  तकनीकी  दोषों  के  कारण  मैं  इस  अध्यादेश  का  विरोध  १.रता  हूं  तथा  आशा  करता  हूं  कि  यह्‌
 सदन  इत  द्रंबंध-में  HC मरा  स«  रथ  करेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 (1)  कि  यह  सभा  20  1991  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  संविधान
 आदेस  1991  (1991  का  अध्यादेश  संख्या  7)

 का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 कल्पाण  मंत्री  सोलशाम  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 कर्नाटक  राज्य  के  सम्बन्ध  में  विनिदिष्ट  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूथी  में  कुछ
 जनज।तियों  को  सम्मिलित  करने  का  उपपंध  करने  वाले  विधेयक  लोकसभा  द्वारा  यथा
 में  राज्य  सभा  द्वारा  किए  गए  निम्नलिखित  संशोधन  १२  विचार  किया  जाए  :

 नया  खण्ड  3

 पृष्ठ  1  पंक्ति  9  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अन्तः:स्थापित  किया

 “3.(1)  स्विक्षान  आदेश  अध्यादेश  1991  का

 एतद्वारा  निरसन  किया  जाता

 (2)  ऐसे  के  होते  हुए  संविधान  1950,  उब्ल

 अध्य्रादेश  द्वारा  के  अधीन  किए  गए  किसी  कृत्य  अथथा  की  गई  किसी

 कपय्ढ़ाही  को  उक्त  .  इस  अधिनियम  द्वारा  के  अधीन  किया  गया
 कृत्य  कार्य  वाही  माना  जायेगा  ।

 समह्पति  महोबत्र  ८  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कर्नाटक  राज्य  के  सम्बन्ध  में  विनिरददधिष्ठ  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  कुछ
 जनजख्ाधियो ंको  सम्मिलित  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  लोकसभा  द्वारा  ययापारित  में

 सज्जा  द्वारा  गए  निम्नशिक्षित  सशोधन  पर  विजश्वार  किया  जाए  :

 नया  खण्ड  3

 पृष्ट  1  पक्ति  9  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अन्त:स्थापित  किया

 3.(1)  संक्षिप्त  आदेश  अध्यादेश  1991  का

 एतद्द्वारा  निरसन  किया  जाता  है  ।

 (2)  ऐसे  निरसन  के  होते  हुए  संविधान  1950,  उक्त
 झ्रावादेश  द्वारा  के  अधीन  किए  गए  किसी  क॒त्य  अथवा  की  गई  किसी
 कार्यवाद्दी  को  उक्त  इस  अधिनियम  द्वारा  तथा  के  अधीन  किया  गया

 कृत्य  अथवा  कार्यवाही  माना  जाए  ।”
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 संविधान  आदेश  1991  6  1991:
 के  निरनुमोदन  बारे  में  संविधिक  संकल्प

 और

 संविधान  आदेग  विधेयक

 ]

 भो  राम  नारंक  :  मेंने  कुछ  प्रश्न  उठ'ए  मंत्री  महोदय  मे  उनका  उत्तर  नहीं  दिया

 सभापति  महोदय  राम  :  अब  चर्चा  होगी  तथा  उसके  पश्चात्‌  मंत्री  महोदय  उत्तर

 इसके  लिए  आधे  घण्टे  का  समय  दिया  गया  है  जिसमें  से  बहुत  सा  समय  हम  पहले  ही  ले  चुके  हैं  ।
 अब  मैं  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  से  बोलने  का  आग्रह  करता  हूँ  ।

 |
 झो  गिरधारोी  लाल  भागंब  :  सभापति  मेरा  यहां  पर  निवेदन  यह  है  कि

 19  अप्रैल  को  एक  अध्यादेश  निकला  उसमें  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  जिन  जातियों  को  अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  में  शामिल  करना  वढ़  था  और  उसी  अध्यादेश  में  कर्नाटक  की  जिन  जातियों
 को  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  में  शामिल  करना  वह  भी  था  |  एक  हीं  आ्डिनेंस  जो  19

 अप्रैल  को  निकाला  उनमें  यह  प्रावधान  था  ।

 सभापति  महोदय  राम  :  मेश  निवेदन  यह  हैं  कि  समय  कम  है  ।  श्री  राम  नाईक  जी
 ने  सारी  चीजें  काफी  विस्तार  से  सदन  के  स|मने  रत्व  दी  इसलिए  उनशो  दोहराना  ठीक  नहीं  होगा  ।
 जो  नए  प्वाइंट्स  वे आप  खुशी  से  सामने  समय  कम  इसका  ध्यान  अवश्य

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  सभापति  आपकी  आज्ञा  का  पालन  करते  हुए  मैं  यही
 निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  पहले  जम्मू  और  कश्मीर  के  बारे  में  बिल  कर्नाटक  के  बारे
 में  भी  साथ-साथ  बिल  लाना  चाहिए  था  ।  राज्य  सरकार  की  भूल  को  दुरुस्त  करने  के  लिए  और  कर्नाटक
 के  सांसदों  का  प्रभाव  पड़ने  से  फिर  कर्नाटक  का  बिल  लाया  गया  ।  जब  एक  ही  आ्डिनिंस  था  तो  बिल  भी

 एक  ही  आना  चाहिए  इसमें  एक  साथ  जम्मू  कश्मीर  और  कर्नाटक  के  अनुसूचित  जाति  तथा
 जाति  के  लोगों  को  निपटाया  जा  सकता  था  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  पहले  भूल  की  और  बह  भी  इतने  योग्य
 मंत्री  भरी  सीता  राम  केसरी  जी  ने  भूल  इसलिए  बड़ा  अचम्भा  होता  है  ।

 सभापति  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  चालू  सत्र  में  महामहिम  राष्ट्रपति  महोदय  के  *  द्वारा
 फिर  से  आडिनेंस  निकलवाया  गया  ।  इस  तरह  से  यह  एक  तरह  से  सदन  का  अपमान  किया  गया  जिन
 जातियों  को  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  में  जोड़ता  चाहते  उनके  बारे  में  सरकार  ने  भूल  की  है
 और  दोबारा  चालू  सत्र  में  यह  आडिनेंस  निकाला  गया

 सभापति  महोदय  :  हमारे  राष्ट्रपत  बहुत  एक्टिव  मैं  समझता  हूਂ  कि  उमके
 बारे  में  इस  तरह  की  कोई  बात  यहां  नहीं  आनी  चाहिए  ।

 आओ  गिरधरी  साल  भागव  :  सभापति  महो:य,  मैं  निवेदन  कर  रहा  हू  कि  एक  अनुसूचित  ज
 जनजाति  आयोग  बनाकर  देश  भर  में  जो  इस  तरद्  की  जातियां  उन  सब्‌  पर  विचार  करना  चार
 जैसे  राजस्थान  में  कठपुतली  का  काम  करने  वाले  शहद  बेचने  वाले  बन्जारा  जाति  के  लोग  हैं

 बत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 जज  न  ५५  -+-+

 «
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 18  1913  संविधान  आदेश  99
 के  निरनुमोदन  बारे  में  सांविध्िक  संकल्प

 और
 संविधान  आदेश  विधेयक

 देश  में  जहां  कीं  भी  इस  तरह  की  जातियां  कर्नाटक  में  भी  और  कई  जातियां  छूट  गई  इत  तरह
 से  सारे  भारतवर्ष  में  जितने  प्रांत  उनमें  जितनी  इस  तरह  की  जातियां  उनका  पूर्ण  अध१यन  करके
 उनको  अनुसु चित  जाति  जनजाति  में  शामिल  किया  सारा  अध्ययन  कर  के  एक  कंप्तीट  बिल  लाया
 जाए  ।  |  हमने  44  वर्ष  इन  जातियों  को  लाभ  न  दे  कर  पीछे  कर  दिया

 44  वर्ष  का  समय  चला  गया  ।  जो  जातियां  44  वर्ष  पहले  आ  गई  वे  भागे  आ  गई  ।  जिन

 जातियों  को  जोड़ना  वे  जातियां  और  पीछे  हो  जो  आपने  भूल  की  है  उसके  लिए  आपको
 पश्चाताप  करना  चःहए  ।  भारत  के  अनुसूचित  जन-जाति  के  लोगों  से  क्षमा  याचना  करनी
 इसलिये  कम  से  कम  आयोग  बैठाकर  के  जल्दी  से  जल्दी  कसोलिडेटेड  पूरे  देश  में  जिद्बन  प्रान्त
 जिन-जिन  जातियों  को  आगे  लाना  चाहते  हैं  अनुसू चित  जन-जाति  और  अनुसूचित  जाति  में  जोड़कर  के  तो
 उसको  आप  लाएं  |  हमारे  सीताराम  जी  के  ऊपर  केसरी  उनसे  निवेदन  है  कि  जिस  प्रकार  उनका
 ताम  उसी  प्रकार  का  आचरण  क  के  जिस  प्रकार  से  भारत  की  जातियों  का  उत्थान  करना  चाहते  हैं

 हम  भी  उत्थान  कर  ता  चाहते  मेरी  बात  को  यही  मेरी  प्रार्थना  है  ।

 कली  सीताराम  केसरी  :  मैं  नाईक  जी  और  भार्गव  जो  से  तिवेदरत  करूगा  कि  अपना
 ;  संशोधन  वाष्सि  लें  ,  सबसे  बड़ी  बात  मावलंकर  जी  की  वे  आज  होते  तो  वे  इस  आडडिनेंत  को  रोकते

 नहीं  क्योंकि  अनुसू:चत  जाति  के  आरक्षण  प्रश्न  जहां  तक  जिन  जातियों  को  आरक्षण  में
 .  सूचित  जाति  या  अनुसूचित  जन-जाति  में  शामिल  करने  का  प्रश्न  मैं  आपको  सदन  में  आश्वस्त  करता

 हूँ  और  आश्वासन  देता  हूं  कि  कम-से-कम  शामिल  जातियों  की  लिस्ट  मेरे  पास  तैयार  उसको  मैं
 बीन  करके  पूर्ण  रूप  से  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  आ।के  बीच  लाकर  के  उनका  जो  अधिकार  उसको
 निश्बित  रूप  से  पूरा  करूंगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  अपने  संशोधन  को  वापिस  लें
 और  फिर  प्रस्ताव  पास

 री  राम  नाईक  :  माननीय  सभ  पति  मेरे  प्रस्ताव  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि
 मावलंक  र  जी  यदि  होते  तो  यह  जो  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  का  आड्डिनेंस  है  उसको  तुरन्त  समर्थन  देते  ।  मुझे
 लगता  है  कि  मावलकर  जी  होते  तो  सरकार  को  ऐसा  डांट  देते  कि  आप  इतना  अच्छा  शेड्यूएड  ट्राइब्स
 के  काम  के  लिए  इतनी  ढिलाई  से  काम  करते  हैं  ।  इसलिए  मैं  नहीं  मानता  कि  मावलंकर  जी  होते  तो
 ऐसा  हो  जाता  ।  लेकिन  अब  हो  गया  है  |  हम  भी  आपको  कहेंगे  कि  दुबारा  कम  से  कम  इस  प्रकार  से  न
 करें  ।  श्री  भागंव  जी  ने  मेरे  प्रस्ताव  का  समर्थन  उसके  लिए  धन्यवाद  देता  उन्होंने  एक  बात
 और  भी  कह  दी  कि  इसमें  राजनीतिक  दबाव  है  ।  इसके  लिए  सरकार  कनटिक  वालों  को  सुविधाएं  नहीं
 देना  चाहती  आडिनेंस  निकालने  के  बाद  भी  ।  जैसा  मैंने  कहा  कि  मैं  कर्नाटक  भौर  महाराष्ट्र  बरी  सीमा
 पर  रहने  बाला  जो  सुविधायें  हैं  वे  और  जैसी  जातियों  को  मिल  रही

 इसलिए  दबाव  पर  आप  इस  विधेयक  को  लायें  इस  बात  को  कम  से  कम  मैं  सदन  में  लागा

 बाहता  हूं  जिससे  किसी  को  गलतफदमी  न  हो  ।  यह  बात  सी  है  कि  राजनीतिक  दवाव  के  कारण  यह
 दसरा  विधेयक  आया  ।  ऐसे  मामलों  में  हमको  राजनीतिक  दवाव  लाने  के  लिए  मजबूर  मत  कीजिए  ।
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपने  प्रस्ताव  को  सभागह  की  अनुमति  से  वापिस  लेना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  रास  :  कया  सभा  मानमीय  सदस्य  को  अपना  संकल्प  वापस  लेने
 की  अनुमति  देती  है  ?

 *  लेने



 -  विधान  जादेश  991...  ₹  1991  |
 के  निरनुमोदन  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 संविधान  आदेश  विधेयक
 सन  न  ि  ओ  ओतद3दथणदथ  तथतदीनती  नतन  न  लक» ऊपर ाफाक

 सनेक  माननोय  सदस्प  :  हां  ।

 संकल्प  सभा  की  अनुमति  कापस  लिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :
 कर्नातट  राज्य  के  संबंध  में  विनिदेष्ट  अनुसू:चत  जन-जातियीं  की  सूची में  कुछ

 जातियीं  को  सम्मलित  करने  का  उपवंध  करने  वाले  विधेयक  द्वारा  में
 राज्य  सभा  द्वारा  किए  गए  निम्नलिखित  संशोधन  पर  विचार  किये  जाये  :

 लया  खब्ह  3

 पृष्ठ  1  पंक्ति  9  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 “3.(1)  संविधान  आदेश

 एतद्द्वारा  निरसन  किया  जाता

 (2)  ऐसे  निरसन  के  होते  हुए  संविधान  1950,  उक्त
 अध्यादेश  द्वाग  के  अधीन  किये  गये  किसी  कृत्य  अथवा  की  गई  किसी
 कार्यवाही  को  उक्त  इस  अ्धिनियभਂ  द्वारा  के  अधीस  किया  गया
 कृत्य  अथवा  कार्यवाही  माना  जाएगा  ।”

 यह  प्रस्ताव  भी  करेंगे  कि  राज्य  सभा  द्वारा  किए  गए  संशोधनों  को  स्वीकृत  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 नया  खच्ड  3

 सभापति  महोदय  :  प्रश्त  यह

 |  पंक्ति  9  के  पश्चात्‌  निम्नलिंशित  अम्तः  स्थापित  क्यि

 “3.(1)  संविधान  आदेश  1991  का

 एतद्द्वारा  निरसन  किया  जाता  है  ।

 (2)  ऐसे  निरसन  के  होते  हुए  संविधान  1930,
 उक्त  अध्यादेश  द्वारा  के  प्रधीन  किये  गये  किंसी  कृत्य  अंजधी  की  गई
 किसी  कायंवाही  को  उक्त  इस  अधिनियम  द्वारा  के  अधीन
 किया  गया  कुत्य  अथवा  कार्यवाही  माना  जायेगा  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झी  सोता  रास  केसरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  राज्य  सभा  हारा  किये  संशोधन  को
 स्वीकार  किया  जाये  ।”'
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  राज्य  सभा  द्वारा  विधेयक  में  किये  गये

 ८सौकार
 किया  जाये  ।”!

 गये  संशोधन  को

 2.20  भ०प०

 शेंक  प्राफ  क्र  डिट  एण्ड  कामस  इम्टरनशल
 लिमिटेड  के  बार  में  प्रस्ताव

 े  री  जसबन्त  सिंह  :  सभापति  भ्रापकी  प्रनुमति  से  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  :

 यह  सभा  बैंक  क्रेडिट  एण्ड  कामसे  इन्टरनेशनल  )  लिमिटेड
 बन्द  होने  को  गंभीरता  से  लेते  हुए  भारतीय  कंपनियों  के  स्टॉक  को  हड़पने  सहित  इस  बैंक  द्वारा

 घन  के  दुष्पयोग  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  समाचारों  पर  अपनी  चिल्ता  ब्यक्त  करती  है  ओर  सिफारिश
 करती  है  कि  लोक  वित्तीय  संस्थानों  के  प्राचरण  के  मानदण्डों  सम्बन्धी  तुरन्त  घोषणा  की  जाये  भौर

 इस  मामले  की  जांच  के  लिए  संयुक्त  संसदीय  समिति  का  गठन  किया  जाये  ।

 ५  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  हुए  तथा  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  को  प्रारम्भ  करते  हुए  मैं  सबसे  पहले

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  संसार  में  वित्तीय  घोटालों  की  कमी  नहीं  है  ।

 ब्रिटेन  में  बैस्टमिनिस्टर  बैंकਂ  ऐरोਂ  घोटाला  तथा  फ्रकफर्ट  में  प्रान्तरिक

 व्यापार  घोटाला  हमारे  सामने  है  :

 इससे  पहले  भ्रमरीकी  जंक  बॉन्डज  का  धोटाला  सामने  प्राथा  था  जिसके  कारण

 मिल्कलਂ  को  जानक्रोश  का  सामना  करना  पड़ा  ।

 प्रमरीका  में  ट्रृंजरी  बांडज  के  व्यापारी  सालमन  ब्रदर्ज  के  दण्डित  होने  का  मामला  भी  पिछले
 दिनों  सामने  श्राया  ।

 झभी-प्रभी  पिछले  दिनों  जापान  में  प्रोसाका  क्रडिट  यूनियन  में  नीमकारा  सिक्‍यूरिटीज  में  सबा

 टोयो  दिनकिन  बैंक  इत्यादि  में  भ्रनियमितताओं  के  उदाहरण  हमारे  समक्ष  प्राए  ।

 इन  वित्तीय  घौटालों  के  संदर्भ  में  अब  बी०  सी०  क्षी०  आई०  का  एक  बड़ा  घोटाला  हमारे

 सामने

 इन  धोटालों  के  सम्बन्ध  में  कोई  टिप्पणी  करने  से  पहले  मैं  इस  सारी  चर्चा  से

 खुसंगत  एक  टिप्पणी  को  उद्ध,त  करना  चाहूंगा  ।

 में  हुए  इन  घोटालों  की  श्लोर  विशेष  ध्यान  देने  का  सबसे  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  जो

 १३  थोटासे  सामने  झाए  वे  ही  मात्र  घोटाले  ही  नहीं  हुए  हैं  ।”
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 लिमिटेड  के  बारे  में  प्रस्ताव

 यह  उद्धरण  जापान  में  हुए  घोटालों  के  बारे  में  परन्तु  मुझे  यह  भारत  के  संदर्भ  में  कहना  ५

 सुसंगत  तथा  व्यावहारिक  लगा  कि  मैं  इसे  सदन  के  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  ।

 घोटाले  ही  मात्र  ऐसी  घटनाएं  नहीं  वे  जापान  की  राजनैतिक  भ्रष्टाचार

 तथा  व्यापार  व्यवस्था  में  रच  बस  गये  हैं  ।  वे  प्राकृतिक  तौर  पर  ही  नहीं  बल्कि  जो  खतरा  बे  उत्पन्न

 करते  उसके  कारण  भी  व्यवस्थापरक  गए

 इसके  परचात्‌  इस  उद्धरण  में  जापान  के  व्यापार  तथा  वाणिज्य  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार

 के  कारण  अस्तर्राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  को  होने  वाले  खतरों  के  सम्बन्ध  में  विचार  व्यक्त  किए  गए
 यह  खतरा  मेरे  मन  में  सर्वोपरि  है  तथा  देश  के  मूल  ढांचे  को  होने  वाले  खतरे  की  शंका  ने  ही  मुझे  एक
 प्रस्ताव  को  प्ररतुत  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  है  ।

 इन  सभी  घोटालों  में  एक  कीमत  दी  गई  है  और  यही  मुख्य  बात  है  कि  हमें  विशेष
 ध्यान  देना  होगा  ।  मुझे  यह  भी  पता  चला  है  कि  जापान  के  वित्त  मंत्री  श्री  अशिमीतो  त्यागपन्र  दे  रहे  हैं  ।

 हमारे  वित्त  मंत्री  के  लिए  मेरा  यह  सुझाव  नहीं  है  ।  परन्तु  यह  पक्ष  स्पष्ट  है  कि  इन  घोटालों  में  एक
 कीमत  दी  गई  चाहे  यह  जमंनी  झ्रथवा  जापान  या  भ्रमरीका  हो  ।  जितना  भी  बड़ा  व्यापारी

 हो  तथा  इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्ति  कितना  भी  बड़ा  राजनैतिक  व्यक्ति  रहा  फिर  भी
 प्रत्येक  चोटाले  में  एक  कीमत  दी  गई  हैं  ।

 संभवतः  सालोमन  सबसे  पुरानी  और  प्रसिद्ध  फमं  है  जो  सरकार के  ट्र  ज॒री  बांड्स  का
 लेन-देन  करती  के  कारण  चेयरम॑न  को  अपनी  नौकरी  छोड़नी  श्री
 क्लीफो्ड  जैसे  राजनेता  जो  संगुक्त  राज्य  अमरीका  के  काफी  राष्ट्रपतियों  क ेसलाहकार  को  अपने

 जीवन  के.इस  मोड़  पर  त्यागपत्र  देना  मुझे  इसी  बात  का  डर  है  कि  स्वतंत्रता  के  बाद  एक
 समय  में  भी  भारत  में  भी  राजनैतिक  नेताओं  द्वारा  गलत  कार्य  किये  धन  का  दुरुपयोग  किया  गया
 ओर  यहां  तक  कि  लिए  किसी  का  दायित्व  भी  निर्धारित  नहीं  किया  गया  और  हमें  इसकी  भारी
 कीमत  चुकानी  पड़ी  ।  पहले  जीप  कांड  और  फिर  मुन्द्रा  कांड  वह  भी  वित्तीय  संस्थान  के  बारे
 में  मेरे  कुछ  वरिष्ठ  सहयोगियों  को  तुलमोहन  राम  कांड  के  बारे  में  याद  होगा  ।  इन  सभी  कांडों
 में  दायित्व  की  ही  बात  थी  ।  किसी  न  किसी  को  इसकी  कीमत  चुकानी  पड़ी  ।  इसीलिए  मैंने  यह  प्रस्ताव
 प्रस्तुत  किया  है  क्योकि  उन  दशकों  में  वायित्व  जैसी  कोई  चीज  नहीं  सावंजनिक  सांवंजनिक
 जीवन  में  औद्योगिक  वित्तीय  और  वाणिज्यिक  उद्यमों  में  जिम्मेदारी  नहीं  था  ।  सभी  कार्य  ऐसे
 हो  चलते  रहे  |  सावंजनिक  वित्तीय  बैंक  और  यहां  तक  कि  भारतीस  रिजवं  बैंक  और  सरकार
 भी  उस  धोले  का  हिस्सा  बन  गए  थे  ।  मेरे  पास  ऐसे  अनेक  उदाहरण  नहीं  हैं  ।  बोफोर्फ  का  ही  उदाहरण
 लें  ।  यह  राष्ट्रीय  सुरक्षा  और  देश  के  लिए  हथियार  खरीदने  की  प्रणाली  से  सम्बन्धित  सबसे  बड़ा
 कांड  अभी  65  करोड़  रुपये  का  भुगतान  किया  जाना  शेष  है  ।  शायद  राजनीतिक  तौर  परਂ  उसकी
 कीमत  चुका  दी  गई  है  लेकिन  इस  65  करोड़  रुपये  की  जिम्मेदारी  तय  की  जानी  शेष  सनाम  क्रोग्रेट्टी
 और  उवेरक  सम्बन्धी  सोदे  अथवा  टोमोंਂ  अथवा  ऑयल  डील  तथा  अन्य  अंनेक  इसी  प्रकार
 के  उदाहरण  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  इनमें  से  किसी  में  भी  दोषी  पक्ष  को  कीमत  नहीं
 चुकाज़ी  पड़ी  ।  अतः  जब  उन्होंने  इसकी  कीमत  नहीं  चुकाई  तब  देश  को  इसकी  कोमत  चुकानी  पड़ी  ।  देश
 ने  इसकौ  कीमत  चुकाई  है  कि  देश  में  भ्रष्टाचार  फैल  गया  पूरे  देश  में  भ्रष्टाचार  का  वातावरण  बन
 गया  हमें  यह  कीमत  इसलिए  चुकानी  पड़ी  क्योंकि  दोषी  व्यक्तियों  को  हम  सामने  नहीं  ला  सके  ।  ...
 राष्ट्र  को  पह  कीमत  इसलिए  चुकानी  पड़ी  क्योंकि  सब  जगह  दवष  की  भावना  व्याप्त  है  तथा  अक्सर  यर  |
 कहा  जाता  है  कि
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 लिमिटेड  के  बारे  में  प्रस्ताव

 _
 ह

 कुछ  नहीं  कोई  जवाबदेह  नहीं  किसी  की  जवाबदेही  नहीं  है  ।

 आपको  राष्ट्र  में  व्याप्त  द्वेष  की  भावना  को  दूर  करना  इन  सबके  परिणाम  भारत  की  नैतिक
 और  कार्यकारी  शक्ति  कम  हो  रही  देश  की  शक्ति  कम  ही  नहीं  कर  दी  बल्कि  उसे  नष्ट  भी  कर
 दिया  वास्तव  में  वे  ही  भ्रष्टाचार  फैलाते  इस  प्रस्ताव  का  यही  मुख्य  मुद्दा  इसीलिए  इस
 सत्र  के  शुरु  ही  में  के  इस  कांड  के  उठाने  का  अवसर  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर
 रहा  हम  किस  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ?  प्रस्ताव  का  मुद्दा  मैंने  पढ़  कर  सुना  दिया  हम
 पंतर्राष्ट्रीय  साख  और  वाणिज्य  बैंक  के  असफल  होने  भ्रौर  इसके  हम  पर  पड़े  कुप्रभाव  पर  चर्चा  वर

 रहे  हम  सावंजनिक  वित्तीय  उनके  दायित्व  अथवा  इन  सब  में  उनके  शामिल  होने  के

 पेहलू  पर  भी  चर्चा  कर  रहे  हम  इसमें  सरकार  के  भूमिका  तथा  दायित्थ  पर  चर्चा  कर  रहे
 हम  इसीलिए  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  कर  रहे  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करने  से  जिस  विधायिका  में  हम
 बैठे  हैं  उसकी  परीक्षा  है  कि  वह  इस  प्रस्ताव  विशेष  पर  क्‍या  कार्यवाही  करती  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के

 कुछ  ऐसे  पहलू  हैं  जिनको  हम  नजरअंदाज  नहीं  कर  सकते  कल  ही  रक्षा  मत्रालय  की  प्रमुदानों  की
 मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  रक्षा  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  था  कि  शब्द  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की

 एपूणता  का  एक  पहलू  उन्होंने  कहा  था  कि  शब्द  में  मादक  पदार्थ  नशोले

 दार्थों  का  व्यापार  जैसे  पहलू  भी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  का  भाग  बन  गए  यदि  हम  बी०सी०सी०“पआाई०ਂ
 के  कार्यों  की  जाँच  करने  पर  पाएं  कि  यह  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  है  तब  मेरा  और  सभा

 यह  कर्तव्य  है  कि  हम  इस  पहलू  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।

 3.00  स०प०

 मैं  सी०  श्राई०ਂ  के  क्ृत्यों  के  कार्यक्षेत्रों  का  मोटे  रूप  से  ब्यौरा  देना  चाहूंगा  ।  मैं  कुछ
 प्रकाशित  विस्तृत  रिपोर्टों  के आधार  पर  ब्यौरा  दे  रहा  हूं  बयोंकि  भारत  में  हमें  इस  विषय  पर  माननोय

 वित्त  मंत्री  कें  मूल  वक्तव्य  पर  निर्भर  करना  पड़ता  इसके  पूरे  विषय  को  ही  बदल  दिया  जाता

 हमें  यह  जानकारी  दी  गई  है  कि  यह  पाकिस्तानी

 Moree
 *  अंतर्राष्ट्रीय  भ्रस्थों  के  विष्व  के  गरीब  देशों  का  एक  शक्तिशाली  बव्यात्रारी  का  कार्य

 करता  बी०सी०सी ०  भ्राई०  जिसे  ऋण  देने  के  लिए  स्थापित  किया  गया  था  ने  गलत  तरीके  प्रपनाकर

 और  कुछ  मामलों  में  सौदे  करने  में  पहल  की  जिसने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  तकनीकी  सैन्य

 संतुलन  को  बिगाड़  इसके  श्रलावा  बी०सी०सी०आई०  के  माध्यम  से  व्यापार  कर  रहे  सरकारी

 भतपूर्व  वीगसी०सी०आई०  बैंकरों  और  शस्त्र  व्यापारियों  ने  इराक  और
 #  झ्लीविया  को  आणविक  अस्त्र  प्रौद्योगिकी  देने  में  गलत  भूमिका  ऐसा  समझा  जाता  है  बे  कंथिंत

 हस्लामिक  अम्बਂ  की  वात  करते  हैं  ताकि  इजरायल  के  पास  जो  आणविक  शक्ति  है  उसका  सामना  कर

 इसमे  छ्लोतों  के  अनुसार  पाकिस्तान  तथा  पूरे  मध्य-पूर्व  के  प्रन्य  ग्राहकों  की

 ऐसे  हथियार  देने  में  व्यस्त  है  ।

 ४.
 है

 यह  न  केवल  हप्नियारों  की  खरीद  या  उनके  उत्पादन  बल्कि  सुपुर्दंगी  का  भी  तंत्र  .
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 बी०सी०सी०आई०  का  वर्णन  इस  प्रकार  ‘nd

 एक  बहुराष्ट्रीय  निगम  है  जो  अपनी  उन  सूचना
 अधंसेनिक  टुकड़ी  और  प्रवत्तंन  एककों  का  उपयोग  करते  जिन्हें  सम्मिलित  रूप  से
 नेटवर्कਂ  कहा  जाता  यह  विदेशों  क ेसाथ  अपना  कूटनीतिक  सम्बन्ध  बैंक  के  प्रोटोकोलਂ
 आफिससं  की  सहायता  से  कायम  करते  हैं  और  वे  स्पष्ट  रूप  से  अपने  उद्ं  श्य  की  प्राप्ति  के  लिये
 असीम  धनराशि  का  उपयोग  करते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  किस  पत्रिका  से  उद्ध,त  कर  रहे  हैं  ?

 क्रो  जसवन्त  मैं  उस  पत्रिका  से  उद्ध,त  कर  रहा  हूं  ज़ो  मैं  प्रायः  नहीं  पढ़ता  यह
 पत्रिका  के  सितम्बर  माह  का  दूसरा  अंक  है  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  यह  अमरीका  से  प्रकाशित  पत्रिका

 शी  जसवन्त  सिह  :  यह  इंटरनेशनलਂ  मैं  नहीं  जानता  कि  यहां  कहां  से  प्रकाशित

 होती  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सिंगापुर  से  भी  प्रकाशित  होती  है  ।

 दस्तावेजों  का  चालाकीपूर्ण  उपयोग  करके  बिलियनों  डालर  के  बिना
 किताब  के  धन  को  ऋण-पत्रों  के  रूप  में  उपयोग  किया  जाता

 उन्होंने  जो  कुछ  किया  उसके  उदाहरण  मैं  उनकी  भारत  में  भी  ऐसी  ही  गतिबिधिर॒ट
 रही

 और  निष्ठावान  सरकारी  अधिकारियों  के  साथ  गोपनीय  मिलीभगत  थी''*ਂ

 जब  मैं  इस  पूरे  ब्योरे  स ेअवगत  हुआ  तो  मुझे  बेहद  चिन्ता  हुई  ।

 ४४००५९०* कई  देशों  में  बी०सी०सी०आई०  विश्व  विशेषकर  मध्य  पूर्व  देशों  में  हथियारों
 के  सौदागर  के  रूप  में  प्रपती  भूमिका  निभाने  लगा  ।/

 मुझे  झागे  यह  भौर  जानकारी  मिली

 ने  पंसता  देने  या  उन  देशों  के  बीच  हथियारों  के  सौदे  में  दलाली
 करने  का  कार्य  जो  राजनैतिक  सम्बन्धों  के  पर्दाफाश  होने  का  खतरा  मोल  नहीं  ले  सकते
 थे  यूरोप  और  मध्य-पूर्व  देशों  के हूथियारों  के  तथा  साथ  ही  बी०सी०सी०अआई०  के
 कराची  स्थित  नेटवर्कਂ  के  एक  उच्चस्तीय  अधिकारी  ने  टाईम  पत्रिका  परम्परागत
 हथियारों  की  बिक्री  के  लिये  बी०सी०सी०आई०  को  व्यापक  सेवाओं  के  बारे  में  पृथक  रूप
 लेकिन  एक  ही  जैसी  जानकारी  दी  ।/”

 वे  आरथिक  सहायता  ऋण  पत्र  जारी  जाली  प्रयोगकर्ता  अंतिम  प्रमाण  पत्र

 कशपुर्ज  की  खरीद  ब  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  देना  भादि  सभी  कार्य  करने  में  समर्थ  थे  ।

 इन  क्षमताओं  की  सहायता  से  बो०सी०सी०प्राई०  ने  पहले  से  प्रसिद्धि  प्राप्त  सैनिक  विभागों
 के  लिभाता  एविएशनਂ  के  साथ  महृत्वपूर्ण  व्यापारिक  सम्बन्ध  कायम  कर  लिये  और  यदि  बाल
 विशेषरुप  से  हमारे  मामले  रो  सघ्बद्ध  है  ।

 आरिफ  दुर्रानी  के  जो  पहले  थी०सो
 ०सो०भाई०  के  लिए  कार्य  करदे  थे  और  हथियारों

 ईं

 के  सौदागर  हें  और  अभी  वे  इराक  को  अवैध  रूप  से  एक  विमानभेदी  प्रक्षेपास्त्र  देने  के  आरोप  में
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 या  पान
 अमरोका  में  जेल  की  सजा  भुगत  रहे  मिराज  विमानों  का  सौदा  करने  वाला  दुनिया  के  सबसे  बड़े
 सौदागरों  में  अलीਂ  ताम  का  एक  पाकिस्तानी  शामिल  अन्य  जानकारियों  का  मैं  ०ह  उल्लेख
 नहीं  करूंगा  ।  लेकिन  आसफ  अली  को  बी०सी०सी०आई०  से  आथिक  सहायता  मिलती  थी  और  उसने
 मिराज  विमानों  सहित  बेचे  गए  कई  सर्वोत्कृष्ट  मिराज  2000,  विमानों  की  बिक्री  में  बिचोलिये  का
 कार्य  भौर  ये  विमान  जिन  देशों  को  बेचे  उनमें  लीबिया  और  अबू  धाबी  शामिल  हैं  ।

 सबसे  अधिक  विचलित  करने  वालो  बात  यह  है  कि  एक  महाशक्ति  की  राजनैतिक  तत्परता
 को  दशशाते  हुए  इस  आसफ  अली  ने  भारत  को  किस्म  के  49  विमानों  की  बिक्री
 बिचौलिए  की  भूमिका  निभाई  और  समता  बनाए  रखने  के  लिये  उसने  उतनी  ही  संझया  में  पाकिस्तानः
 को  भी  नए  मिराज  विमान  उपलब्ध  कराए  और  उसी  से  पेरू  का  मिराज  घेटाला  भी  जुशा  पेह  केਂ
 मिराज  घोटाला  कांड  के  विस्तार  में  मैं  नहीं  जाना  चाहता  ।  उस्ली  व्यक्ति  ने  जो  बी०धी०सी०आई०  से
 सम्बद्ध  था  दो  दर्जन  मिराज  विमान  जिसे  पेरू  को  बेचा  गया  पाकिस्तान  को  सप्लाई  कर

 झो  सोमनाथ  चटर्जी  :  पच्रास  हजार  डालर  ।

 शो  जसबंत  सिह  :  उससे  भी  अधिक  ।  केवल  इन  मिराजों  की  ही  बात  नहीं  मैं  और  भी
 ब्यौरा  अभी  बता  रहा  पिछले  महीने  जब  ब्रिगेडियर  इमाम-ठल-हक  को  फ्रैकफर्ट
 गिरफ्तार  किया  गधा  और  जिनकी  गिरफ्तारी  की  मांग  अमरीका  द्वारा  1987  से  ही  की  जा  रही
 थी

 सभापति  महोदय  :  श्री  जसवन्त  सिंह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दों  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  इसलिये
 मैं  नहीं  खाहता  कि  इस  दौरान  कोई  व्यवधान  हो  ।  इस  चर्चा  के  लिये  कोई  समय  निर्धारित  नहीं  है  *  मैं
 खन्ना  का  सर्वसम्पत  विचार  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  कितना  समय  इसके  लिये  निश्चित  करना  चादते
 हैं  ।  गर  सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी  कार्य  के  कारण  ही  यह  रोकना  गेर  सरकारी  सदस्थों
 सम्बन्धी  कार्य  शुरू  होने  के  बाद  इसमें  कम  से  कम  22  घटे  लगेंगे  ।  यह  करीब  3.30  बजे  शुरु
 इसलिये  को  देखते  हुए  यह  सभा  पर  निर्भर  है  कि  वह  कितना  समय  निर्धारित  करेगी  ।

 )

 झो  जाजं  फर्नान्‍्डोज  :  चर्चा  अगले  सप्ताह

 करी  जसबन्त  सिंह  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  एक  निर्णय  लिया  गया  अध्यक्ष  महोदय  ने

 स्वीकार  किया  था  कि  यह  चर्चा--जो  आज  शुरु  होगी--अगले  सप्ताह  भी  जारी  रहेगी  ।  भगले  सप्ताह
 इस  पर  किस  दिन  चर्चा  यह  निर्णय  अभी  लिया  जानता  लेकिन  झ्राज  गैर-सरका  )  सदस्यों  के
 कार्य  होने  तक  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  यह  चर्चा  अगले  सप्ताह  उस  समय  तक  जारी

 जब  तक  यह  समाप्त  नहीं  हो  जाती  और  इसमें  समय  को  कोई  सीमा  नहीं  होगी  ।

 सभापति  महोदय  :  ठीक  है  ।

 ब्ती  जाऊं  फर्मान्डोज  :  धन्यवाद  ।

 भी  जसबन्त  मैं  फ्र  कफर्ट  में  ब्रिगेडियर  इनाम-उल-हुक  की  गिरफ्तारो  के  बारे  में
 बोल  रहा  उनके  गिरफ्तारी  की  मांग  1987  से  ही  अमरीका  में  की  जा  रहो  थी  ।  यह  सवंबिदित

 है  ढि  उनके  गिरफ्तारी  की  मांग  पाकिस्तान  के  परमाणु  बम  विकसित  करने  के  लिये  न्यूक्लियर  बैपम्स
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 -  गन

 नि  तन न

 के  इस्पात  की  खरीद  के  सम्बन्ध  में  की  गई  थी  ।  अमरीकी  न्याय  विभाग  ने  यह  स्वीकार  किया  है
 कि  बी०सी०सी०भाई०  ब्रिगेडियर  इनाम-उल-हक  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करता

 बी०सी०सी०आई०  के  परमाणु  हथियार  सभ्बन्धी  और  भी  बातें  यह  एक  अब्व  सुस्थापित्
 तथ्य  है  हि  बी०सी०सी०आई०  पाकिस्तान  सरकार  के  एजेंटों  को  परम।णु  हथियार  सम्बन्धी  बस्तुओों  के
 खरीद  और  विश्व  में  जहां  कहीं  इससे  सम्बन्धित  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  उसे  प्रदान  करने  के  लिये

 अपनी  सेवाएं  देता  रहा  बी०सी०सी०आई०  ने  पाकिस्तान  को  परमाणु  बम  परियोजना  के  स्वामी

 के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  भी  कार्य  किया  था  ।  पारिस्तान  को  बी०सी०सी०आई०  द्वारा  दी-गई  प्रक्षेपास्त्र
 सम्बन्धी  सहायता  देने  के  पहलू  का  मैं  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  अमरीका  में  हथियार  नियंत्रण
 विशेषज्ञों  के  पाव  यह  प्रमाण  है  कि  इराक  और  ईरान  को  परमाणु  हथियार  सम्बन्धी  सामग्री  और
 प्रौद्योगिही  को  उपलब्ध  कराने  में  बी०्सी०ः्सी०आई०  ने  प्रमुंख  भूमिका  निभाई  और  अबेदी  की

 चहुमुखी  सेवाओं  का  मुख्य  लाभ  प्राप्तकर्ता  पाकिस्तान  एक  अंतर्राष्ट्रीय  हथियारों  के  दलाल  का

 है  की  खफिया  सेवा  और  बैंक  के  काले  धंधों  में  लिप्त  अधिकारियों  के  बीच  आप
 अंतर  नहीं  कर  सकते  ।”  यह  विशेष  रूप  से  ध्यान  देने  योग्य  बात  मैंवे  शुरु  में  कहा  था  कि  बैंक  ने

 एक  गुप्त  काये  के  ने  का  एक  नेटवर्क  जिसे  ब्लैक  नेटवर्कਂ  कहा  जाता  और  कुछ  देर  पहले  जो

 हम  कह  रहे  उन  बातों  वी  पुष्टि  यहां  हो  गई  ।  केवल  इतनी  ही  बात  नहीं  है  कि
 भर्थात्‌  पाकिस्तान  की  खुफिया  इंटर  स्विस  इंटेलिजेंस  का  बी०सी०सी०आई०  एक  प्रमुख  बैंक
 था  ।  वास्तव  में  बैंक  का  जो  ब्लैक  नेटवर्क  उसे  पाकिस्तानी  खुफिया  नेटवर्क  स ेअलग  करना  मुश्किप्
 था  ।  यह  सब  फराथी  में  हो  रहा

 दूसरा  जिसके  बारे  मैं  आगे  बताना  चाहता  वह  चीन से  प्रक्ष  पास्त्र  देने  की  ५णाली
 और  परमाणु  हथियार  सम्बन्धी  सामग्री  की  आपूर्ति  से  सम्बन्धित  यह  भी  अब  सक्र

 मालुम  हो  गया  है  कि  चीन  पाकिस्तान  को  हथियारों  की  अ!पूर्ति  करता  है  ।

 यह  कुछ  वैसी  हो  बात  जिसकी  ओर  माननीय  रक्षा  मंत्री  ने  यह  इंगित  किया  था.,कि  सरकार
 लीन  द्वारा  पाकिस्तान  वो  न्यूविलयर  हार्डवेयर  दिये  जाने  पर  चितितं  है  और  इससे  इस4ी  यह्षाँ  एक
 बार  पृष्टि  हुई  चीन  पाकिस्तान  को  न्यूक्लियर  हार्डवेयर  सप्लाइ  करता  है  और  साथ  हो

 सऊदी  अरब  को  प्रेक्षापास्त्र  प्रक्ष पण  प्रणाली  भी  सप्ल।ई  करता  जिसमे  मध्यम  दूरी
 के  पास्त्रों  की सऊदीओं  की  बिक्री  भी  शामिल  जिसमें  बी०सी०सी०आई०  ने  कमीशन
 लिया  इस  प्रवसर  पर  मैं  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  कि  इसमें  मुख्य  बात  यह  ६  कि

 इसे  बी०स!०सी०आई०  ने  चीम  के  मांध्य्त  से  वित्तपोषित  किया  फिर  चाहे  यह  बिक्री  सऊंदी
 अरब  को  की  गई  हो  या  अन्य  किसी  को  की  गई  ।  अभी  हाल  ही  सऊरी  अरब  द्वरा  प  किस्त।त  को
 300  टै  भेंट  किये  जाने  का  मामला  इसका  उदाहरण  है  श्ौर  यह  मेरे  द्वारा  व्यक्त  निता  बी  ओर  ही
 इशारा  करता  मैं  इस  तरह  के  अनगिनत  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  लेकिन  जो  बात  मैं  कहना  चाहता

 वह  बात  मेरे  द्वारा  दिये  गये  कुछ  उदाहरणों  में  अच्छी  तरह  से  कह  दी  गई  मैंने  विस्तारपूर्वक
 पूरी  बात  कह  दी  लेकिन  मैंने  यह  उदाहरण  क्यों  दिये  एक  क्षण  के  लिए  भी  मैं  यह  विश्वास

 नहीं  कर  पाता  कि  बी०सी०सी०आई०  यह  सब  अंतर्राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  980  के  के  से
 फर  रहा  जब  वह्‌  किसी  प्रकारती  जोड़-तोड़  से भारत  सरकार  ओर  भारतीय  रिजवं  बैंक  के
 संपर्क  मे ंआये  और  इस  जोड़-तोड़  ने  इस  तरह  से  काम  किया  कि  बी०सी०सी०भाई०  की  बम्बई  शाक्षा
 को  बेकसूर
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 और  समूचे  राष्ट्र  को  बताने  का  प्रयास  किया  जबकि  1980  के  दशक के  प्रा  स्भिक  वर्षों  से  बी  ०सी०

 सी०आई०  संसार  में  हर  तरह  की  गतिविधियों  लिप्त  लेकिन  जब  इन्होंने  मुम्बई  में  अयना  कार्य  प्र।रम्भ
 किया  तब  सरकार  निरीह  बरी  उनके  लिए  वह  बेकपुर  मुझे  इस  पर  विश्वास  नहीं

 मुझे  इसका  कारण  यह  नजर  आता  है  कि  या  तो  गंभीर  रूप  से  बहकाने  की  को!शश
 की  गई  है  या  संत्द  या  इसके  बाहर  राष्ट्र  में  हम  सबकी  उपेक्षां  की  गई  हमें  विश्वास
 करना  चाहिए  कि  इससे  सत्ता-पक्ष  द्वारा  किसी  भी  उद्देश्य  की  पूत्ति  नहीं  होती  माननीय  विस  मंत्री
 के  लिए  में  कठोर  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  करना  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  यह  कुछ  अर्थ  नहीं
 रखता  कि  जो  कुछ  उन्होंने  बताया  है  उसके  प्रभाव  चाहे  कितना  ही  अपमानजनक  राष्ट्र  उसे
 स्वीकार  करेगा  और  फिर  भगवान  के  सत्य  के  रूप  में  राष्ट्र  उसे  स्वीकार  भी  करेगा  घाहे  उससे  राष्ट्र
 के  भविष्य  का  अहित  ही  क्‍यों  न  आखिरकार  हम  यहां  किसलिए  बी०सी5सी०भाई०  की
 गतिविधियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  पहलू  पर  में  प्रकाश  डालना  चाहूंगा  ।  इस  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  आखिर  हम
 किस  उद्देश्य  की  पूर्ति  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?  हम  यह  सिद्ध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  पाकिस्तान

 इंटर  सविस  इंटेलिजेंस  क ेसाथ  बी०सी०सी ०  आई०  के  सम्बन्ध  हम  यह  सिद्ध  करने  का  प्रयास  कर
 रहे  हैं  कि बी>सी०सी  ०आई०  भारत  या  विदेशों  में  नशीले  पदार्थों  के  व्यापार  से  प्राप्त  धनराशि  को
 जमा  रखने  और  एक  वित्त  पोषक  के  हूप  में  कार्य  कर  रहा  और  हम  यहां  यह  सिद्ध  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  कि बी०सी  ०७सी  ०आई०  अपने  सभी  काम  करते  हुए  अपने  मुख्य  कार्य  हथियारों  की

 दलाली  और  खरीद  में  लिप्त  रहा  फिर  चाहे  वह  उसकी  मुम्बई  शाखा  के  माध्यम  से  हो  या  लंदन
 के  माध्यम  303  राहफलत्नों  और  जिनकी  हम  बात  कर  रहे  हैं  वह  तो  इन  मात्र

 हिस्सा  हम  यह  सिद्ध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  बी०सी०सी०आई०  का  कार्य  विशेष
 संदर्भ  में  चाहे  भारत  में  रहा  हो  अथवा  विदेशों  आतंकवादियों  के  संगठनों  के  बैंकर  और  बित्त-पोषक
 का  रहा  यह  स्वज्ञात  है  कि  अबू  निदाल  ने  लंदन  शाखा  में  अपना  खाता  खोल  रखा  यह  भी
 सवंविदिंत  है

 कि
 सी०आई०ए०  बी०सी०्सी०आई०  के  जरिए  अपने  कार्य  कर  रही  यह  भी

 सवंविदित  है  कि  मंनुएल  नोरिंगा  जिन्हें  अब  सजा  मिलना  सुनिश्चित  सा  इसमें  शामिल  थे  ।
 यदि  सारे  विश्व  में  इस  तरह  की  घटना  हो  रही  थी  और  यदि  पाकिस्तान  से  राजस्थान  के  रास्ते  मादक
 पदार्थ  मुम्बई  पहुंचते  तन  भी  हम  क्या  यह  विश्वास  करेंगे  $  बी०सी०सी०आई०  की  मुम्बई  शाश्वा  या
 मम्बई  में  बी०सी०सी०आ  ०  मात्र  रेडक्रास  जैसा  कार्य  कर  रही  थी  जैसाकि  मेरे  मित्र  श्री  सोमनाथ
 चटर्जी  भी  कह  चुके  सरकार  को  इस  अविश्वसनीय  सुझाव  की  वकालत  नहीं  करनी  चाहिए  ।  हम

 प्रकार  क्या  सिद्ध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  अब  यह  बात  सिद्ध  हो  गई  है  कि  बो०सो  ०सी०आई

 केबल  दलाल  या  हथियारों  के  खटीददार  के  रूप  में  ही  कार्य  नहीं  कर  रही  अपितु  पाकिस्तान  के

 लिए  परमाणु  प्रौद्योगिकी  और  न्यूक्लियर  ग्रेड  मैंटिरियल  प्राप्त  करने  में  मुख्य  भूमिका  निभा  रही  थी  ।

 जात  ली  ईरान  के  मामले  में  पूर्णतया  सिद्ध  हो  चुकी  अतएव  हम  कया

 यह  सोच  लें  कि  सारे  विश्व  में  यह  सब  हो  रहा  है  ?  मुम्बई  को  ही  अलग  क्यों  रखें  ?

 हा  दूसरी  ध्यान  देने  की  बात  है  संगठनों  में  बी०सी०सी०आई०  की  घुसपैठ  जोकि  भारत

 में  इसको  भूमिका  से  सिद्ध  होता  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  लिए  किसी  सबूत  की  आवश्यकता

 मेरे  लिए  यही  सबसे  महत्वपूष्त  बात  क्योंकि  यही  हमारी  मुख्य  चिन्ता

 .  ..  यह  सिद्ध  हो  चुका  हैं  कि  राजनीतिज्ञों  और  भ्रष्टाचार  के  बीच  घनिष्ठ  सम्बन्ध  मैं  यह  कहूँगा
 ‘de  भारत  में  हमेशा  ऐसा  नहीं  हुआ  सांधदों  और  विधायकों  ने  इस  पर  विचार  किया  हैं  और

 सरकार  ने  जरूरी  कार्यवाही  की  यह  मात्र  जीप  या  मूदंड़ा  काण्ड  या  ठुल  मोहन  राम  मामले
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 तक  की  सीमित  नहीं  सांसदों  और  विधायकों  द्वारा  आ्यक्त  की  गई  चिन्ताओं  पर  सरकार  में

 कायंवाही  की

 जब  हम  उन  बदनाम  दशकों  के  दौर  में  आते  जब  उद्योगपतियों  और  भ्रष्टाचार

 में  साठगांठ  हुई  और  इसी  से  हमारी  व्यवस्था  में  खराबी  आ  गई

 सभापति  महोदय  :  सदन  को  वियार  करने  के  लिए  इतना  ही  काफी  है  ।

 श्री  जसबंत  सिह  :  क्या  अब  आप  गैर-स  रकारी  सदस्यों  संबंधी  कार्य  को  लेना  चाहेंगे  ?

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  संशोधनों  को  प्रस्तुत  कर  दिया  जाना

 भरी  जसबन्त  सिंह  :  मैं  अभी  बहुत  कहना  चाहता  हूं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  उन्होंने  अपनी  बात  कहना  अभी  शुरु  ही  किया  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  उन्होंने  अभी  कहना  शुरु  किया  यह  प्रस्तावना  आप  है  मारे  लिए
 भी  कुछ  कहने  को  छोड़

 झ्री  जसबन्त  सिंह  :  यही  वह  बैंक  अपने  देश  में  इस  बैंक  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  मैंने

 इसकी  पृष्ठ  भूमि  को  देखना  आवश्यक  समझा  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  इस  बैंक  की  स्थापना
 वर्ष  1977  में  हुई  थी  ।  वह  ठीक  परन्तु  भारत  में  इस  बैंक  की  स्थापना  के  बारे  में  हमारे  पास  जो
 भी  जानकारी  हम  मुख्यतः  सभी  प्रकार  की  जानकारी  के  लिए  भारत  सरकार  पर  ही  निर्भर  अतः
 मैं  अत्यधिक  खेद  के  साथ  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  के  वक्‍तव्य  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।

 यही  वह  वक्तव्य  है  जिसने  इस  सारे  विबाद  को  जन्म  दिया  यदि  उनका  वक्तव्य  पूर्ण  होता
 तथा  इसने  सत्य  और  झूठ  में  साफ-साफ  अन्तर  स्पष्ट  कर  दिया  होता  तो

 दूश्व  का  दूध  पानी  का  पानी  कर  दिया  तो  आज  यह  जरूरत  नहीं  होती  ।

 परन्तु  मुझे  खेद  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  यह  वक्तव्य  असम्बद्ध  था  तथा  एक  प्रकार  यह्‌
 संत्द  क ेलिए  अशोभनीय  माननोय  वित्त  मंत्री  का  वह  वक्तव्य  उनके  अच्छे  नेता  की  छवि  के  अनुरूप
 नहीं  है  तथा  उनका  उनकी  प्रकृति  तथा  उनके  पुराने  अनुभव  को  देखते  हुए  उनके  इस  वक्तव्य
 में  उनकी  पूर्ण  सत्यनिष्ठा  सिद्ध  नहीं  होती  ।  इसीलिए  मुझे  खेद  से  कहना  पड़  रहा  है  कि  ऐसे  श्रेष्ठ  शन
 नेता  को  राजनैतिक  हालातों  ने  इतना  विवश  कर  दिया  कि  अब  वह  स्वेण्छा  से  ही  ऐसा  चाहते  हैं

 **

 शो  इनद्रजीत  :  उन्होंने  माँग  नहीं  की  उन्हें  पद  दिया  यया  है  ।

 |

 शो  जसबन्त  कहा  जाता  है  कि  कोयले  की  दलालो  में  हाथ  काले  होते
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 (४

 सभापति  महोदय  :  मुझे  पक्का  पता  नहीं  मैं  आशा  क  रता  हूँ  कि  असंसदीय  नहीं
 भो  विग्विजय  सिंह  :  इस  प्रसंग  में  नहीं  ।

 भी  जसवन्त  सिह  :  सभापति  महोदय जो  इतनी  आम  बात  है  तया  जो  रोजाना  ही  घटित  हो  रही
 है  बह  शब्द  असंसदीय  नहीं  हो  सकता  ।

 भी  विग्विजय  सिंह  :  यह  शब्द  असंसदीय  नहीं

 भी  जसबन्त  सिह  :  अतः  हमें  यह  सूचित  किश्ञा  क्ष्या  है  कि  वर्ष  1977  में  जनतादल  सरकार
 शासन  के  दौरान  इस  देश  में  बंक  छ्ोलने  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  था  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  जनता  दल
 सरकार  ने  बैंक  खोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  यह  बैंक  दुराग्रही  था  तथा  जनता  दल  सरकार  की
 दखलगत  कठिनाईयों  से  निबटने  में  असमर्थता  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  हुई  हलचल  के  समय  में  इस  अड्ियल
 दुराग्रही  बैंक  ने  एक  प्रतिधिधित्व  कार्यालय  के  लिए  किसी  प्रकार  अनुमति  प्राप्त  कर

 शो  इनाजीत  :  आपके  समर्भव  वापस  लेने  के  प्रश्व  त

 ऊ  झो  जसबन्त  सिह  :  मुझे  खुशी  होगी  यदि  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  स्थिति  को  स्पष्ट

 वित्त  संत्रो  समसोहन  :  मैं  यह  उल्लेब  करता  चाहूंगा  कि  विचार  भिन्‍न  हो  सकते  हैं
 परन्तु  तथ्य  एक  समान  ही

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  विचारों  में  भिन्‍नता  हो  सकती  है  परन्तु  तथ्य  तो  तथ्य  ही  मैं  इस
 सभा  को  अब  विश्वास  में  च्राहूंगा  क्योंकि  परोक्ष  रूप  से  काफी  सब्रेत  दिये  गये  सबसे  पहली  बात  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  बैंक  को  उस  स  द्वारा  एक  प्रतिनिधित्व  कार्यालय  खोले  जाने  की  अनुमति
 दी  गई  जिसमें  मानवीय  सदः्य  का  दल  भी  एक  घटक  था  ।  केवल  इतना  ही  आप  यह  भी  कह
 रहे  हैं  कि  उसो  सरकार  ने  इस  बेंक  को  एक  शाखा  खोलने  के  लिए  भी  सहमति  प्रदान  की  थी  इस  सरकार
 के  वित्त  राज्य  मंत्री  ने  भारतीप  रिजवं  बैंक  को  इस  हेतु  अनुमति  देने  के लिए  गहा  था  “'

 थी  जसबन्त  सिंह  :  कया  आप  एक  मिनट  के  लिए

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  तत्कालीन  वित्त  राज्य  मंत्री  वह  फइल  तत+ालीन  वित्त  मंत्री
 चौधरी  चरण  सिह  के  पास  ले  गये  जोकि  तत्कालोन  उप  प्रधान  मंत्री  भी  ओर  उनको  स्वीकृति  प्राप्त
 की  तथा  ऐसा  कहा  गया  कि  रिजवं  बैंक  को  निदेश  दिया  जाये  कि  वहू  इस  बैक  की  एक  शाला  खोलने  की

 अनुमति  प्रदान  करे  ।  यह  सौभाग्य  अथवा  दुर्भाग्य  था  कि  उसक़े  तुरन्त  बाद  वह  सरकार  गिर  गई
 ०  तथा  उस  पूरे  मामले  पर  फिर  से  विवार  किया

 भरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मामला  आपकी  स्वीकृति  के  लिए  आ  गया  ।

 ओ  जसबन्त  सिंह  :  मैंने  बिल्कुल  यही  कहा  मैं  दो  पक्षों  के  बारे  में  बहुत  प्रसन्न  पहला  यह
 «  कि  वर्ष  1977  में  तत्कालीन  बिक्त  मंत्री  स्वर्सीय  चौधरी  बरण  सिह  द्वारा  इस  बैंक  को  एक  प्रतिनिधित्व
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 न  नननीनक  थी  देने

 कार्यालय  का  दर्जा  प्रदान  क  ने  अथवा  इस  कार्यालय  को  खोलने  देने  की  अनुमति  प्रदान  करने  को  अत्यन्त
 खेदजनक  पाया  ।  ऐसा  मैं  सोच  रहा  हूं  ।  )

 श्रो  मनमोहन  सिह  :  यह  प्रतिनिधित्व  कार्यालय  नहीं  तत्कालीन  भारत  सरकार  ने  एक  पूर्ण  .

 शाला  की  शिफारिश  फी  थी  )

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  में  हूं  कि  वित्त  मंत्री  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं'**

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  वित्त  मंत्री  से  ऐसा  कहने  के  लिए  न  कहें  ।

 )

 श्री  जार  फर्नांडीज  :  मेरे  पास  बित्त  मंत्री  का  वक्‍तव्य  जिसे  मैंने  कहा
 मैंने  कहा  था  कि  “'

 )

 थ्रो  चारलेस  :  जब  आपकी  बारी  आप  तब  बोलना  ।

 श्री  जाज  फर्नांडीज  :  ठोक  है  ।  जब  मेरा  बोलने  का  अवसर  उस  समय  आप  यहां  पर

 नहीं  होंगे  ।  आप  मेरी  बात  सुनिये''*  आप  अपनी  पारी  की  प्रतीक्षा  कीजिये  ।  मैं  भी  अपनी
 पारी  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूं  ।  ॥|

 वित्त  मंत्री  ने  यह  कहा

 बैंक  ने  अप्रैल  1977  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  एक  आवेदन  दिया

 जनता  दल  की  सरकार  उसी  समय  सत्ता  में  आई  ही  थी  ।  उन्होंने  कहा  है  :

 बैंक  ने  भारत  में  दो  शाथ्वाएं  खोलने  की  अनुमति  प्राप्त  के  लिए  आवेदन  किया
 तथापि  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बी०  सी०  सी०  को  जून  1977  में  केबल  एक  प्र  तिनिधित्व  कार्यालय
 खोलने  की  ही  अनुमति  दे  दी  थी  ।”

 अब  वह  इस  मामले  को  क्यों  उलझा  रहे  अब  वह  इस  मुद्दे  को  इससे  मिलाने  की
 कोशिश  क्‍यों  कर  रहे  हैं

 ''
 )

 श्री  सनमोहन  सिंह  :  मैं  आपको  एक  ऐसी  सरकार  की  अन्दहनी  बात  बता  रहा  हूं  जिधके  आप
 विशिष्ट  सदस्य  थे

 श्री  जाजं  फर्मांडोज  :  आप  art  उस  सरकार  के  परामशंदाता  थे  *'

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  उन्होंने  बित्त  मंत्री  के  बारे  में  जो  शब्द  बोले  उनकी  प्रकृति
 अपमानजनक  है  ।  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  इन  शब्दों  को  सभा  की  कायंवाही  से

 ह्‌टा  देता  चाहिए
 ।  (  व्यवधान  )  —

 *  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-बुत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 $i
 सभापति  महोदय  :  कृपया  बैठ

 भी  मुकुल  बा  तक्ृष्ण  बासनिफ  :
 यह  कोई  तरीका  नहीं  )

 सभापति  महोदय  :  मैं  इस  पक्ष  के  सदस्यों  से  अनु  रोध  करूंगा  कि  जब  सभापति  छड़  हों  तो  वे
 कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठें  ।

 )

 भी  मुकुल  बालकृष्ण  बासनिक  :  क्या  आप  यह  मानते  हैं  कि  इस  प्रकार  कहना  अनौचित्यपूर्ण  नहीं
 ?

 )
 भओो  जाओ  फर्नांडीज  :  क्‍या  यह  अपमानजनक  है  ?  )

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृपया  बैठ  जाएं  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  श्री  दिग्विजय  कृपया  बैठ  मैं  कार्यवाही  बृत्तान्त  देखूंगा  ।

 श्रो  जसबन्त  सिंह  :  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  का  आभार  हूं  कि  उन्होंने  यह  बताया  कि  अंततः

 यह  कार्यालय  क्िप्त  प्रकार  स्थापित  हुआ  ।  इस  बंक  के  प्रतिनिधि  कार्यालय  का  खुलगा  कितना  शर्मनाक
 पाया  सत्ता  पक्ष  के  इत्त  उत्तर  से  मैं  पर्याप्त  उत्स।हित  हुआ  और  मेरा  मनोबल  बढ़ा  मैं  उन्हें

 रुयह  बताऊंगा  कि  मार्च  1983  जब  कांग्रेस  सरकार  सत्ता  में  तब  यह  प्रतिनिधि  का4लिय  खुला
 तो  क्या  बह  कहने  में  मेरा  साथ  अब  मुझे  को  आवार्जे  सुनाई  नहीं  दे

 )

 श्री  इनाजीत  :  हमने  तथ्यों  को  तोड़  मरोड़  कर  पेश  करने  पर  शर्मਂ  कहा
 )

 भी  सनसोहन  सिंह  :  मैं  दोहराता  हूं  कि  उस  समय  की  सरकार  इस  बेंक  की  एक  शाखा  भ।रत

 में  खोलने  पर  सहमत  हुई  थी  ।  इस  निर्णय  को  लागू  नहीं  किया  गया  क्योंकि  इसी  बीच  सरकार  गिर  गई

 श्रो  जाबं  फर्नांडोज  :  वह  सरकार  1979  में  गिरी  1983  में  नहीं  ।  यह  शाक्षा  1983  में

 खुली  थी

 सभापति  महोदय  :  चर्चा  अगले  हफ्ते  होगी  और  श्री  जसवन्त  सिंह  उस  समय  अपना  भाषण

 जारी  रखेंगे  ।

 मैंने  उन  शब्दों  को  सुना  नहीं  ।  अगर  श्री  जाजं  फर्नान्‍्डीज  ने  इन  शब्दों  का  प्रयोग  वित्त

 मंत्री  के  संदर्भ  मे ंकिया  है  कि  वह  ''*'  तो  उन्हें  कार्यवाही  में  से  निकाल  दिया  जाएगा  ।
 id

 भी  जाओ  वह  सरकारी  कमंचारी  सरकारी  कमंचारीਂ  एक  अत्यन्त

 सम्मानसूचक  शब्द  है  ।

 ]  अं  जसबन्त  सिंह  :  मैंने  अभी  बोलना  शुरु  ही  किया  है  ओर  मेरे”हस्तक्ष प  को  बीच  में  ही  रोक

 !
 बुसान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 दिया  गया  है  मैं  यह्‌  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  मेरी  बात  को  अब  बीच  में  ही  रोक  दिया  गया  है  कि
 तो  क्या  अप  अगले  सप्ताह  में  सभा  की  शनिवार  14  तारीक्ष  तक  बढ़ा  दी  गई

 यह  चर्चा  शनिवार  को  पुनः  14  सितम्बर  को  11  बजे  क्योंकि  सभा  की  अवधि  उस  दिन  तक  के

 लिए  बढ़ा  दी  गई  है  है|

 सभापति  महोदय  :  मैं  निश्चय  ही  यह  किन्तु  मुझे  खेद  मुझे  स्पष्ट  पता  नहीं  है  कि
 श  नवार  या  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  क्‍या  अतः  मैं  सिर्फ  यही  कह  सकता  हूं  कि  मैं  इसे  अध्यक्ष  के
 ध्यान  में  आपने  मुझसे  यही  कहा  है  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बँठक  में  यह  निणंय  लिया
 गया  था  कि  यह  बहस  अगले  सप्ताह  इसलिए  मुझे  अध्यक्ष  महोदय  से  उचित  समय  निर्धारित
 करने  का  प्नु  रोध  करना  होगा  ।

 झो  जसवन्त  सोमवार  अन्य  विषय  कार्य  सूची  में  रखे  गए  हैं  जैसे  कि--पूजा  स्थल
 सम्बन्धी  विधेयक  ।  इसके  लिए  चार  घंटों  का  समय  निर्धारित  किया  गया  हमने  शनिवार  के  लिए
 सभा  की  अवधि  बढ़ाई

 सभापति  सहोदय  :  आपने  मेरा  धपान  सिर्फ  इस  तथ्य  की  ओर  आक्ृष्ट  किया  था  कि

 बहस  अगले  सप्ताह  होगीਂ  इस  तथ्य  का  ज्ञान  मुझे  नहीं  आपने  मुझसे  कहा  है  कि  कार्य  मंत्रणा
 समिति  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  यह  चर्चा  अगले  सप्ताह

 )  ॥

 सभापति  महोदय  :  यह  चर्चा  यहीं  समाप्त  कर  देनी  चाहिए  ।  हमें  अध्यक्ष  महोदय  के
 ध्यान  में  यह  बात  लानी  होगो  और  मैं  उनमे  यह  अनुरोध  कहूंगा  कि  यदि  कायें  मंत्रगा  समिति  में

 यह  निर्णय  लिया  गया  था  ि  यह  चर्चा  अगले  सप्ताह  तो  अगले  सप्ताह  इस  चर्चा  के  लिए  वह
 समय  निर्धारित  कर  दें  ।

 )

 श्री  जसबन्त  सिंह  :  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  रोका  है  और  मिनिस्टर  को  बयान  देने  की

 इजाजत  दे  दी  है  ।  तो  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्यों  क ेसमय  का  क्‍या  अर्थ  हुआ  ।

 ]

 सभापति  सहोदय  :  इस  सभा  की  यह  परम्परा  रही  है  कि  जब  कोई  मंत्री  अध्यक्ष  की  अनुमति
 से  हस्तक्षेप  करना

 बधाम  )

 सभापति  :  तो  वह  हस्तक्ष  प  कर  सकते

 )  [
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 लिमिटेड  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सभापति  महोदय  :  यह  चर्चा  अगले  सप्ताह  जारी  किन्तु  यह  विषय  चर्चा  में  है  ।

 )

 शो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मंत्री  जी  यह  आदेश  नहीं  दे  सशते  कि  वह  किस  समय  वबतथ्थ  देंगे  ।

 पैट्रोलियम  एवं  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  में  राज्य  संज्रो  और  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 कृष्ण  :  मैंने  आदेश  नहीं  दिया  सभा  की  ओर  से  यह  मांग  की  गई  थी

 कि  एक  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिए  |  मैं  वक्तव्य  दे  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  की  ओर९  से  यह  मांग  की  गई  थी  कि  4  सितम्बर  को  मेजर  जनरल

 ए०एन०  मलिक  की  दुबंटना  से  हुई  मृत्यु  के  विषय  में  एक  वक्‍तब्य  दिया  जाए  ।  क्‍योंकि  यह  विषय
 आजकल  चर्चा  में  इसलिए  मेरे  विचार  से  इसके  बजाय  कि  बाद  में  इस  पह  वक़्तब्य  दिया
 जबकि  इसका  महत्व  कम  हो  मंत्री  जी  वक्‍तब्य  दें  ।  मंत्री  सना  की  मांग  के  अनुसार  इस  पर
 बक्तभ्य  देने  को  तैयार  हो  गए  हैं  और  अठ्यक्ष  ने  इसकी  अनुमति  दे  दी  है  ।

 भरी  जा  फर्मांडोज  :  गर-सरकारी  सदस्यों  सबंधी  कार्य  क ेसमय  को  किसो  अन्य
 काये  के  लिए  नहीं  लिया  जा  सकता  ।

 भी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  ऐध्ा  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  इच्छा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया
 गया

 झी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  एक  बात  उठाना  चाहता  हूं  '  चूंकि  आपके  इस  कथन  कि  बढ़ी

 परम्परा  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि

 यदूं  सत्य  नहीं  कृपया  इसे  कर  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  भ्री  मेरा  कहना  यह  था  कि  यदि  कोई  मन्त्रो  अध्यक्षपी०  को

 मति  से  हस्तक्षेप  करना  चाहता  है  तो  उसे  अध्यक्षपीठ  की  अमुमति  से  ऐसा  करने  को  अनुमति  दी

 जानी  चाहिए  ।  बे-वल  मनन्‍्त्री  हो  मेरे  विचार  में  यदि  कोई  भी  सदस्य  अध्यक्षपीठ  की  अमुमति  से

 कूछ  कहना  चाहता  तो  वह  कह  सकता

 भी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मैं  आपकी  अनुमति  से  वक्तव्य  दे  रहा

 भी  ए०  चाल्स  :  गैर-सरकारी  सदस्यों  संबंधी  कार्य  330  म०प०  आरंभ  हो

 जाना  चाहिए  किन्तु  श्री  जसवन्त  तिह  ने  पहले  ही  पांच  मिनट  अधिक  ले  लिए  इस  मामले  में

 अध्यक्षपीठ  की  अनुमति  से  माननीय  सन्‍्त्री  दो  मिनट  का  वक्तव्य  दे  सकते

 सभापति  महोदय  :  कृपया  मम्त्री  महोदय  को  वक्‍तव्य  देने  की  अनुमति  दें  ।
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 3.30  1/2  म०प०

 मन्त्रों  हारा  वक्‍तव्य

 सेना  मुख्यालय  के  सेनन्‍्य  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  में  श्रपर  मेजर  जनरल

 ए०एस०  मलिक  की  4  1991  को  दुघंटनावश  हुई  म॒त्यु  के  बारे  में

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  तथा  रक्षा  सन्त्रातय  सें  राज्य  सन्‍त्री

 एस  कृष्ण  :  प्राप्त  रिपोर्ट  क ेअनुपार  मेजर  जनरल  ए०एम०  मलिक  4  1991  को

 सुबह  लगभग  10  बजकर  50  मिनट  पर  सेना  भवन  के  बिग  की  सीढ़ियों  से  नीचे  गिर  पड़
 और  उनका  वहीं  तत्काल  निधन  हो  वे  सेना  मुख्यालय  के  संन्य  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  में  अपर

 महानिदेशक  थे  '  उनका  कार्यालय  सेना  भवन  के  विंग  की  सातवी  मंजिल  पर  था  ।  उपलब्ध
 प्रथम  रिपोर्ट  के  अनुसार  यह  मालूम  नहीं  हुआ  है  कि  वे  भवन  की  किस  मंजिल  से  नीचे  गिरे  ।

 2.  इस  दुघंटना  को  खबर  पहले  सेता  भवन  के  विग  में  तैनात  सुरक्षा  कमंचारियों  ने  दी
 भोर  उसके  तत्काल  बाद  सह-सेनाध्यक्ष  और  मंत्रालय  के  मुख्य  प्रशासन  अधिकारी  सहित  रक्षा  मुख्यालय
 के  कई  वरिष्ठ  अधिकारी  घटनास्थल  पर  पहुंचे  ।  दिल्‍ली  पुलिस  को  भी  तत्काल  सूचित  किया  गया  और
 वे  भी  वहां  पहुंच  गए  ।  मालूम  हुआ  है  कि  उन्होंने  घटना  जांच  शुरू  कर  दी  |  पुलिस  ने
 परीक्षा  करवा  ली  है  जिससे  पता  चला  है  कि  जनरल  की  मृत्यु  बहुत  ऊंच'ई  से  गिरत  के  कारण

 हुई

 3.  स्थानीय  पु।लस  अधिकारियों  द्वारा  घटना  की  जांच  किए  जाने  के  अलावा  सेना  विनियभ  बे

 अनुसार  अलग  से  एछ्  जांच  अदालत  भी  बंठाई  गई  जिसके  अध्यक्ष  एक  मेजर  जनरल  हैं  और  उसमें

 ब्रिगेडियर  रेंक  के  दो  सदस्य  यह  जांच  अदालत  इस  बात  की  जांच  करेगी  कि  उनकी  मृत्यु  किन

 परिस्थितियों  में  हुई  ।

 3.40  म०प०

 नियम  357  के  प्रधीन  वेयक्तिक  स्पष्टीकरण

 सभापति  महोदय  :  श्री  एडआर्डो  फलीरों  अब  वबतव्य  दे  सकते  हैं  ।

 बिवेश  सन्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्रों  एडुआड्डो  हाल  हो  में  मैंने  गोआ  में
 कोंकण  रेलवे  परियोजना  सम्बन्धी  जो  संवाददाता  सम्मेलन  बुलवाया  था  उस  बारे  में  आज  लोक  सभा  में

 संसद  सदस्य  श्री  जा  फर्नास्डीज  ने  मेरे  विरुद्ध  कुछ  आरोप  लगाये  हैं  और  मैं  इस  मामले  को  निम्न
 प्रकार  से  स्पष्ट  करना  चाहता  हू  ।

 कोंकण  रेलवे  परियोजना  में  करनटक  और  तथा  दक्षिण  गोआ  का  मेरा  निवच्चिन
 क्षेत्र  शामिल  यह  परियोजना  इन  तीनों  राज्यों  के  लिए  फायदेमंद  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  के  बहुत
 छोटे  भाग  में  वे  इस  रेल  मार्ग  में  पूर्ण  परिवर्तत  की  आवश्यकता  इस  रेल  मार्ग  की  कुल  दूरी  770
 कि०मी०  है  ओर  30  कि०्मी०  से  कम के  क्षेत्र  के  मार्ग-निर्धाराण  की  आवश्यकता  यह  बहुत
 ही  अधिक  जनसंख्या  वाले  क्षत्रों  से  निकलती  हैं  तथा  यदि  इसे  वर्तमान  स्थिति  में  रखा  गया  तो  बहुत
 अधिक  नुकसान  होगा  ।  इस  सीमित  क्षेत्र  के  मार्ग-निर्धारण  की  बहुत  आलोचना  हुई  है  तथा  इसका  लोगों  १
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 जजजडक्-पैपैपएएफएपए/ोय््-्प-एफौृौनरराे---ह/ ने दृढ़ता से विरोध किया है a afm इसकी पुनव्यंवस्था कोंकण रेलवे के उन  अधिकारियों

 ने
 दृढ़ता

 से  विरोध  किया
 सा

 खूंकि  इसकी  पुनव्यंवस्था  कोंकण  रेलवे  के  उन  अधिकारियों  ने  की  थी
 जिन्होंने  गोआ  की  स्थिति  से  प  पर्यावरण  विशेषज्ञों  स ेसलाह  नहीं  ली  थी  ।  में  यह  प्रस्ताव  करता
 रहा  हूं  कि

 के
 सीमित  क्षेत्र  में  किसी  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  दी  गई  जो  देरी  से  बचने  के

 लिए  दो  महीनों  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  दे  सकते  के आधार  पर  पुनः  निर्धारण  दियः  जाना  चाहिए  ।

 मैंने  संवाददाता  सम्मेलन  में  इसी  सन्दर्भ  में  कहा  था  कि  लघु  क्षेत्र  में  बतं  मान  मार्ग-रेछ्वा-निर्धारण
 पूर्ण  रूप  से  अस्वी।यं  है  क्योंकि  यह  कई  पीढ़ियों  तक  उस  क्षेत्र  के  लोगों  १९  प्रभाव  इस  लघु
 क्षेत्र  में  पुननिधारण  अतिआवश्यक  था  और  अतिआवश्यक  है  तथा  इसे  विशेषज्ञों  की  समिति  के
 परामर्श  से  किया  जाना  चाहिए  और  परियोजना  में  देरी  न  हो  इसके  इसे  लगभग  दो  महीनों  के
 भीतर  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाना

 मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहता  हु  कि  संवाददाता  सम्मेलन  के  दौरान  मेरे  अथवा  किसी  अन्य  के
 ह्वारा  किसी  भी  समय  श्री  सी०+्े०  जाफर  रेलवे  मन्त्री  तथा  श्री  रेल  मस्त्रालय  में
 राज्य  मंत्री  के  नाम  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  रेल  मन्त्री  सन्‍्तोषजनक  रूप
 में  इस  मामले  को

 भरो  एडुआर्डो  फंलीरो  :  मैंने  एक  महीने  पहले  उन्हें  सम्पर्क  करने  प्रयत्न  किया  यदि  वे
 मेरे  पास  आ  तो  उन्हें  इस  बात  का  पता  चल  जाता  |

 सभापति  महोदय  :  अब  हम
 sere  लेंगे

 झो  जाऊं  फर्नाष्डोज  :  जब  मैंने  कल  इस  मामले  को  उठाया  था  और
 जब  आज  सुबह  यह  मामला  उठाया  गया  तब  मेरे  पास  प्रेस  विश्तियों  की  प्रतियाँ  )

 एक  साननीय  सदस्य  :  यह  समय  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के  लिए  ऐसा  कब
 चलेगा  ?

 और  जाअं  फर्नान्‍्डोज  :  आपके  मंन्त्री  ने  बकतव्य  दिया  था  और  मुझे  जवाब  देना

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अब  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  समय  मैं  सोमबार

 सुबह  मन्त्री  जी  के  वक्तव्य  पर  चर्चा  करने  के  लिए  अपने  अधिकार  का  प्रयोग  कए  गा  ।  मैंने  उस  अधिकार
 के  लिए  भी  नोटिस  दे  दिया  है

 ''

 झी  एडआर्डो  मैंने  आपको  सम्पर्क  करने  का  प्रयत्न  किया  था  क्योंकि  मैं  आपके

 सुझाव  चाहता  मैं  जानता  हूँ  कि  आप  इस  परियोजना  में  इच्छुक  कम  से  कम  आप  मुझे
 टेलिफोन  करके  यह  पता  कर  सकते  थे  कि  क्या  हुआ  आप  एक  वरिष्ठ  सम्माननीय  सदस्य

 श्री  जाऊं  फर्नाग्डोज  :  आप  अपनी  ही  सरकार  के  विरुद्ध  अष्टिष्टता  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं

 )

 समापति  भहोदय  राम  कृपया  बैठ  जाइवे  ।  श्री  यदि  श्री  एडुआडों
 फैलीरों  मे  किसी  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  के  विषय  पर  वक्तव्य  दिया  है  और  यदि  आप  व्यक्तिगत
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 स्पष्टीकरण  के  किसी  अन्य  विषय  पर  और  वक्तव्य  देना  चाहते  हैं  मैं  अध्यक्ष  महीदय  को  भक्को
 अगले  सप्ताह  किसी  समय  अनुमति  देने  का  अनुरोध  करू गा  ।

 श्री  इस्द्रजीत  :  सभापति  क्‍या  आप  ऐसा  नहीं  सोचते  कि  उन्हें
 जुलने  और  चर्चा  करने  और  मामले  सुलझाने  हेतु  लांबी  का  प्रयोग  करना  चाहिये  ?  ।

 बेरोजगारी  के  बारे  में  गर-सरक्ारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकल्प

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  23  1991  को  श्री  तेज  नारायण  पेश  किये  गये
 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  और  चर्चा

 सभा  देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  विचार  करती  है  ओर  सरकार
 से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  अविलम्ब  उपाय  करे

 श्री  ई०  अहमद  बोल  रहे  वे  कृपया  अपना  भाषण  जारी

 शो  ई०  अहमद  :  सभापति  पिछली  बार  मैंने  देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  की
 गम्भौर  समस्या  का  उल्लेख  किया  था  और  इस  रुन्दर्भ  में  मैंने  बेरोजगारी  को  वृद्धि  दर  का  भी  उल्लेख
 किया  था  दुर्भाग्य  से  एक  पंचवर्षीय  योजना  से  अन्य  पंचवर्षीय  योजवा  तक  पहुंच  गई  है  ।

 मेरा  कहना  हैं  कि  वर्ष  1972-78  के  दौरान  रोजगार  की  बिकास  दर  2.82  प्रतिशत  प्रतिब्थ
 थी  जो  कम  होकर  (977-83  के  दौरान  2.22  प्रतिशत्ष  प्रतिवर्ष  और  वर्ष  1983-88  के  दोरान  कम

 होकर  1.55  प्रतिशत  रह  साथ  ही  निर्माण  ओर  खदान  क्षंत्र  में  रोजगार  के  अवसरों  की
 दर  में  भी  बढ़ो5री  हुई  है  ।  मैंने  इन  सब  बातों  का  जिक्र  यह  बताने  के  लिए  किया  कि  हमारे  देश  में  अ,ज
 वर्ष  1987-8  $  में  बेरोजगारी  की  समस्या  कितनी  गंभीर  है  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  हमारे  देश  में  कृषि  क्षेत्र  ही  महत्वपूर्ण  नियोजक  है  जहां  कुल  श्रम-शक्षति
 का  65.5  प्रतिशत  क्षेत्र  में  लगा  हुआ  यह  क्षेत्र  देश  की  कुल  श्रम  शक्ति  के  सबसे  बड़े  हिस्से  को
 रोजगार  प्रदान  करता  है  ।  जबकि  उसके  साथ  ही  उद्योग  क्षेत्र  देश  में  केवल  10.8  प्रतिशत  श्र६८  शक्ति
 और  स'मुद।यिक  एवं  कार्मिक  क्षेत्र  8.2  प्रतिशत  श्रम  शक्ति  को  रोजगार  प्रदान  करता  इस  सभी

 रोजगा  २-अवसरों  के  बावजूद  भी  सामान्य  मापदंड  के  अनुसार  वर्ष  1990-91  में  अनुमानित  बकामा
 बेरोजगारों  की  संड्या  13  मिलियन  होगी  ।

 मेरे  पास  भी  देश  में  बड़ी  संख्या  में  रोजगार  चाहने  वालों  के  कुछ  आंकड़े  इससे  पता  चलता

 है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  चाहने  वालों  की  संड्या  46.35

 बिहार  में  31.62  और  केरल  में  31.32  लाख  अब  प्रश्न  यह  है  कि  किस  प्रकार  हम
 इस  स्थिति  से  छूटकारा  पा  सकते  इसका  एकमात्र  उपाय  रोजगार-सुजन  इससे  हम  इस  समस्या

 से  निपट  सकते  हैं  ।  इस  स्थिति  से  पार  पाने  के  लिए  हमारे  पास  कोई  अन्य  क्षरल  उपाय  बहीं  हमें
 कार्य  करना  होगा  भौर  ग्रामीण  विकास  हेतु  एक  विस्तृत  योजना  तैयार  करनी

 देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  शिक्षित  बेरोजगारी  एक  गंभीर  समस्‍या  बन  गई  कल  ही  मैंने

 पस्लयालम  के  एक  प्रसिद्ध  देनिक  समाचार-पत्र  चंद्रिका  में  एक  प्रंस  रिपोर्ट  देखी  जिसमें  यह  बताया  गया  है
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 कि  ऐक  परिवहन  संवाहक  के  पद  के  लिए  इंजीनियरिंग  स्नातक  भी  लोक  सेवा  आयोग  में  आया  ।
 था  ।

 मैं  बता  सकता  हूँ  कि  इस  नौकरी  के  लिए  योग्यता  एस०  एस०  एल०  स्ली०  एक  अन्य  परिवहत
 संवाहक  के  पद  हेतु  दर्शनज्ञास्त्रों  डाकटरेट  की  उपाधि  प्राप्त  एक  उम्मीदवार  ये  दोनों  घटनायें  केरल
 की  यह  दर्शाता  है  कि  हमारे  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  की  विकरालता  के  बारे  में  दर्शाता  है  ।

 कैवंल  शब्दों  ते  ही  देश  मैं  किसी  ठोस  परिणाम  पर  नहीं  पहुंचा  जायेगा  । हि

 अतः  देश  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  लगाने  और  उन्हें  खपाने  के  तीरोके  दुंढ़ना  प्रशासम  और
 संरेकार  का  कतंव्य  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  वेरोजगार  युवाओं  को  लगाने  के  लिए  विशेष  उपाय
 करने  होंगे  ।  हमारे  पास  बहुत  सी  योजनायें  अभी  हमें  और  अधिक  रोजगार  के  अवध्तरों  का  सूजन
 करना  पड़  अभी  भी  कृषि  कुल  श्रम  शक्ति  का  दो-तिक्ाई  भाग  लगाये  हुए  है  बेरोजगार  लोगों  के
 लिए  रोजगा र  योजनाओं  को  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  दी  जानो

 मैं  बताना  चाहूंगा  कि  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्य  जवाहर  रोजगार  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  जैसी  बहुत  सी  परियोजनायें  लेकिन  दुर्भाग्य  से  देश  में  कोई  समन्वय  करने
 बाली  एजेंसी  नहीं  है  भौर  अगर  सरकार  ग्रामीण  क्षत्रों  क ेलिए  एक  विस्तृत  विकास  योजना
 लेकर  आगे  आंए  तो  हम  सभी  कुशल  व्यक्तितयों  जैसे  इंजीनियर  और  अन्य  तकनीकी  रूप  हे  योग्य
 व्यक्तियों  को  उसमें  लगने  के  लिए  तैयार  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  अच्छा  अवसर  है  कि  राण्पों  में
 शांवश्यक  आधार  संरचना  वाली  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  एक  केन्द्रीय  ऐजेंसी  है  और  राज्य  सरकारों
 की  सहायता  से  प्रत्येक  गांव  के  लिए  एक  विस्तुत  योजना  तैयार  करनी  है  ।

 मैं  यह  भी  सुझाव  दूंगा  कि  राज्य-ऐजेंसी  को  जिल्ला-वार  योजना  कक्षों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए

 जिध्षमें  उन्हें  स्नातक  इंजीनियरों  ओर  अन्य  तकनीकी  रप  से  कुशल  व्यक्तियों  को  विस्तृत  योजना  तैयार
 करने  के  लिए  नियुक्त  करना  चाहिये  ताकि  सरकार  की  जो  भी  परियोजनायें  हों  इन्हीं  स्थानों  पर
 कार्यान्वित  किया  जाये  ।  जल-भापूर्ति  क ेलिए  बहुत  सी  योजनायें  हैं  लेडिन  इसके  साथ  ही  हमें  यह  कहते

 हुए  बड़ा  खेद  होता  है  कि  ब्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजल-संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिए  हमारे  पास  आवश्यक

 आंधार-सं  रचना  नहीं  सरकार  एह  योजना  क्यों  नहीं  तैयार  करती  जिसमें  जहां  बहू  इन  शिक्षित  और
 तर्कनीकी  रूप  से  योग्य  व्यक्तियों  को  ऐसे  रोजगार  प्रदान  करें  ?  हम  उन्हें  सम्पूर्ण  ग्रामीण  क्ष  त्र  के  लिए

 बिस्तृत  योजना  तैयार  करने  के  लिए  भी  अवसर  प्रदान  कर  सकते  अतः  मैं  सरकार  से  एक  राष्ट्रीय
 हंसथा  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  जो  राज्य  सरकारों  को  उन  राज्यों  में  रोजगार  के  अधिक  अबश्ृर  प्रदान
 करने  और  हमारे  बेरोजगार  लोगों  को  नौकरियों  में  लगाने  में  सहायता  करने  में  समर्थ  हो  सके  ।

 एक  प्रन्य  बात  ओ  मैं  सुझाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  सटकार  को  श्रम-बहुल  औद्योगिक

 क्षेत्र  को  सचु  ओर  मध्यम  क्षंत्र  के  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उत्साहित  करने  का  प्रयत्न  करना

 चाहिए  |  सरकार  ने  बहुत  में  उद्योगों  में  लाइसेंसप्िग  प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  है  लेकिन  साथ  ही
 सरकार  को  यह  भी  देखता  चाहिये  कि  वित्तीय  संस्थ।एਂ  ऐसी  श्रम-बहुल  भौद्योगिक  इकाइयों  को  सहायता
 प्रदान  करें  जो  अधिक  रोजगार  उपलब्ध  क  रबा  सके  अथवा  सूजित

 *
 4.53  भ०  प०

 महोदय  पौठासीन

 तीसरी  बात  जो  मैं  सुझाना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  ब्रामीण  और  कुंटीर  उद्योगों  को  सरकार  हारा
 ।  प्रौत्साहिर्न  दिया  श्लादी-आंयोग  ने  प्रामीण-स्षैत्रों  मे ंरोजगार  प्रदान  करने  हेतु  एक  व्यापक  यबोजेगा

 2)

 8]
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 तैयार  की  मैं  सरकार  से  ग्रामीण  योजनाओं  हेतु  बजटीय  उपबंधों  में  उचित  प्रतिशत  रखने  का  अनुरोध
 करू गा  जिसे  पुलों  और  सड़कों  के  पुलियों  के  निर्माण  में  तथा  साथ  ही  पक्‍की  सड़कें  बनाने
 कोलतार  चढ़ाने  के  लिए  कुशल  भौर  अकुशल  लोगों  को  लगाकर  उन्हें  रोजगार  प्रदान  किया  जा
 सके  ।

 एक  दूसरी  वात  जो  मैं  बताना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  ऐसे  भी  व्यवित  हैं  जो  चाहते  हैं  कि
 काम  के  अधिकारों  को  मौलिक  अधिकार  बनाया  जाना  चाहिये  ।  यह  अच्छी  वात  है  कि  हमें  ऐसे  अच्छे
 विचार  रखना  चाहिये  लेकिन  साथ  ही  मुझे  रुइ़यार्ड  किपलिंग  की  बात  याद  आती  मैं  उद्ध,त  करता

 हृः

 शब्द  और  सूवितयों  का  प्रयोग  मानवता  प्रयुक्त  प्रभावशाली  औषधि  है  ।”

 संविधान  में  यह  व्यवस्था  करना  कि  प्रत्येक  नागरिक  को  काम  का  अधिकार  प्रदान  लोगों  को
 उस  विचार  के  प्रति  आकर्षित  करने  के  लिए  एक  बहुत  ही  अच्छी  बात  है  ।

 परन्तु  भारत  जैसे  देश  में  क्या  यह  सम्भव  होगा  ?  इस  बारे  में  कदम  उठाने  से  पहले  हमें  एक  बार
 फिर  सोचना  होगा  ।  मैं  हमेशा  इसी  विच'र  का  समर्थन  करता  रहा  हूं  ।  परन्तु  कठिन  वित्तीय  कठिनाइयों
 तथा  बजट  संबंधी  ल्ोतों  वर्तमान  पा  स्थितियों  में  क्या  भारत  सरकार  अथवा  अन्य  किसी  सरकार  के  लिए
 इसे  मौलिक  अधिक।र  के  रूप  में  देना  संभव  होगा  ।  यदि  संविधान  में  ऐसा  प्रावधान  कर  दिया  जाता  है  तो

 हर  कोई  मौलिक  अधिकार  का  मामला  मानकार  न्यायालय  से  राहत  की  याचना  यदि  देश  में

 रोजगार  तलाश  कर  रहे  सभी  30  मीलियन  लोग  न्यायालयों  से  राहत  प्राप्त  करते  हैं  तो  सरकार  की
 क्या  स्थिति  होगी  ?  इसलिये  सरकार  को  हर  स्थान  पर  केवल  भाषण  देने  और  लोगों  को  आकर्षित  करने
 की  बजाये  रोजगार  के  अधिक  अवसर  पैदा  करने  के  तीश्न  प्रयास  करने  चाहियें  ताकि  बेरोजार  युवा  और
 बेरोजगार  व्यक्ति  काम  पर  लगाये  जा  कोई  नेक  कार्य  किया  जाता  सदैव  अच्छा  है  जिससे  हम
 रोजगार  के  अधिक  श्रवसर  पैदा  करने  में  समर्थ  होंगे  ।

 मैं  इस  सभा  का  अमूल्य  समय  अधिक  नहीं  लेना  चाहता  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 सरकार  को  अवश्य  ही  कोई  परियोजना  तैयार  करनी  चाहिये  जिससे  हम  रोजगार  के  अधिक  अवसर  पैदा
 करने  में  तथा  अधिक  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  में  समर्थ  देश  के  सामने  यह  एक  गम्भीर

 चुनौती  है  ओर  केवल  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  से  ही  हम  रोजगार  तलाश  करने  वालों  को  कुछ
 राहत  प्रदान  कर  सकेंगे  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार  उचित  दिशा  में  आवश्यक  कदम  उठायेगी  ।

 थी  कृष्णदत्त  सुल्तानपुरी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  बेरोजगारों  के  संबंध  में  जो
 प्रस्ताव  यहाँ  पर  तेजनारायण  सिह  जी  ने  रखा  मैं  उस॥  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  जहाँ
 तक  बेरोजगारी  का  सवाल  राष्ट्र  में  इतने  लोग  पढ़-लिख  गये  हैं  जिनको  हम  रोजगार  देने  में  अभी
 तक  सम्रय॑  नहीं  सारे  देश  में  बेरोजगारों  के  आंकड़े  अभी  आपके  सामने  कई  माननीय  सदस्यों  ने  जो

 मुझसे  पहले  बोल  चुके  रखे  हर  राज्य  में  बेकारी  की  समस्या  बहुत  बढ़  गई  हमारे  कालेज

 और  स्कूलों  से  जितने  पढ़े-लिखे  लोग  निकले  अगर  उन  सबको  हमारे  यहां  सबिस  दी  तो  यह
 देश  कंगाल  हो  जाएगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसके  लिए  एक  अलग  स्कीम  होनी  चाहिए  ।

 एक  अलह॒दा  हिसाब-किताब  हं!ना  इसके  लिए  हमें  सोचना  पड़े  ताकि  इस  राष्ट्र  के  जो

 लिखे  नौजवान  हैं  या  जो  अनपढ़  लोग  हैं  और  बेरोजगार  उनको  किस  तरह  से  रोजगार  दिया

 242



 15  1913  बेरोजगारी  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकल्प

 ॥  उपाध्यक्ष  जह्हां  तक  मैं  सबझता  हूं  और  आज  कहा  जाता  है  कि  अनुसूचित  जाति  और
 (*  जनज।तियों  के  लोगों  को  हम  रोजगार  देने  की  कोश्शि  कर  रहे  लेषिन  मैं  कहता  हूं  कि  यह  बात  सत्य

 नहीं  आज  के  हालात  के  मुताबिक  जिन  लोगों  को  संविधान  में  रोजगार  देने  की  व्यव॒स्था  रखी  गई
 +  उनको  ही  हम  पूरा  रोजगार  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  ।  अनुसूचित  जाति  के  लिए  15  प्रतिशत  और

 सूचित  जनजातियों  के  लिए  साढ़े  सात  प्रतिशत  रोजगार  देने  की  व्यवस्था  की  गई  किन्तु  अभी  तक
 हमारे  कई  ऐसे  विभाग  हैं  जिनमें  इन  जातियों  के  लोगों  की  भर्ती  शून्य  के  बराबर  हुई  है  ।  इस  प्रकार  मैं
 यह  कद्दना  चाहूंगा  कि  अगर  हम  गरीब  आदमियों  का  भला  करना  चाहते  तो  हमें  सबसे  पहले  इस
 आरक्षण  के  आधार  पर  नियुक्ति  करनी  लेकिन  अभी  तक  हम  इसमें  ही  काफी  पीछे  इसालए
 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  को  इसकी  तरफ  तवज्जुह  देनी  चाहिए  क्योंकि  आज  देश  के  अन्दर  जो  नौजवान

 वह  बेकारी  की  स्थिति  में  जीवन  बध्तर  कर  रहा

 4.00  स०प०

 सब  लोग  यह  चाहते  हैं  कि  हमें  रोजगार  प्राप्त  हो  ।  आज  रोजगार  देने  में  हप  जिस  तरह  का
 तरीका  अपना  रहे  हैं  वह  नाकाफी  है  ।  कई  सरकारें  आईਂ  और  इस  चुनाव  से  पहले  राज्य  सरकारों  ने  अपने
 मैनीफैस्टों  में  रखा  था  कि  हर  द्वाथ  को  काम  यह  उनका  जन्मसिद्ध  अधिकार  इस  तरह  की  बातें

 नौजवानों  को  फुसलाकर  भ्रपनी  तरफ  लाने  की  कोशिश  हुई  है  ।

 मैं  हिमाचल  प्रदेश  से  आता  हुं  |  हमारे  वहां  जो  आज  की  सरकार  हैउसने  नौजवानों  को  यह
 ह  विश्वास  दिलाया  कि  हम  हर  हाथ  को  काम  देंगे  और  यदि  काम  नहीं  दे  पाये  तो  उनकी  बेकारी  भत्ता

 देंगे  ।  लेकिन  आज  क्या  हो  रहा  है  ?  मैंने  27  तारीख  को  इस  सदन  में  बोला  और  उसके  बाद  परतसों  मैंने
 बात  की  कि  जो  लगे  हुए  इम्प्लाइज  पी०डब्लू  ०डी०  आदि  में  लगे  हुए  उनका  भी  शोषण  होता

 *  आज  सब  लोगों  का  शोषण  हो  रहा  हिमाचल  प्रदेश  में  जगह-जगह  पुलिय्  सरकारी  कर्मचारी
 ताल  पर  गाँव-गांव  में  ऐजीटेशन  शुरू  हो  गया  यहां  जो  समझौते  होते  हैं  इनसे  लोगों  को  विश्वास
 में  लेने  की  जरूरत  है  !  मैंने  कल  भी  बोला  था  और  आज  इस  सदन  के  जरिए  फिर  कहना  घाहता  हूं  कि
 यदि  बेरोजगारी  खत्म  करने  का  सपना  देखा  था  तो  इस  तरह  से  अन्याय  नदों  होना  चाहिए  ।  चाहे  कांग्रेस
 की  सरकार  चाहे  वी०जे०पी०  की  सरकार  हो  या  किसी  और  दल  की  बेरोजगारी  को  छत्म

 करने  के  लिए  यदि  सही  कदम  उठाना  है  तो  हमें  यह  देश्वना  है  कि  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्राप्त  होमा

 चाहिए  ।  जब  मँनीफफस्टो  में  कहा  है  तो  जरूर  होना  चाहिए  |  साथ-साथ  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत

 सरकार  के  जितने  भी  विभाग  हैं  डनमें  अनुसुचित  जनज!ति  के  लोगों  का  बंकलॉग  पूरा  नहीं  भरा

 गया  एक  समयबद्ध  प्रोग्राम  बताथा  जाना  चाहिए  ताकि  गरीब  लोगों  को  नौकरी  मिल  सके  ।

 लिखे  लोगों  को  यह  कहा  ज  ता  है  कि  कंपेबल  नहीं  इस  तरह  की  अड्बन  डालकर  उनको  रहू  कर '
 दिया  जाता  इस  तरह  से  नहीं  होना  चाहिए  ।  रोजगार  कार्यालय  से  पढ़े-लिछे  सोगों  की  फियस  इकट्ठी '
 करके  उनको  रोजगार  देना  चाहिए  ।

 आज  हमारे  जितने  पब्लिक  अंडरटेकिग्स  हैं  चाहे  बैंक  रेलवे  एयर  इंडिया  या  और

 इंस्टीट्यूशन्स  सब  जगह  बैकलॉग  मैं  रि+वेस्ट  करूंगा  कि  जहां  अनुसूबित  जनजाति  के

 ,  लोगों  को  नौकरी  देने  का  प्रयत्न  करें  वहीं  दूसरे  जो  पढ़ें-लिशे  लोग  जो  पिछड़े  समाज  के  लोग  हैं

 उनको  भी  जो  नौकरी  मिल  सकती  हैं  देनी  चाहिए  ।

 पे  आज  भारत  के  सबसे  ज्यादा  लोग  गांवों  में  रहते  उनकी  बेरोजगारी  को  खत्म  करने  के
 ख्फल  नहीं  हो  पा  रहे  जैसे  मैं  पहाड़ी  क्षेत्र  की  बात  करता  हूं  ।  पहाड़ी  क्षंत्रों  में  बेरोजबारी
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 का  बहुत  चलन  है  ।  वहां  की  फसलों  में  बीमारियां  लगती  कोई  साई  वैज्ञानिक  वहां  जाने  के

 लिए  तैयार  नहीं  होता  बच्चों  को  पढ़ाने  के लिए  अध्यापक  भी  हिल्‍ली  एरिया  में  जाने  से  कतराते

 पहाड़ी  क्षेत्र  की  ख्षेती  में  बीमारी  लगती  जैसे  मेरे  क्षत्र  में  रेणुका  तहसील

 कई  ऐसे  महकमें  हैं  जहां  पर  आप  डेली  वेजिस  पर  नियुक्तियां  करते  उनको  आप  12-13  Fo
 देते  हैं और  जिनकी  पक्की  नोकरी  हैं  उनको  1800  २०  के  करोब  देते  उनको  चन्द  महीनों  के  लिए
 दरखा  जाता  है  और  फिर  तीन  महीने  के  बाद  उनकी  सवविस  ब्रेक  कर  दो  जाती  भारत  सरकार  मे

 एम्पलाइज  की  भर्तो  करने  पर  पाबंदियां  लगाई  हुई  ऐसी  ही  पाबंदी  राज्य  सरकारों  ने  भी  लगाई  हुई
 बजट  घाटे  पर  काबू  पाने  के  लिए  ही  यह  प/बंदी  लगाई  गई  है  ।  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  यह  पाबंदी

 हठा  श्री  जानी  इसके  साथ-साथ  जहां  जहां  चपड़ासियों  और  सफाई  कर्मचारियों  के  पद
 रिक्त  पड़े  हुए  हैं  उनको  शीघ्र  भरा  जाये  जिससे  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  काबू  पाया  जा  सके  ।

 अभी  हमारे  एक  भाई  ने  कहा  कि  इंजीनियर  पढ़े  नौजबान  कंडक्टर  का  पद  पाने  के  लिए

 दरख्वास्त  करते  यह  बहुत  दुर्माग्य  की  बात  है  ।  इसको  आप  देखे  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बता  दूं  कि  कुछ  ऐसे  माननीय  सदस्य  हैं  जिन्हें  इस  सत्र  के  दौरान
 बोलने  का  समय  नहीं  मिला  है  ।

 भी  कृष्ण  दत्त  सुह्तानपुरी  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  सदस्य  ।0  मिनट  बोलता  है  ।

 भो  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  अंत  में  एक  शेर  कहकर  मैं  अपनो  बात  समाप्त  करता  हूं  :

 के  गलीचों  पर  धनवान  के  बेटे  सोते  जिनकी  बदोलत  सब-कुछ
 वह  रात  को  बैठ  रोते  धनवान  खजाना  भरता

 कानून  फिर  हिफाजत  करता  मजदूर  बेचारे  रो-रो  कर
 तकदीर  की  रयाही  धोते

 शिलाई  तहसील  चौपाल  तहसील  सोली  क्षंत्र  यद्वां  अदरक  का  प्रोडक्शन  होता  है  ।
 आज  उसका  बीज  खराव  हो  गया  इससे  जिन  लोगों  को  रोजगार  मिलता  था  वह  सारा  समाप्त  हो
 गया  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  इस  कीड़े  को  दूर  करने  के  लिये  काफो  शोजबीन  की  लेकिन  कोई  हल  नहीं
 निकल  सका  ।  इसी  प्रकार  से  सेव  के  पेड़  पर  भी  यह  बीमारी  लगी  हुई  इससे  काफी  नुकसान  हो  रहा
 है  और  उसको  दूर  करने  का  कोई  इल।ज  नहीं  खोजा  जा  रहा  इस  बीमारी  को  दूर  करने  के  लिये  जो
 दवाइयां  मिलती  थीं  वे  बहुत  महंगी  हो  गई  हैं  ।  मेरा  आग्रह  है  कि  अपप  इसके  लिये  कोई  पग

 किसान  जोकि  हम  को  बहुत  कुछ  पैदा  करके  देता  वह  देशवाध्तियों  का  बहुत  भला  करता  है  ६
 बह  बंहुत  देशभक्त  है  ओर  देश  को  आगे  ले  जाने  के  लिये  प्रयत्तशील  बह  दिन-रात  कम  करके  इस
 देश  को  आगे  ले  जाने  के  लिये  काम  करता  इस  कारण  इसको  इग्नोर  नहीं  करना  चाहिये  और  उश्षको
 ऊपर  उठाने  के  लिये  सोबना  चाहिये  ।  किसानों  को  अपनी  उपज  के  उचित  दाम  मिलें  इसका  आप  ध्यान

 ,  रहें  ॥  इससे  लोगों  को  गांवों  में  रोजगार  प्राप्त  होता  हमारी  सरकार  बेरोजग्  रो  को  छत्म  करने  के

 लिग्रे  एग  उठ़ा  रही  इन्दिरा  जी  के  स्रमय  में  जो  जम्ीनें  एशॉेंट  कौ  गई  थीं  उसके  कड़डे  अभी  ढक
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 उतको  प्राप्त  नहीं  हुए  पांच  बीघे  जमोन  उनको  एलॉट  की  गई  थी  ।  जे  उस  पर  कब्जा  पाने  के  लिये
 भरढ़क  रहे  आपने  कहा  था  कि  इससे  आप  बे  रोजगारी  को  खत्म  करेंगे  लेकिन  वे  तो  घर  से  ही  बेरोजगार
 हो  गये  राज्य  सरकारों  को  हिदायत  होनी  चाहिये  कि  जहां-जहां  इस  तरह  के  केसिज  हैं  और
 बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिये  जो  इस  तरह  के  पग  उठाये  गये  उसका  कड़ाई  से  पालन  होना
 बाहिये  ।  जिन  लोगों  के  जायज  पट्टे  हैं  ओर  जो  उनको  एलाटमेंट  है  उन  पर  उनको  कब्जे  दे  दिये
 थाने  बाहियें  ताकि  बेरोजगारी  की  समस्पा  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 भी  संतोष  कुमार  गंगबार  मान्यवर  पिछले  कई  वर्षों  स ेइस  विषय  पर  चर्बा  हम
 सुन  रहे  हैं  पर  ऐसा  लगता  है  कि  ज्यों-ज्यों  इसका  इलाज  किया  जा  रहा  त्यों-त्यों  मर्ज  बढ़ता  जा
 रहा

 बेरोजगारी  का  हिसाब-किताब  ऐसा  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  देश  में  पंजीकृत
 बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  एक  करोड़  थी  ओर  इस  समय  यह  5  करोड़  हमें  यह  लग  रहा  है  कि
 जब  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  समाप्त  होगी  तो  यह  संख्या  10  करोड़  से  कम  नहीं  दइक्‍्कीसवीं
 सदी  में  जब  हम  पदार्पण  करेंगे  तो  देश  की  आबादी  एक  अरब  से  ज्यादा  होगी  और  यहां  पर  बे  रोजगार
 लोगों  की  संदया  कम  से  कम  40  करोड़  मैं  तो  यह  इसलिए  बता  रहा  हू  कि  यह  तो  पंजीक्षत
 संख्या  40  करोड़  जो  संख्या  बताई  यह  वह  जो  टोटल  मिलाकर  संख्या  देश  को  अधिकांश
 आबादी  80  प्रतिशत  जनता  गाँव  में  बसती  है  भौर  लेतिहर  मजदूरों  के  बारे  जो  खेती  पर  निर्भर
 करते  जिनका  रोजगार  कार्यालय  से  कोई  वास्ता  नहीं  ऐसे  वेरोजगारों  की  संब्या  कितनी  है  उसका

 वास्तव  में  आकलन  लगाकर  हमको  फंसला  करना  मैं  कुछ  बहुत  ज्यादा  इस  संदर्भ  में  नहीं  कहना

 चाहता  हु  ।

 हजारों  वर्ष  पहले  जब  हमारे  देश  के  अंदर  गांव  ही  बहुसंझ्या  में  शहर  कम  थे  तब  गांव  के
 अंदर  जो  स्वरोजगार  योजना  मैंने  पढ़ा  यह  लिखा  है  कि  केवल  नमक  खरीदना  पड़ता  बाकी

 सारी  व्यवस्था  गांव  के  अंदर  पैदा  हो  जाती  उसके  हिसाब  से  सब  लोग  काम  करते  थे  और  कोई
 भी  आदमी  बेरोजगार  नहीं  मैं  इस  बात  को  आगे  बढ़ाना  नहीं  चाटता  मैं  केबल  इतना  कहना
 चाहता  हो  कि  सत्ता  में  परिवर्तन  कई  बार  हुए  और  जो  भी  पत्ता  में  जैसे  जब  श्री  वी०पी०सिंह
 सत्ता  में  आये  तो  उन्होंने  मुख्य  रूप  से  वह  कहा  कि  हम  रोजगार  के  अधिकार  को  संविधान  का  अग

 बनाएंगे  ।  हर  पार्टी  और  प्रत्येक  दल  अपने  मैनीफैस्टो  में  इस  बात  को  निश्चित  रूप  से  जोड़ता  पर

 इसके  कारण  क्या  इसका  किस  ढंग  से  निराकरण  किया  इसके  बारे  में  बिचार  करना  आवश्यक  है
 भ्रौर  आज  बेरोजगारों  की  संध्या  जो  निरन्तर  बढ़  रही  अगर  इमके  हिसाब-किताब  को  हमने  नहीं
 लगाया  तो  वास्तव  में  जो  देश  के  सामने  आने  वाली  समस्‍यायें  उनका  हम  सही  ढंग  से  हल  तहीं  कर

 पायेंगे  ।

 आज  हम  कम्पनियों  की  बात  करते  हम  भ्रौद्योगिक  प्रगति  की  बात  करते  उद्योग  धरे  -

 बड़े  लगाते  अभी  पेप्सी  की  बात  ज्यादा  हुई  और  उसकी  बहुत  सारी  बातें  सामने  पेप्सी  के

 बारे  में  यह  कहा  गया  था  कि  पहले  ही  साल  में  25  हजार  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  पर  जब
 बिकता  सामने  आई  तो  50-60  करोड़  की  योजना  के  बाद  भी  850  लोगों  को  ही  रोजगार  मिल्र

 यह  वास्तविकता  सामने  आई  ।  इस  हिसाब  से  लोगों  को  सोचना  और  समझना  चाहिए  कि  वास्तव  में  हम

 देख  के  भविष्य  का  फंसला  कैसे  कर  पायेंगे

 मैं  बहुत  ज्यादा  बातें  न  कहकर  कुछ  दो  तीन  सुझाव  अरूर  देना  भाहू  बास्तव  में
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 हमारे  बहुत  से  साथी  और  बहुत  कुछ  लोग  इस  पर  बोनना  चाहते  मैं  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में
 सरकार  विबार  करे  और  उसके  हिसाब  से  फंसला  देश  के  भ्रन्दर  पढ़े  नौजवान  बढ़  रहे  हैं
 और  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिल  रट़्  आज  रोजगार  को  इस  हिसाब  से  पढ़ाई  में  लगाया  जाय  कि
 निश्चित  रूप  से  दोनों  एक-दूसरे  के  पूरकः  बनकर  काम  देश  के  अन्दर  आई०टी०आई०  ओर

 पोलीटैक्नीक  जो  संस्थान  उन्हें  खोलकर  कुशल  श्रमिकों  को  ट्रेनिंग  दिये  जाने  हेतु  इन  पर  अधिक

 पैसा  व्यय  किया  जाय  ।  रोजगार  केन्द्रित  नई  शिक्षा  नीति  बनाई  जाय  और  इसके  व्यवद्वारीकरण
 की  प्रक्रिया  शुर  की  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  स्वरोजगार  हेतु  लाभप्रद  सार्थक  योजनायें
 विकसित  की  कृषि  उत्पादकता  और  फसल  उत्तादन  दक्षता  में  इजाफा  किया  जाय  ।  गरीबी  की
 रेखा  के  नीचे  जीवन-यापन  करने  वालों  को  परिचय-पत्र  दिये  जाये  और  एक  भअन्त्योदय  की  योजना
 प्रारम्भ  की  जाय  जिसमें  उनको  रोजगार  के  लिए  प्राथमिकता  दी  यह  कुछ  ऐसी  चीजें  हैं  कि  अगर
 इनको  हमने  व्यवहार  में  उत'रा  और  इसके  हिसाब  से  हमते  काम  किया  तो  निश्चित  रूप  से  जो  देश  का
 स्वरूप  हम  बनाना  चाहते  जो  हम  देश  को  इक्कीसवीं  सदी  में  ले  जाना  चाहते  हैं  और  हम  चाहते  हैं
 कि  देश  का  नौजवान  बेरोजगार  न  हो  तो  यह  बात  सदी  है  कि  अगर  हमने  नौजव।न  को  काम  नहीं
 हम  पुराना  इतिहास  उठाकर  देश  में  जितने  भी  ब्ान्दोलन  हुए  दुनिया  में  जितने  भी  परिवतन

 हुए  सब  नौजवानों  के  द्वारा  हुए  अगर  हमने  नौजवानों  को  अच्छी  दिशा  नहीं  नौजवानों  को
 काम  का  सही  सही  रास्ता  नदीं  तो  उसके  पास  दो  ही  रारते  रह  या  तो  बह  देश  के
 निर्माण  में  काम  करेगा  या  फिर  वह  दूसरे  धन्घे  अपनाएगा  ।

 दूसरा  धन्धा  मैंने  इसलिए  कहा  कि  आज  पूरे  देश  के  अन्दर  आतंकवाद  भी  फंला  हुआ  है  ।  उसमें
 कौन  लोग  हैं  ?  अगर  आप  बहुसंख्या  में  देखें  तो  उसमें  सब  नौजवान  हम  उसको  काम  नहीं
 उसको  अच्छा  रोजगार  नहीं  उसकी  शिक्षा  की  सद्दी  व्यवस्था  नहीं  कर  पायेंगे  तो  वास्तव  में  यह्‌
 परेशानी  की  बात  होगी  ।  आज  हम  देखते  हैं  कि  स्कूलों  में  प्रवेश  का  मौसम  है  ।  आज  60,  70  और  80
 परसेण्ट  अंक  लेने  वाले  बच्चों  को  विद्यालय  में  प्रवेश  न  मिले  और  प्रवेश  मिल  जाय  ठो  विद्याध्ययन  करने
 के  बाद  उनको  नौकरो  न  मिले  तो  वास्तव  में  किसको  दोष  दिया  जायेगा  ?

 वास्तब  में  इस  सब  की  जिम्मेदारी  हम,री  और  इस  सरकार  की  तथा  इस  देश  को  चलाने  वालों
 की  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहूगा  कि  मैंते  जो  सुझाव  दिए  उनके  माध्यम  से  इसके  बारे  में
 फंसला  यह  बास  बिल्कुल  सह्दी  है  कि  अगर  हम  1992  के  वध  में  न्यूनतम  वेतन  के  हिसाब  से  फँंसला
 करें  और  यह  तय  कर  लें  कि  हम  सब  को  रोजगार  गारन्टी  देते  हैं  तो कम  से  कम  एक  वर्ष  में  ।4  हजार
 करोड़  रुपए  का  वेतन  देना  पड ़गा  ।  रोजुगार  उपलब्ध  कराने  लिए  इतना  ही  रुपया  और  देना
 क्या  30  हजार  करोड़  रुपए  हम  इस  वर्ष  में  लगा  सकते  हैं  ?  क्या  इस  हिंसाब  से  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  ?
 निश्चित  रूप  से  आज  आवश्यकता  दस  बात  की  है  कि  देश  के  गांवों  को  प्राथमिकता  दी  जाए  ।  गांवों  के
 अन्दर  कुटीर-उद्योगों  के  विकास  को  प्राथमिकता  दी  जाए  ओर  उसी  हिसाब  से  एक  ऐसा  महौल  बनाया

 ताकि  गांवों  स ेलोग  शहर  की  ओर  न  आयें  ।  आज  उल्टा  हो  रहा  आज  जो  भी  नौजवान  हो
 जाता  वह  शहर  की  ओर  भागता  वह  गांव  के  काम  में  अदचि  रखता  पढ़ने-लिखने  के  बाद
 इस  बात  को  सोचता  है  कि  गांव  का  क!म  बिल्कुल  ख”ब  काम  उसका  कोई  लाभ  नहीं  मैं  कहना
 चाहता  हू  कि  एक  हिन्दुस्तान  देश  ही  ऐसा  देश  जहां  पर  खेती  की  स्थिति  बहुत  ही  दयनीय  खेती
 करने  वाले  को  बहुत  घराब  नजरों  से  देखा  जाता  है  ।  मैं  चाहता  हु  कि  सरकार  अपनी  नीति  को  बदले
 ओर  इस  प्रकार  का  माहौल  बनाए  कि  हर  पंचायत  ग्राम  सभा  केन्द्र  में  ऐसे  रोजगार  के  अवसर
 उपलब्ध  जिसमें  कि  सब  को  मौका  दिया  जिसमें  हाथों  को  काम  दिया  वास्तव  में
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 15  1915  बेरोजगारी  के  बारे  में  गैर-स  रकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संक

 तभी  हम  सही  मायने  में  महात्मा  गांधी  न ेजिस  भारत  की  कल्पना  की  जो  स्वरूप  महात्मा  गांधी  ने
 इस  देश  के  लिए  दिया  उसके  हिसाब  से  हम  कुछ  कर  पायेंगे  ।

 मैं  ओर  ज्यादा  न  कहते  अपनी  बात  को  समाप्त  करते  हुए  कहना  चाहू  एक  निजी  संकल्प
 तो  हमारे  माननीय  सदस्य  लेकर  आए  हैं  और  इसी  के  साथ-साथ  हमारे  भाई  श्री  मुकुल  वासनिक  जी  का
 भी  एक  संकल्प  पड़ा  हुआ  दोनों  को  जोड़  कर  सरक।र  अपनी  तरफ  से  कोई  प्रस्ताव  जो  वास्तव
 में  इस  प्रकार  का  माहौल  बनें  कि  वास्तव  में  युवाओं  को  मौत्रा  देने  के  लिए  सही  ढंग  के  काम  हो  रहे
 मैं  कुछ  सुझाव  और  देना  चाहुंगा  नोकरी  पाने  के  लिए  लोग  इधर  से  उधर  दौड़ते  रहते  उनको  एक
 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जाने  आने  में  इतना  व्यय  करना  पड़ता  है  कि  वास्तव  में  रोजगार  पाना  उसके
 लिए  बड़ा  भारी  काम  होता  मैं  चाहता  हु  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  ध्यान  दें  और  युवकों  के
 कल्याण  के  लिए  योजना  बनाए  ।  एक  छोटा  सा  धम  आबंटित  न  कर  आज  आवश्यकता  इस  बात  की
 है  कि  देश  का  निर्माण  कराने  क ेलिए  एक  माहौल  बनाया  जाए  और  उसके  हिसाब  से  जरूरी  है  कि  वह
 इस  हिसाब  से  विचार  करे  कि  देश  को  जो  आने  वाली  पीढ़ी  वह  कैसी  बन  रही  है  और  किस  दिशा
 में  चल  रही  है  ।  वास्तव  में  जब  ऐसा  तब  हमारा  समाज  ।

 आपको  बहुत-बहुत  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 की  नवल  किशोर  राय  :  उपाध्यक्ष  अभी  हम  लोग  बेरोजगारी  की  समस्या
 पर  गम्भौरता  से  सदन  में  विचार  कर  रहे  माननीय  श्री  तेज  नारायण  ने  गैर-सरकारी
 निजी  संकल्प  सदन  में  पेग़  किया  है  ।  मैं  उस्त  संकल्प  के  पक्ष  में  और  जो  बेरोजगारी  की  समस्या  उसके
 पक्ष  में  कुछ  तथ्यों  को  आपके  सामने  आपके  माध्यम  से  सरकार  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 बेरोजगारी  के  संदर्भ  में  माननीय  सदस्य  ने  पांच  करोड़  अंकित  बेरोजगारों  की  संख्या  रोजगार
 कार्यालय  में  बतलाई  है  |  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  सभी  बेरोजगार  रोजगा  र-कार्यालयों  में

 नहीं  जा  पाते  इसलिए  बेरोजग।रों  की  संख्या  मेगी  समझ  में  कम  से  कम  12  करोड़  की  है  ।  देश  में
 लगभग  वतंमान  समय  में  84  करोड़  की  आबादी  है  और  लगमग  55  प्रतिशत  लोग  पूर्ण  बेरोगगारी  की
 अवस्था  में  रहते  हैं  |  बेरोजगारी  ऐंਂ  भी  दो  श्रेणियां  हैं--एक  वे  बेरोजगार  जो  गरीब  अशिक्षित  हैँ
 और  दूसरे  वे  जो  शिक्षित  वे  रोजगार  हैं  |  बे  गोजगारों  की  संड्या  कम  से  कम  ।2  करोड़  है  और  बाड़ो  अन्य
 लोग  भी  बेरोजगार  हैं  ।  इसके  कारण  वर्षों  में  जो  बेरोजगारी  की  हालत  हम  और  आप
 जानते  हैं  कि  शिक्षा  की  दोषपूर्ण  नीति  और  शिक्षा  में  रोजगारोन्मुखी  व्यवस्था  नहीं  शिक्षा  में  यो

 गड़बड़ी  है  और  योजनाओं  को  भी  समय  सीमा  के  अन्दर  पूरा  नहीं  किया  जाता  देश  में  भूमि  सुधार
 लम्बित  है  और  भूमि  सुधार  जमीन  पर  नहीं  उतर  पा  रहा  इन्ही  कारणों  से  और  इन्हीं  बिम्दुओं  के
 कारण  बेरोजगारों  का  तांता  लगता  जा  रहा

 बेरोजगारी  बढ़ती  जा  रही  है  और  इक्क्रीसवी  सदी  में  काफी  लोग  और  बेरोजगार  होने  बाले
 मान्यव  मैं  आपके  स/मने  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी  जो  बेरोजगारी  के  निदान  के  लिए

 अशिक्षित  बेरोजगारों  को  काम  देने  के  लिए  ग्रामीण  विकास  के  कार्यक्रम  में  आर०  एल०
 ई०  जी०  एन०  आर०  ई०  पी०  अन्ट्योदय  कार्यक्रम  के  जरिए  गरीबी  रेखा  के  नीचे  के  लोगों  को
 आई०  आर०  डी०  पी०  में  ऊपर  उठाने  का  कार्यक्रम  किया  आज  मैं  इस  सदन  में  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  जो  टोटल  कार्यक्रम  चगाए  भी  वे  के  सब  कागम  पर  ही  90  प्रतिशत
 मात्र  10  प्रतिशत  उसमें  से  अमीन  पर  व्यवह्यार  में  उतरा  इन  कारणों  से  भी  बेरोज  गारी  की  समस्या

 हा
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 बेरोजगारी  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सरदेस्थों  के  कार्य  कां  संकल्प  है  1991

 दिन-प्रतिदिन  गंभीर  होती  जा  रही  जिसके  परिणामस्वरूप  और  विधि-व्यवस्था

 में  गड़बड़ी  देश  में  पंदा  होती  जा  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  बतलाना  चाहता  हूं  और  इप  गेर-सरकारी

 निजी  संकल्प  के  सामने  सरकार  से  भो  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  कानून  और  नियम
 रास्ता  बने  जिससे  कि  जो  बेरोजगारी  अपने  यहां  पर  हैं  उन  सारे  के  सारे  लोगों  की  समस्याएं  हल  हो  सकें

 धोौर  इन  समस्याग्रों  के  आगे  बढ़ने  की  बजाए  बेरोजगारी  में  कमी  आए  और  नौजवान  आतंकवाद  और

 इस  प्रकार  के  अन्य  कार्यों  में  स ेनिकलकर  रोजगारोन्मुश्बी  योजना  के  तहत  रोजगार  में  आगे  आदें  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  अकुशल  और  अशिक्षित  बेरोजगारों  के  लिंएं
 जो  गांवों  में  काम  का  माहौल  ब्रवाहर  रोजगार  से  लेमर  एन०  आर०  ई०  पी०  तक  वह  जमीन  पर

 नहीं  उसमें  TT  मजबूरी  नहीं  दी  गई  इसलिए  वहां  से  श्रमिकों  का  पलायन  होने  लगा  ।  पंजाब
 और  हरियाणा  से  लोग  भागने  लगे  ।  मैं  बिह।र  से  आता  हूं  इसलिए  यह  सब  मैं  आपके  सामने  बता  रहा
 हूं  ।  मैं  यह  भी  कहना  हूं  कि  शिक्षित  बे  रोजग।रों  के  लिए  नौकरियों  के  अलावा  स्वनियोजन
 क्रम  चलाथा  उस  स्वनियोजन  में  जो  अव्यावहारिक  पहलू  है  उस  अव्यावहारिक  पहलू  के  कारण  जों
 भी  कोई  काम  करना  चाहता  है  शिक्षित  वे  शिक्षित  बे  रोजग।र  स्वनियोजन  के  जरिए  अपना
 काम  ठीक  ढंग  से  नहीं  कर  पाता  ।  उन्हें  जो  ऋण  मिलता  है  वे  बिजली  एवं  अन्य  समस्याओं  के  कारण

 गढ़बडा  जाता  है  और  उनके  ऊपर  ऋण  का  बोझ  बढ़  जाता  है  ।

 अब  मैं  केवल  आपको  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  शिक्षा  में  जो  दोषपूर्ण  नीति
 उन  कारणों  से  भी  हमारे  यहां  बेरोजगारी  में  दिन-प्रति-दिन  बढ़ोतरी  होती  जा  रही  है  ।  मैं  आपको  स्मरण
 दिलाना  चाहता  हूं  कि  अपने  देश  के  बाहर  जापान  एवं  अन्य  जगहों  में  छोटे-छोटे  उद्योग  को  घर-घर  में
 लगाया  गया  ऐसो  शिक्षा  दी  गई  मैं  आपके  माध्यम  से  मांग  करना  चाहता  भारत
 सरकार  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  शिक्षा  में  आमूलचल  परिवर्तत  किथा  जाए  और  शिक्षा  को

 गारोन्मुखी  बनाया  इसी  प्रकार  उदाहरण  के  तोर  पर  मैं  यह  भी  कहना  याहृता  हूं  कि  बटन  और
 जो  छोटे-छोटे  घरों  में  भी  बन  सकती  वे  डालमियां  और  बड़े-बड़े  उद्योगों  में
 ने  बनवाई  बड़े  उद्योगों  में  छोटे  सामान  के  निर्माण  पर  रोक  लगाई  छोटे  डच्चीगों  को
 बढ़ाया  जाए  और  कृषि  पर  आधारित  छोटे-छोटे  उद्योग  लेकर  बेरोजगारों  को  उसमें  समायोजित  कियाँ

 उनकी  रोजगार  दिया  जाए  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जनता  विश्वनाथ  प्रताप  शिंह  के
 शासन  काल  में  जो  वायदा  उस  समय  जो  लागू  होने  वाला  संविधान  में  संशोधन  करके  काम  के
 अंधिकार  को  मौलिक  अधिकार  में  शामिल  करके  नौजवानों  को  जोड़े  जाने  को  बात  मैं  रह  कहना
 चाहता  हूं  कि  शीघ्र  ही  देश  के  नौजवानों  को  बेरोजगारी  की  समस्या  को  देखते  हुए  काम  के  अधिकार
 को  मौलिक  अधिकार  में  शामिल  करके  देश  के  नौजवानों  को  मुख्य  धारा  में  जोड़ा  बाना  चाहिए  भीर  बड़े
 पैमाने  पर  योजना  को  समय-सीमा  में  पूरा  करते  हुए  और  शिक्षा  को  रोजगारोन्मुखी  बनाते  हुए  काम  के
 अंधिकार  को  मौलिक  अधिकार  में  शामिल  करके  रोजगार  की  समस्या  का  निवारण  होना  मैं
 एक  दो  बातें  और  कह  कर  भ्रपनी  बात  समाप्त  करू गा  ।

 में  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  मुठठी  भर  बड़  घर  के  बच्चे  थी
 प्राइवेट  शिक्षा  और  अच्छी  टेक्नालाजी  की  शिक्षा  प्राप्त  कर  लेते  वही  रोगग।र  पा  जाते  हैं  और  गरीब
 का  लड़का  बेरोजगारी  में  कराहता  रहता  उसके  पास  तकनीकी  शिक्षा  नहीं  जिसकी  बजह  से
 बह  रोजगार  नहीं  प्राप्त  कर  छोटा  उद्योग  नहीं  चला  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  चाहे
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 15  1913  बेरोजगारी  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकल्प

 माननीय  सदस्य  की  संतान  हो  या  भंगी  को  संतान  सबकी  शिक्षा  एक  सम/न  होनी  प्राइवेट
 को  बंद  कर  चाहिए  और  नगर  तथा  गांव  में  एक  समान  की  होनो

 ताकि  भेदभाव  न  रहे  ओर  सब  के  लिए  रोजगा  रोन्मुद्दी  शिक्षा  की  व्यवस्था  होनी  ताकि  हर
 व्यक्ति  को  काम  मिल  सके  ।

 ्

 अंत  में  में  इस  बात  पर  दोबारा  जोर  डालना  चाहता  हूਂ  कि  काम  के  अधिकार  को  मौलिक
 अधिकारों  की  सूची  में  शामिल  जाना  जब  तक  यह  व्यवस्था  नहीं  होती  तब  तक  तमाम
 बेरोजगार  नौजवानों  को  500  रुपया  महीना  बे  रोजगारी  भत्ता  देना  आपके  माध्यम  से  मैं  यह  मांय
 रखना  बाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  अ।पके  माध्यम  से  एक  मांग  और  रखता  चाहता  हूं  कि  आज  के  बेरोजगारी  के
 आलम  में  बेरोजगार  युवक  नौकरियों  के  लिए  शहरों  में  आ  रहे  रोजगार  कार्यालयों  में  अपना  नाम
 लिखवाते  हैं  तथा  दूर-दूर  एप्लाई  करते  हैं  ।  दूर-दुर  इतको  इटरबव्यू  देने  के  लिए  जाता  होता  है  ।  मेरो

 गुजारिश  है  कि  अजियों  के  साथ  लगने  वाले  पोस्टल  आर्ड  र  समाप्त  किए  जाने  बाहिए  और

 नागपुर  और  जहां  कहीं  भी  इंटरव्यू  देने  जाना  बेरोजग।रों  के  लिए  सरकारी  बसों  और
 रेलों  में  मुफ्त  यात्रा  की  सुविधा  होनी

 इन  शब्दों  के साथ  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 है  क्‍  शो  सुबर्त  मुखर्जी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आज  हमारे  देश  में  बेरोजगारों  की

 गंभीर  समम्या  है  और  इस  समस्या  पर  खाली  चर्चाएं  करने  से  और  बेक।रों  की  संक्या  आदि  का  अध्ययत

 करने  से  काम  नहीं  बल्कि  हमें  सोचना  होगा  कि  यह  बेकारी  क्‍यों  किन  नीतियों  के  कारण

 *३कारी  है  और  किस  तरह  से  यह  बेकारी  दूर  हो  सकती  है  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  हम  समय  बढ़ायें  ?  यदि  ऐसा  तो  कितना  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  एक  खण्टा  बढ़ा  देते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  घण्टे  समय  बढ़ाया  जाता  है  ।

 भी  सुबत  मुखर्जो  :  उपाध्यक्ष  बेरोजगारी  दो  तरह  की  है  ।  एक  शिक्षित  बेरोजग।र  जो

 इम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  अपना  नाम  दर्ज  करते  हमारे  देश  में  ऐसे  भी  बेकार  हैं  जो  गांव  के  लोग

 जिनको  शिक्षा  नहीं  मिली  इम्पलायमेंट  एक्सचेंज  के  जरिए  उनको  नौकरी  मिल  सकती  ऐसी  धारणा

 उनकी  नहीं  इसलिए  इम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  वे  अपना  नाम  दर्ज  नहीं  कराते  ।  जब  हम  चर्चा  करते

 हैं  तो  हमारे  सामने  जो  शिक्षित  बेकार  हैं  उनकी  संख्या  आती  लेकिन  जो  अशिक्षित  बेकार  जिनको

 नहीं  मिली  है  और  जो  इम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  अपना  नाम  दर्ज  नहीं  कर  सबतते  छनकी  संदवा

 नहीं  आती  उनके  बारे  में  अभी  चर्चा  में  बात  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  बोला  कि  5  करोड़
 शिक्षित  बेरोजगार  हमारे  देश  में  हैं  ।  में  कहना  ह्‌  अगर  5  करोड़  शिक्षित  बेकार  जिनका  नाम

 इम्पलायमेंट  एक्सबेंज  में  दर्ज  है  तो  7  करोड़  या  8  करोड़  बेकार  या  इससे  भी  ज्यादा  बेकार  गांवों  में

 ज़ो  इम्पलायमेंट  एक्सबेंज  में  अरना  नाम  दर्ज  नहीं  कराते  उतको  भी  हमें  हिसाब  में  लेना  पड़े गा  ।

 249



 बैरोजगारी  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकल्प  6  1991

 उनके  बारे  में  चर्चा  विगत  दिनों  में  भी  हुई  ह ैऔर  अज  भी  हो  रही  लेकिन  ऐसा  कोई
 ऐसा  कोई  प्लान  क्या  निकल  पाया  है  जिसके  जरिए  हम  अन-इम्पलायमेंट  को  सोल्व  कर  सकते  हैं  ?
 अभी  हमारा  बजट  सैशन  चल  रहा  इस  बजट  सैशन  में  उद्योग-धन्धों  पर  बातचीत  कृषि  पर
 बातचीत  लेकिन  कहीं  पर  भी  हमने  नहीं  देखा  कि  बेकारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए
 कोई  तरीका  निकाला  गया  चुंकि  मुझे  बहुत  कम  समय  इसलिए  मैं  अपने  कुछ  सजेशन्ज  *

 रथना  चाहता  हूं  ।  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  यहां  कृषि  पर  निर्भेर  लोग  कितने  प्रतिशत

 आदमी  कृषि  पर  निर्भर  कर  सकते  यह  सोचना  पड़  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  40  फीसदी  लोग
 कृषि  पर  तिभर  कर  सकते  इतनी  ही  जमीन  हमारे  पास  बाकी  60  फीसदी  आदमियों  के  लिए

 दूसरा  कोई  बन्दोबस्त  करना  पड़े  यहां  पर  माननीय  मनमोहन  सिंह  जी  भी  बैठ  जब  वे  बजठ  रख

 रहे  ये  तो  उन्होंने  इस  तःह  से  बत!या  कि  विदेशों  के  बाजारों  में  हमारी  सामग्री  बेचने  के  लिए  दरवाजे
 खोलने  पड़ेंगे  और  उनका  सामान  यहां  लाने  का  बन्दोबस्त  किया  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  क्या

 हम  अपने  देश  में  बाजार  तैयार  नहीं  कर  सकते  अगर  ऐसा  किया  जाए  तो  हमारे  देश  से  बेकारी
 काफी  हद  तक  दूर  हो  सकती  है  ।  हमारे  देश  में  कितने  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  वास  करते
 प्रधान  मंत्रों  जी  बोल  रहे  आंकई  अगर  ये  बता  सकें  तो  मैं  इनका  स्वागत  करू  परसेंट  से
 क्या  होगा  ?  परसेंट  से  कुछ  नहीं  होगा  |  लेकिन  हमारे  देस  में  ज्यादातर  आदमी  गरीबी  की  सीमा  से  नीचे
 वास  करते  ये  सब  जानते  इनके  खरीदने  की  ताकत  बढ़ाने  की  कोई  स्कीम  हमने  ली  है  ?  नहीं  ली

 40  फीसदी  आदमियों  के  अन्दर  जमीन  का  बंटवारा  कर  जमीन  का  डी-सेंट्रलाइजेशन॑  कर  सकें
 तो  ठोक  ।  40  फीसदी  लोगों  के  पास  अपनी  जमीन  ऋण  अगर  उनको  दिया  अनुदान
 दिया  जाए  तो  उसमें  जो  पैदा  होगा  उस  पैदावार  को  बेच  कर  वह  अपने  खरीदने  की  ताकत  को  बढ़ा
 सकते  हैं  ।

 |मसाल  के  तोर  पर  हम  कहते  वियतनाम  एक  छोटा  सा  देश  अमेरिका  में
 के  विरुद्ध  उन्होंने  लड़ाई  की  लग।तार  17  साल  तक  लड़ाई  करने  के  बाद  वियतनाम  आजाद
 सबसे  पहले  वहां  के  किसानों  की  हालत  को  सुधारने  का  बन्दोबस्त  उन्होंने  किया  ।  कैसे  किया  ।  वहां  के
 किसानों  के  सामान  को  सरकार  ने  ज्यादा  दाम  पर  खरीद  लिया  और  राशन  के  जरिए  कम  दाम  पर  बेच

 कर  सब  आदमियों  की  खरोदने  की  ताकत  बढ़ायी  ।  नतीजा  यह  हुआ  कि  वहां  पर  जितने
 आदमी  कृषि  पर  निर्भर  करते  थे  वे  कृषि  की  ओर  चले  गए  और  बाकी  आदमी  उद्योग  के  धन्धे  में
 चले  गए  ।  वहां  पर  बेकारी  बहुत  हृद  तक  कम  हो  इन  सब  बातों  को  सोचना

 हमारे  देश  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  कह  रहे  रिकार्ड  के  आधार  पर  कहा  जाए
 तो  44  प्रतिशत  या  44.35  प्रतिशत  लोग  वहां  पर  बेकार  हैं  ।  लेकिन  कंसे  बेकार  हैं  ?  वहां  पर

 जो  कृषि  मजदूर  उनके  पास  जमीन  नहीं  लेकिन  वे  किसान  उत  तरह  के  मजदूर  भी  वहां
 पर  अपने  नाम  इम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  दर्ज  करते  हैं  ।

 इ्सालए  यह  सोचना  पड़े  गा  कि  वहां  पर  इतनी  संख्या  लेकिन  गांवों  की  बे  रोजगा  री  वहां  बहुत
 हृद  तक  दूर  हुई  प्रधान  मंत्री  जी  गांवों  के  कृषि  मजदूरों  के  ब'रे  में  चर्चा  कर  रहे  थे  कि  उनको  काम
 नहीं  मिलता  है  ।  पश्चिम  बंगाल  ऐसी  जगह  है  जहां  खेत  मजदूर  को  रोजाना  काम  मिलता  पहले
 ऐसा  नहीं  था  ।  पहले  तीन  महीने  का  काम  मिलता  था  लेकिन  अब  रोअआना  काम  मिलता  अब  खरीदने
 की  ताकत  बहुत  आगे  बढ़  गई  है  ।  इस  तरह  से  सोचना  पड़ गा  कि  हम  उनको  कंसे  काम  में  ला  सकते  हैं  ।

 कम्प्युटर  के  लिए  अब  हम  चले  जा  रहे  हैं  कि  बीसवीं  शताब्दी  में  देश  को  ले  जायेंगे  ।  कम्प्युटर  देने  से  देश
 |
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 जरूर  आगे  बढ़ना  चाहिए  ओर  कम्प्युटर  का  इस्तेमाल  होना  लेकिन  किस  हालत  में  इश्तेमाल
 करेंगे  जबकि  देश  में  करोड़ों  लोग  बेकार  कम्प्युटर  की  बजह  से  काफी  लोग  बेकार  हो  रहे  कुछ
 ऐसी  जगह  जरूर  है  जहां  पर  कम्प्युटर  का  इस्तेमाल  होना  हर  जगह  कम्प्युटर  का  इस्तेमाल
 देश  में  हो  सकता  है  या  यह  सोचना  जरूरी  इन  बातों  को  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहता
 हूं  ।  केन्द्र  सरकार  में  जो  खाली  जगह  उनको  कम्प्युटर  के  जरिये  भरा  जा  रहा  स५से  बड़ा
 विभाग  है  ।  जहा  पर  23-24  लाख  को  बजाए  40-50  लाख  लोग  काम  कर  सकते  लेकिन  वहां  पर
 काम  करने  वालों  की  संख्या  कम  हो  गई  है  ।  अब  वहां  पर  9  ला  लोग  काम  कर  रहे  हैं  बयोंकि

 कम्प्युटਂ  मशीन  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  ग्रामीण  उद्योग  के  बारे  में  भी  कहा  गया

 है  ।  अगर  एक  तरफ  प्रादमी  को  खरीदने  की  ताकत  को  बढ़ाया  जाए  तो  दूसरी  तरफ

 ग्रामीण  उद्योगों  को  बढ़ाया  जाए  ।  जब  इंडस्ट्रीयल  पालिसी  के  बारे  में  चर्बा  हो  रही  थी  तो
 ग्रामीण  उद्योग  के  बारे  में  भी  बात  हुई  मंत्री  जी  ने  उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  पग्राभीम  उद्योगों  का
 धपान  है  ।  ग्रामीण  उद्योगों  के  जरिये  गांव  के  बेरोजगार  लोगों  के  लिए  काम  का  बंदोबस्त  किया  जा
 सकता  है  ।  पोल्टरी  या  मुर्गी  पालना  या  फिश  रीज  छोटी-छोटी  स्क्रीम  शुरू  की  जा  सकती  हरिजन
 लोग  भी  सूअर  पालते  हैं  और  गाय  रखने  जैसी  स्क्रीन  से  गांवों  की  बेकारी  दूर  हो  सकती  इन  बातों

 को  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  बहुत  दिनों  से  इस  तरह  की  चर्चा  करते  आ  रहे  लेकिन

 यह  काम  नहीं  होता  हमारे  देश  में  आजकल  डिवीजीव  फोसेंध्  श्ड़ी  हो  रही  इनको  सही  ढंग  से

 रोफने  का  बंदोबस्त  नहीं  किया  गया  तो  देश  के  टुकड़े-टुकड़े  हो  जायेंगे  ।  देश  में  बेकारी  द्र  करने  के  लिए

 इसको  करता  पड़े गा  ।  माननीय  सदस्य  इस  प्रस्त।व  को  लाए  हैं  तो  मैं  उसका  रामर्थन  करता  में  यह्‌

 कहना  चाहता  हूं  कि  बेरोजगारों  को  काम  देने  की  स्वीकृति  संविधान  में  दी  जब  तक  काम  नहीं  दे

 पायेंगे  तो  उनकी  भत्ता  देंगे  या  इसके  बारे  में  अलग  से  चर्चा  की  जा  सकती  आपने  मुझे  बोलने

 का  वक्‍त  दिया  इसलिए  मैं  घन्यवाद  देते  हुए  अपनी  बात  खत्म  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  श्री  पेहमान  ।

 डा०  पी०  बल्लल  पेरूसान  :  मैं  तमिल  में  बोलू गा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आपने  इसकी  सूचना  दे  रश्ली  है  ?

 डा०  पी०  वल्लल  पेरूमान  :  जी  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  तब  कृपया  आप  रूपांतरण  संबंधी  व्यवस्था  किए  जाने  जाने  तक  प्रतीक्षा

 कीजिये  ।

 अगले  वक्ता  श्री  सुकुल  वासनिक  हैं  ।

 ओऔ  सुकुल  बसक्ृण्ण  वासनिक  :  मैं  बेरोजगारी  की  समस्या  १२  चर्चा  के

 लिए  लाए  गए  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हम  सब  के  लिए  यह  अत्यन्त  खेद  का  विषय  है  कि

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  44  वर्षों  के बाद  भी  हमारे  देश  में  बड़ी  संख्या  में  लोग  बेरोजगार  जब  हम
 बेरोजगारी  की  बात  करते  हैं  तो  हम  उन  लोगों  के  बारे  में  बात  करते  हैं  जिनके  पास  आज  तक  आमदनी

 का  कोई  साधन  अथवा  कोई  कामकाज  नहीं  है  ।  ऐमे  आंकह  हमारे  पास  उपलब्ध  मैं  यह  उल्लेश

 करना  चाहूंगा  कि  माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  परसों  अपने  कथ्य  में  यह  स।त  किया  था  कि  समाज  का

 एक  बहुत  बड़ा  भाग  अल्य-रोजगार  में  ऐसे  आंकड़  हमारे  पास  नहीं  हैं  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  ऐसे  लोग
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 जो  भले  ही  आज  रोजगार  में  हैं  किन्तु  जिनके  सामथ्यं  और  क्षमता  का  हम  पूर्ण  संभव  हृद  तक  उपयोग

 नहीं  कर  पाए  भी  लक्षित  बर्ग  होना  चाहिए  जिम्त  १र  हमें  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिए  तथा  ,
 ऐसे  कार्यक्रम  लागू  करने  च/हिएं  जिनसे  उनको  पूर्ण  रोजगार  के  अवसर  मिल  सकें  ।

 पहले  बोल  चुके  बहुत  से  सदस्यों  ने  भी  बहुमूल्य  सुझाव  दिए  हैं  और  मैं  भी  इन  सुझावों  का  ,
 समर्थन  करता  मैं  यह  संकेत  करना  चाहूंगा  कि  हर  सरकार  तथा  विभिन्‍न  राजनीतिक  दल  चुनावों  के

 चुनावों  के  बाद  तथा  चुनावों  से  ठीक  पहले  भी  वार-बार  रोजगार  जनता  के  सामने  जाने  का
 सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  राजनीतिक  कार्यक्रम  बनाते  रहे  परन्तु  मुझे  यकीन  है  कि  यह  सरकार
 अथवः  कोई  भी  पिछली  सरकार  समस्या  की  प्रकृति  तथा  समस्या  की  गहराई  को  आंकने  के  किसी
 व्यवस्था-बद्ध  प्रयास  को  सही  जामा  पहनाने  में  नाकाम  रही  है  !

 हमारे  यहां  योजना  आयोग  रोजगार  कार्यालय  हमारे  पास  इन  निकायों  से  हम  कुछ  आंकड़े
 प्राप्त  करते  हैं  परंतु  यह  हम  भलीभांति  जानते  हैं  कि  देश  में  रोजगार  कार्यालय  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य

 नहीं  कर  रहे  योजना  अयोग  देश  में  बेरोजगारी  के  सही  आंकड़ों  का  पता  नहीं  लगा  पाया  है  ।  इसलिए
 मैं  यह  मानता  हूं  कि एक  तरफ  हम  अपने  इंजीनियरिंग  मेडीकल  कालेजों  जहां  दान  के  रूप
 में  शुल्क  लिया  गया  कुकुरमुत्तों  की तरह  से  उगते  जा  रहे  हैं  लेकिन  इस  बात  का  हमें  आभास  नहीं  है
 कि  आगामी  5  या  6  वर्षों  मे ंसमस्या  और  अधिक  जटिल  बन  जाएगी  ।  अपने  इंजीनिय री
 तथा  इलेक्ट्रोमिक  उद्योग  के  विकास  को  ध्यान  में  रखकर  हममे  ऐसी  कोई  योजना  वनाने  का  कभी  भी
 प्रयास  नहीं  किया  कि  आने  वाले  5  वर्षों  में  कितने  डाक्ट  इंजीनियरों  ऐनाइस्थिशियन
 शियन  आदि  की  आवश्यकता  होगी  ।  हमने  इस  बारे  में  कोई  योजना  नहीं  बनाई  ।  जब  तक  कि  हम  इस  7
 तरह  की  योजना  नहीं  बनाते  तो  मेरे  विचार  से  इस  दिशा  में  हमारे  कोई  भी  प्रयास  सहो  दृष्टिकोण  नहीं
 होंगे  ।  ये  संस्थाएं  हजारों  इंजीनियर  तथा  डॉक्टर  बना  रही  हैं  ।  ये  डाक्टर  तथा  इंजीनियर
 इतना  भारी  प्रावेशिक  शुल्क  अदा  करने  के  बाद  जव्र  इन  संस्था  थों  से  बाहर  आते  हैं  और  जब  वे  देखते  हैं
 कि  भारत  सरकार  के  पास  इन्हें  लाभप्रद  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  की  पर्याप्त  क्षमता  नहीं  है  तो
 यह  लोग  कुण्ठाग्रगरत  हो  परिणाम  क्‍या  होगा  ?  हिंसा  नेबसलाइट  आंदोलन  ऐसे
 आंदोलन  होंगे  जैसे  कि  आंध्र  प्रदेश  महाराष्ट्र  के  कुछ  हिग्सों  उड़ीसा  तथा  बिहार  में  हो  रहे  हैं  ।
 आंदोलन  बढ़  केवल  यही  ही  नहीं  बल्कि  जहां  कहीं  भी  शिक्षित  युवाओं  को  रोजगार  के  अवसर
 नहीं  वहां  किसी  तरह  से  वे  काला  धन  पैदा  करने  की  ओर  आकर्षित  होंगे  ।  बहुत  अधिक  युवा
 लोग  जिनकी  शक्ति  तथा  सामथ्य  राष्ट्र  निम/ण  के  क्षियाकलापों  के  प्रयोग  में  लाई  जा  सकती  उनकी
 शक्ति  तथा  सामथ्यं  का  ऐसे  लोग  लाभ  उठाएंगे  जो  राष्ट्र  को  बर्बाद  करना  चाहते  हैं  तथा  जो  हमारी
 जिक  व्यवस्था  को  बर्बाद  करना  चाहते

 है

 अतः मैं यह बताना चाहूंगा और मांग करना चाहूंगा कि यह सरकार साफ-साफ कह चुकी हैं कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करना इस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी--इस सरकार को राष्ट्रीय श्रम शक्ति योबना आयोग का गठन करना चा[,ए और जैसे ही यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है इसे समाप्त कर दिया जाना लेकिन एक स्थाई संस्था के रूप में इसे योजना संबंधी कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में हुए विकास के अनुसार रोजगार के अवसरों के लिए योजना बनाने का कार्य जारी रखना चाहिए और तत्संबंधी वास्तविक आंकड़ प्रस्तुत करने चाहिएं । एक कुछ आंकड़ दिये गये थे कि हम इतना रोजगार के अवसर उत्पन्त करेंगे । ये आंकड़े सदी नहीं यदि हम व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते तो सरकार को स्थाई रूप 252
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 राष्ट्रीय  श्रम  शक्ति  योजना  आयोग  का  गठन  करना  चाहिये  ताकि  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने
 संबंधी  ब्यौरा  तैयार  किया  जा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पहले  बोल  चुके  कुछ  सदस्यों  ने  यह  मांग  की  है  कि  काम  के  अधिकार  को
 संविधान  में  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  इस  मांग  का  समर्थन  बरता  हूं  ।  अनेक  ऐसे  भी  सदस्य  थे
 जिनका  यहे  कहना  था  कि  यदि  एक  बार  काम  के  अधिकार  को  संविधान  में  शामिल  कर  लिया  गया  तो
 इस  पर  कार्यवाही  करने  के  लिये  सरकार  के  पास  पर्याप्त  संसाधनों  बा  अभाव  होगਂ  ।  यदि  सरकार  के
 पास  पर्याप्त  ससाधनों  का  अभाव  होगा  तो  इस  अधिकार  का  कार्यान्वयन  कर  पाना  सरकार  के  लिए

 मुश्किल  हो  जाएगा  ।  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  हूं  ।  कई  ऐवे  मामले  सुनने  में  आये  हैं  जहां  अनावश्यक  थर्ना

 होता  यदि  हम  सरकारी  स्तर  पर  व्यर्थ  खर्च  को  यदि  हम  उन  कार्यक्रमों  क ेलिए  बजट  आबंटन

 को  रोकें  जो  उच्च  वर्ग  को  विलासिता  की  सुविधाएं  प्रदान  करता  है  और  यदि  हम  इन  कार्यक्रमों  का
 कार्या्वयन  सक्षमतापूर्वक  करें  तो  जाहिर  है  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  संसाधन  होगा  और  हम  काम  के

 अधिकार  को  कार्यान्वित  कर  सकने  में  सक्षम  होंगे  ।

 मैं  इस  मांग  का  पूरा  समर्थन  करता  हूं  और  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  यदि  इस  सन्न

 में  संभव  नहीं  हो  तो  कम  से  कम  अगले  रात्र  में  सरकार  काम  के  अबरिकार  को  संबंधानिक  अधिकार

 बनाने  के  लिये  संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिये  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करे  |  रोजगार  कार्यालय

 की  कायं  प्रणाली  को  सुधारने  की  भी  आज  भारी  जरूरत  है  ।
 मेरे  क्षंत्र  में  और  अन्य  क्षेत्रों  में

 य ेकई  ऐसे

 मामले  देखने  में  आये  हैं  कि  कई  लोगों  ने  दस  या  पन्द्रह  वर्ष  पहले  रोजगार  कार्यालय  में  नःम  दर्ज

 कराया  था  लेकिन  आज  तक  उन्हें  किसी  साक्षात्कार  के  लिए  एक  भो  नहीं  आई  ।  ओर  कुछ

 ऐसे  भी  लोग  हैं  जिन्हें  नाम  दर्ज  कराने  के  कुछ  ही  महीने  या  कुछ  वर्षों
 के  बाद

 ही  ‘mre’  मिल  गई  ।

 यहां  ध्यान  देने  की  जरूरत  हमें  इसे  रोडने  की  जरूरत  यदि  बड़  पैमाने  पर  कम्प्यूटरीकरण

 की  जरूरत  है  तो  हमें  रोजग।र  कार्थालप  का  कम्प्यूटरीकरण  करना  चाहिये  और  कई
 तरौके

 अपनाने

 चाहिएं  जो  यह  सुनिश्चित  कर  सके  कि  जिन  लोगों  ने  अपना  नाम  पहले  दर्ज  कराया  था  उन्हें  काल  पहले

 मिले  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  अनेक  आंकड़े  दिये  मेरे  पास  भी  कुछ  आंकड़े
 हे

 ।  रोजगार  कार्यालयों

 ने  सरकार  को  सूबना  दी  है  कि  फरवरी  1991  तक  1,39,75,500  ,39,75,500  ऐसे  युवक
 किक

 रोजगार  दिया
 गया  जिनकी  शैक्षिक  योग्यता  मैट्रिक  स ेअधिक  थी  ।  इसी  प्रकार  !,36,39,900  मंट्रिक  पास  लोगों  को

 -  रोजगार  नहीं  मिला  |  फिर  उसी  1,91,36,300  ऐसे  लोग  थे  जो  मैट्रिक  से  नोबे  थ ेऔर

 बेरोजगार  थे  ।

 ये  बहुत  ही  खेदजनक  आंकड़े  हैं  4,67,51,7001  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  यह  सही  आंकड़े  हैं

 और  ये  पूरे  आंकड़  लेकिन  अपूर्ण  आंकड़ों  के  रूप  में  भी  येहों  तो
 यह्‌

 लेदजनक  स्थिति  है  और  मैं
 :

 सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  आंइड  ही

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  12  करोढ़  से  ऊपर  आप  तो  धिर्फ  इम्प्लायमेंट

 एक्सचैन्ज  के  फीगर  बता  रहे  हैं  ।

 झी  मुकुल  बालकृष्ण  बासनिक  :  यह  जो  रीसेन्‍्ट  फीगर  वह  मैंने  क्बोट  की  अलग-प्रसग

 समय  पर  अलग-अलग  फीगर  क्योट  की  जाती

 4  353



 बेरोजगारी  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकल्प  6  1991

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  आप  ब्राहर  इम्प्लायमेंट  एक्सजेन्ज  के  कितने  लोग  हैं  जो

 खेतिहर  मजदूर  हैं  और  जो  अनइम्प्लायड  हैं  ?

 भी  मुकुल  बालहझृष्ण  वासनिक  :  मैं  वही  चीज  कह  रहा  हूं  ।  यह  तो  सिर्फ  इम्प्लायमेंट  एक्सचेन्ज
 में  दिये  हुये  फिगस  ये  फिगसं  कितने  सही  और  गलत  हैं  इसके  बारे  में  हमेंਂ  यहां  कोई  जानकारी

 लेकिन  इतनी  भी  जो  फिगसं  हैं  ये  बुत  डरावनी  फिगस  ये  बहुत  बड़ी  फिगर  हैं  और  ये  फिगर  धिर्फ

 उन  लोगों  की  हैं  जो  ब ेरोजगार  जो  खेत  में  जाकर  काम  कर  रहे  जिनका  हम  पूरी  तरह  से

 ौरिशयल  यूज  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  जिससे  एक  बहुत  बड़ा  राष्ट्रीय  नुकसान  आज  देश  को  हो  रहा  बसे

 लोगों  की  कोई  फिगर  आज  तक  सरकार  ने  किसी  तरह  से  वर्क  आउट  करने  की  कोशिश  नहीं  की  ।  तो

 जो  चीज  आप  कह  रहे  उत्तते  मैं  पूरी  तरह  से  सहमत

 ]
 दो  या  तीन  बातें  हैं  जो  मैं  आपको  ध्यान  में  लाना  चाहता  लेकिन  इस  मामले  को

 मैंने  कई  बार  उठाया  मैं  आपके  पास  इस  बात  को  बार-बार  लाना  नहों  चाहता  हूं  कि  एक  तरफ  तो

 हम  प्रतिबद्धता  व्यक्त  करते  रहे  हैं  कि  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करेंगे  लेकिन  होता
 जाता  कुछ  भी  नहीं  राष्ट्रपति  संसद  के  दोनों  सदनों  को  संबोधित  करते  हुए  कहते  हैं  कि  जगार
 के  अवसर  व्यापक  पैमाने  ९२  उत्पन्न  किए  जाएंगे  ।

 कई  राजनीतिक  दलों  के  घोषणापत्रों  में  भी  इस  तरह  की  प्रतिबद्धता  व्यक्त  की  गई

 हम  बार-बार  समाचारपत्रों  में  इस  आशय  की  खबरें  पढ़ते  हैं  कि  मन्त्रालयों  में  या  केन्द्रीय  सरकार
 के  अस्य  विभागों  में  नई  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाएगा  ।  इससे  हम  बहुत  ही  बिप्तित  और  कुपित
 होते  कुछ  राज्य  ऐवे  भी  हैं  जो  प्रतिबन्ध  लगा  चुके  हैं  और  कुठ  लगाने  की  योजना  बना  रहे  हैं  ।

 यह  जानलेवा  कदम  है  ।  यदि  हम  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रतिबन्ध  नहीं  हटाते  तो  जहां  यह्‌
 लगाया  गया  वहां  बे  रोजगार  आदमी  उन  क्षेत्रीं  में  प्रतिक्रिया  करेंगे  और  बहुत  ही  बुरी  प्रतिक्रिया
 बध्यक्त  करेंगे  ।

 यह  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  के  द्वारा  इस  संबंब  में  श्राश्वासन  दिया  जबकि  कदम

 कुछ  और  ही  उठाये  गये  ओर  यदि  वेरोजगार  युवक  बुरी  तरह  प्रतिक्रिया  करते  हैं  तो  जो  कुछ  भी

 होगा  इसकी  जिम्मेदारी  सरकार  पर  होगी  ।  इसके  लिए  युवकों  पर  दोषारोपण  नहीं  होना  चाहिए  ।

 जब  मैं  पूरक  प्रश्न  करता  हूं  तो  माननीय  वित्त  मन्त्री  कहते  हैं  कि  सदश्यगण  दोनों  हझाथ
 में  लड्डू  नहीं  ले  सकते  ।

 दोनों  हाथ  में  सांसद  लड्डू  नहीं  रश्ल  सकते  ।  एक  तरफ  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  सरकार  को
 खर्च  कम  करना  दूसरी  तरफ  कहा  जाता  है  कि  नौकरियों  में  ज्यादा  भर्ती  होनी  चाहिए  ।  दोनों
 कास  नहीं  हो  सकेंगे  ।  सरकार  अपना  श्वर्च  कम  करने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  ओर  वह  करते  समय

 '

 जो  भी  कदम  जरुरी  हैं  वे  उठाने  होंगे  ।  इस  तरह  का  बयान  माननीय  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  दिया  था  ।
 मैं  यह  साफ  तौर  पर  कहना  चाहूंगा  कि  हम  गत्रनमेंट  का  ध्विफे  वही  खब  कम  करने  की  बात  कर  रहे  हैं
 जो  एक  वेस्टफुन  एक्सपेंड्रीचर  है  ।  जो  सरकारी  ख  जरूरी  बहु  सरकार  को  करना  पड़  गा  और  बह
 क्षत्र  पूरा  करने  के लिए  अगर  हमारे  किसी  नागरिक  के  लिए  कोई  सैक्तिफाइस  करने  की  जरूरत  तो
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 वह  संक्रिफाइस  होगा  ।  भ्रगर  हिन्दुस्तान  की  सीमाओं  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  को  खं  करना
 जरूरी  तो  भारत  का  हर  नागरिक  वह  खर्वा  पूरा  करने  के  लिए  जो  भी  बलिदान  करने  को  जरूरत
 वह  बलिदान  देने  को  तैयार  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  वह  ख  कम  करने  के  लिए  कह  रहा  हूं  जो  वेस्टफुल  एक्सपेंडीचर  जो
 आवश्यक  खर्च  वह  तो  होगा  ही  ।  वह  तो  करना  ही  चाहिए  और  उसके  लिए  देश  का  हर  नागरिक
 जो  भी  त्यागपत्र  करने  की  जरूरत  दह  बेस्टफूल  एक्सपेंडीचर  वह  है  जैसे  मंत्रियों  के  पीछे

 पांच-पांच  और  गाड़ियां  घूमती  हैं  ।  अ।ज  किस  तरह  से  सरकारी  भफसरों  के  बरों
 दफ्तरों  में  नोकर-चाकर  काम  करते

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  आप  मंत्रिमंडल  में  शामिल  न  हीं  इसलिए  ऐसा  बोल  रहे

 भी  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  ऐवी  बात  नहीं  अगर  आप  मेरो  बात  से  सहमत
 तो  ऐसा  नहीं  तो  वसा

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  गाड़ियां  आज  सरकार  चला  रही
 उनमें  जिस  तरह  से  बेहिस।ब  तेल  खर्च  किया  जा  रहा  श्राज  नौकर-चाकर  हमारे  सरकारी  दफ्तरों

 में  घूमते  नजर  आ  रहे  तो  इस  वेस्टफुल  एक्सपेंडीचर  को  कम  करने  की  जरूरत

 उपाध्यक्ष  नागपुर  में  तो  डिप्टी  डिबी  नल  कमिश्नर  ने  अपने  अमिश्नर  के  खिलाफ  एक
 कम्पलेंट  फाइल  की  महाराष्ट्र  सरकार  के  डिवीजनल  कमिश्नर  के  खिलाफ  कि  कमिश्नर  के  काम  से  जब
 गाड़ी  ज्यादा  नहीं  तो  उन्होंने  उस  गाड़ी  को  अपने  बोबी-बच्चों  को  स्कूल  लाने  भोर  ले  जाने  के
 लिए  काफी  दिया  जिसका  कई  हजार  रुपये  का  बिल  इस  प्रकार  से  वह  अधिकारी  बधाई  का  पात्र

 जिसने  अपने  सोनियर  आफीसर  के  खिलाफ  कम्पर्लेंट  की  ।  इससे  यह  भी  पता  चलਂ  है  कि  गबनेंमेंट  का
 खर्चा  किस  तरह  से  हो  रहा  ठो  यह  तो  एक  उदाह*ण  है  ।  इस  तरह  के  उदाहरण  देश  के  प्रलग-अबग
 प्रदेशों  अल  ग-अलग  भागों  में  हो  सत्नते  मैं  तो  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि
 रियों  पर  लोगों  के  रक्षने  से  वेस्टफुल  ए4सपेंडीचर  नहीं  होगा  |  भ्रगर  आप  4  लोगों  को  नौकरी  तो

 राष्ट्रीय  सम्पत्ति  का  निर्माण  उससे  राष्ट्र  को  सम्पत्ति  लेकिन  अगर  आप  इस  तरह
 गाड़ियों  पर  और  तेल  पर  खजं  करने  तो  राष्ट्र  को  इससे  बहुत  बड़ी  हानि  पहुंचेगी  ।

 5.00  भ०प०

 वहू  हानि  जल्दी  रोकने  में  यदि  सरकार  नाकामयाब  रहेगी  तो  देशवासी  सरकार  को  कभी  भी

 माफ  नहीं  करेंगे  ।

 अन्त  में  मैं  सिर्फ  इतना  कहना  चाहूंगा  कि जिस  तरह  के  आश्वासन  सभी  राजनैतिक  दलों  ने  दिये  हैं
 उन  आश्वासनों  को  महं  नजर  रखते  हुए  कांग्रेस  ने  भी  इस  तरह  का  आश्वासन  दिया  उन  आश्वासनों
 बी  पूर्ति  करने  के लिए  उनका  कदम  आगे  बढ़ना  चाहिये  ।  नहीं  तो  जैसा  माहौल  डड़ीसा

 पैर  बिहार  में  आज  जहां  पर  लोकतन्त्र  कमजोर  होता  हुआ  नजर  आ  रहा  लोक  प्रतिमिधि  पर
 विश्वास  कम  होता  नजर  आ  रहा  लोक  प्रतिनिधियों  की  प्रतिमा  लोगों  के  सामने  गिरती  जा  रही
 वैसा  माहौल  सव  जगह  हो  जाएगा  ।  हम  आश्वासन  देते  चले  यदि  उस  पृ्ति  नहीं  करेंगे  हो
 सोगों  का  लोइतन्त्र  से  विश्वास  खत्म  हो  जाएगा  और  फिर  हम  इस  देश  को  कभी  भी  एक  नहीं  रख
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 सकेंगे  ।  इतना  कहते  हुए  मैं  आयका  आभार  मानता  हूं  कि  आपने  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  करने
 के  लिए  मुझे  मौंका  दिया  ।

 *शी  पी०  पी०  कालियापेरूमल  :  सबसे  पहले  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि

 मुझे  इस  मानतीयव  समा  में  अपना  पहला  भाषण  देने  का  अबसर  दिया

 मानव  अधिकारों  की  सार्वजनिक  आधथक  तथा  सांस्कृतिक  अधिकारों  पर

 बहुपक्षीय  संधि  तथा  राजनीतिक  अधिकारों  को  मैं  मानवता  संबंधी  मैगनाकार्टा  ही  कहूंगा  ।

 सबसे  पहला  अधिकार  जो  मानवता  की  भलाई  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  चार्टर  में  उल्लिब्ित

 हैं  वह  है  जीने  का  अधिकार  ।  मुझे  ढर  है  कि  भारत  के  कई  नागरिकों  को  जीने  का  अधिकार  प्राप्त  नहीं
 हो  रहा  है  ।  जीविका  अर्जेन  का  अधिकार  जीने  के  अधिकार  का  एक  हिस्सा  हमारा  उच्चतम
 न्यायालय  भी  इस  जीविका  अर्जन  के  अधिकार  को  बहुत  मदृत्व  देश  जीने  के अधिकार  तथा  जीविका
 अरजेत  के  अधिकार  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हमें  सभी  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने

 चाहिए  तथा  बेरोजगारी  की  समस्या  को  जड  से  उखाड़ना  चाहिए  ।  कुछ  लोग  यह  तकं  देते  हैं  कि  काम
 के  अधिकार  को  हमारे  संविधान  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  तथा  इसे  मौलिक  अधिकारों  में  सम्मिलित
 करने  के  लिए  उचित  कदम  उठाने  परन्तु  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  हमारे
 संविधान  का  अनुच्छेद  2।  पहले  से  ही  इसका  सरंथन  करता  है  तथा  काम  का  अधिकार  इसमें  दिया  गया

 इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  मैं  काम  के  अधिकार  को  अपने  मौलिक  अधिकारों  में  शामिल  करने  के
 प्रस्ताव  के  विदद्ध  हूं  ।  परन्तु  मैं  इस  तथ्य  को  उजागर  कर  रहा  हूं  कि  इसे  पहले  ही  संविधान  में  दिया
 गया  है  ।

 जीवन  का  अर्थ  केवल  पशुओं  की  भांति  जीना  नहीं  इसमें  जीविकाज न  तथा  व्यक्तित्व  का
 विकास  करने  के  अवसर  भी  शामिल  हैं  ।  प्रत्येक  व्यवित  का  जीवन  स्तर  ऐसा  होना  चाहिए  जिसमें  उसे

 केबल  अपने  लिए  बल्कि  अपने  परिवारजनों  तथा  दूसरे  आश्रितों  क ेलिए  वस्त्र  तथा
 चिकित्सा  सुविधाएं  प्राप्त  हों  ।  जब  हम  अपने  देश  के  विशाल  जनशक्षाधारण  की  दशा  पर  गौर  करते  हैं
 तो  हम  पाते  हैं  कि  इनमें  स ेअधिकतर  लोगों  की  मूल  आवश्यकताएं  पूरी  नहीं  होतीं  तथा  इनमें  से  बहुतों
 के  पास  काम  नहीं  रोजगार  के  अवसर  नहीं  हैं  तथा  जीविकार्जन  के  साधन  नहीं  इस  बेरोजगारी
 की  समस्या  को  हम दो  श्रेणियों  में  बांट  सकते  एक  वर्ग  है  शिक्षित  बेरोजगारों  मैं  महसूस
 करता  हूं  कि  इनकी  रामस्या  इन  परिस्थितियों  »  हमेशा  के  लिए  दूर  नहीं  की  जा  सकती  ।  परन्तु  फिर
 भी  हम  कुछ  हद  तक  समाज  पर  इनके  असर  तथा  नकारात्मक  प्रभाव  को  कम  कर  सकते  वे  कौन

 लोग  जो  इस  प्रकार  की  बेरोजगारी  से  सबसे  अधिक  प्रभावित  मेरे  विचार  से  इस  समस्या  से
 सबसे  अ्रधिक  वे  शिक्षित्र  प्रभावित  हुए  हैं  जो  बहुत  ही  गरीब  परिवारों  से  संबंध  रखते  हैं  तथा  जिन्होंने
 पीढ़ियों  से  शिक्षा  नहीं  पायी  ।  इन  गरीब  परिवारों  की  यह  पहली  नौजवान  शिक्षित  पीढ़ी  ही  बेरोजगारी
 की  समस्या  से  सबसे  अधिक  प्रभावित  हुई  है  ।

 कई  गरीब  अभिभावकों  तथा  माताओं  ने  अपनी  जमीन  के  टुकड़  अथवा  जेवर  बेच  कर  या
 गिरवी  रश्ष  कर  प्रपने  बच्चों  को  इस  उम्मीद  से  पढ़ाया  कि  इस  शिक्षा  से  वह  सरकारी  नौकरी  पाने  में
 सफल  होंगे  ।  उन्हें  प्रभी  भी  आशा  है  कि  उनके  बच्चे  सरकारी  नौकरी  की  नियमित  आय  से  उन

 अपूर्ण  इच्छाओं  को  पूरा  करने  में  उनका  हाथ  बंटाएंगे  ।  परन्तु  जो  आज  हम  देखते  हैं  वह  एकदम  इस
 काका

 मूलतः  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुदाद  का  हिन्दी
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 उल्ट  गरीब  प्रादमियों  के  गरीब  बच्चे  जीविका्जंन  तथा  रोजगार  के  अवसर  की  चाह  में  दयदोय
 स्थिति  में  ही  रहते  बहुत  से  स्नातकोत्तर  डिग्री  तथा  डिप्लोमाधारकों  और  यहां  तक  कि  भाषाबिज्ञों
 को  भी  नौकरी  नहीं  मिलती  ।  मैंने  अपने  पैतृक  राज्य  में  स्वय  देखा  कि  तप्रिल  ब्राह्मण  भी  अत्यन्त  गरीबी
 की  अवस्था  में  अपना  अस्तित्व  बनाए  रखने  के  लिए  ज  झते  रहे

 मैं  सरकार  का  ध्यान  गरीब  परिवारों  की  पहली  पीढ़ी  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  दय्नीय  स्थिति
 की  ओर  दिलाता  विशेषकर  उन  डिप्री-धारकों  की  ओर  जोकि  बहुत  सी  प्राकांक्षाएं  लेक र
 प्राप्ति  के लिए  जी-तोड़  मेहनत  करते  उन्हें  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  तथा  सरकार  को  इसकी  तरफ
 विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।  यदि  सम्भव  हो  तो  सरकार  को  ऐसे  युवकों  १  रोजगार  में  आरक्षण  देने  पर
 विचार  करना  चाहिए  |  हम  तभी  इस  बात  का  दावा  कर  सकते  हैं  कि  हमने  इन  शिक्षित  युवाओं  तथा
 उनके  परिवारों  के  लिए  जीने  का  अधिकार  सुनिश्चित  कर  दिया

 हम  कहते  हैं  कि  महिलाओं  को  शिक्षित  होता  हम  महिलाओं  को  समान  अधिकार
 दिलाने  के  लिए  भी  जोर  देते  रहते  परन्तु  क्या  हमने  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  महिलाओं  को
 रोजगार  मिले  ?  कई  लाख  महिलाएं  डाक2र  की  उपाधि  तथा  स्तानकोत्तर  शिक्षा  प्राप्त  करमे  के  पश्चात्‌
 भी  इस  प्रणात्री  को  चुपत्चाप  सहन  करते  हैं  जिसमें  रोजगार  के  अब  र  तथा  विवाह  उनकी  पहुंच  के

 बाहर  है  |  मैंने  इसे  स्वयं  देखा  है  तथा  अ।ने  लोगों  में  मैंने  स्वयं  इसे  सहन  किया  महिलाओं  के
 कारों  का  दाबा  करना  तथा  महिलाओं  की  शिक्षा  के  लिए  शोर  मचाना  एक  निषाल  प्रयाव  ही  होगा  ।

 हम  रोजगार  का  एक  निश्चित  प्रतिशत  शिक्षित  बेरोजगार  महलाओों  के  लिए  आरक्षित  क्यों  नहीं
 करते  ?  इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  हरेक  भर्ती  में  शिक्षित  बेरो  अग/र  मद्तिलाओं  को
 प्राथमिकता  दे  ।  जब  उन्हें  रोजगार  के  अवसर  मिलेंगे  तभी  महिला  शिक्षा  का  कुछ  अर्थ  होगा
 तथा  उनका  रतर  ऊपर  केवल  तभी  स्त्री  जाति  जोकि  मानव  जाति  के  उत्थान  में  अपना  पूरा
 बोगदान  देती  अपने  अधिकारों  तथा  सम्मान  के  लिए  गये  महसूत्र

 अकुशल  बेरोजगार  युवकों  की  श्रेणी  का  दूसरा  शाग  उनकी  संख्या  अनुमान  से  भी

 अधिक  वे  करोड़ों  की  संख्या  में  ह॒ण्ारे  पूरे  देश  के  ग्रामों  में  मौजूद  इनमें  से अधिकतर  भूमिहीन

 मजदूर  तथा  गरीब  दस्तकार  हैं  उनके  अनेक  दु  थ  तथा  परेशानियां  हमने  उनके  उत्थान  तथा  उतके

 जीवन  स्तर  को  उठाने  के  लिए  उनको  रोजगार  देने  की  कई  योजन।ए  बनाई  परन्तु  जो  हमने

 किया  है  वह  बहुत  कम  है  तथा  उनके  दुःक्षों  को  बम  करने  के  लिए  बहुत  कुछ  किया  जाना  है  ।
 म लिए  देखते  हैं  कि  हमें  अपनी  सारी  ताकत  एक  ऐसी  नीति  बनाने  में  लगाने  की  आवश्यकता  है  जससे

 उनकी  यह  समस्या  हल  हो  सके  ।

 हमारे  देश  में  करीब  7  मिलियर  हेक्टेयर  परती  अनउपजाऊ  भूमि  तथा  उपजाईु

 बेकार  पड़ी  हुई  भूमि  की  श्रेणी  में  आती  हमें  ऐसी  भूमि  का  पता  लगाकर  इसे  भूमिहीन  श्रमिकों  में

 बांटता  चाहिए  ।  हमें  उन  भूमिहीन  श्रमिकों  को  पढूटा  देना  चाहिए  जो  अपनी
 जीविका

 अजन  के  लिए

 कठोर  परिश्रम  कर  सके  ।  मैं  सरकार  से  इस  उपाय  को  लागू  करने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 यद्यपि  भूमि  जोतने  वानों  को  भूमि  का  मालिक  बनाने  की  हमारी  पुरानी  घोषित  नोति
 एक

 दावा  ही  बन  कर  रह  गई  है  तथा  अभी  भी  यह  एक  प्रधूरा  बादा  ही  बनी  हुई  इसे  लागू  करने
 से

 हम  बेरोजगारी  की  समस्या  जिसने  कि  हमारे  ग्रामों  को  चपेट  में  ले  रक्षा  पूर्ण  ढंग  से
 समाध्तान  कर  सकते  हैं  ।
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 भूमि  सुधार  कानूनों  को  ईमानदारी  से  लागू  करना  चाहिए  तथा  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  घटाई
 जानी  हमें  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  में  अभूतपूर्व  परिवर्तन  करने  चाहिए  ।  हमें  उचित  कानून  बनाने
 चाहिए  जिससे  कि  बेनामी  जोतों  को  जब्त  किया  जा  सके  ।

 हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिक  निवेश  करना  होगा  ।  तभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेगरीबी  दूर  हो  सकती

 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअधिक  निवेश  करे  ।

 गरीबी  मिटाने  के  लिए  हमें  दोहरी  नीति  अपनानी  एक  ओर  हमें  बेरोजगारी  की
 स्या  दूर  करनी  होगी  तथा  दूसरी  ओर  हमें  सामाजिक  तथा  अधिक  असमानताओं  को  समाप्त  की
 कोशिश  करनी  होगी  ।  यह  व्यवहारिक  रूप  से  संभव  नहीं  कि  श्राप  जरूतों  की  अनदेखी  करते  हुये
 उत्पादन  पर  जोर  देते  जाओ  तथा  इसे  उन  सभी  लाभाधियों/हिताधिकारियों  में  बांटने  की  ओर  ध्यान
 न  दें  |  समाम  वितरण  के  बगर  उत्पादन  एक  तरह  का  विरोधाभास  है  ।  हमें  अधिक  उत्पादन  के  प्रयत्न  की
 तरफ  ध्यान  देते  समय  इसके  समान  वितरण  की  तरफ  भी  उतना  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।  केवल  यही

 हमें  गरीबी  की  हालत  में  सुधार  करने  तथा  बेरोजगारी  की  समस्या  से  निपटने  में  सक्षम  बनाएगा  ।  हमें
 बेरोजगारी  के  विरुद्ध  अपनी  लड्टाई  तब  तक  जारी  रखनी  होगी  जब  तक  कि  यह  समाप्त  न  हो  जाये  ।

 मैं  एक  बार  फिर  माननीय  अध्यक्षपीठ  का  धन्यवाद  करता  हूं  जिन्होंने  लोक  सभा  में  नये  भागे

 सदस्य  को  इस  देश  की  एक  ज्वलन्त  समस्या  पर  अपना  पहला  भाषण  देने  का  मौका  दिया  ।

 ;  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जिस  बात  के  लिए  हम  इस

 सदन  में  चर्चा  कर  रहे  यह  हपारे  देश  के  लिए  एक  बहुत  गंभीर  समस्या  के  रूप  में  भी  उभरकर  आई  '

 विशुद्ध  रूप  से  यह  हमारा  सौभग्य  होता  चाहिए  कि  जिस  देश  के  पास  श्रमशक्ति  के  नाम  पर

 हजारों  लोग  किन्तु  हमारी  यह  बदनसीबी  है  कि  जित  लोगों  की  ताकत  के  बूते  पर  हम  देश  का  ,
 निर्माण  करना  चाहते  उन  लोगों  को  काम  देने  के  लिए  उन  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए  हमारे  पास
 कोई  अवसर

 देश  की  आजादी  के  बाद  ही  राष्ट्र  निर्माण  का  जो  क।म  जिस  तरीके  से  किया  जाना  चाहिए
 उसकी  संरचना  हमने  नहीं  की  और  तब  हमारे  सामने  कोई  स्पष्ट  सरचनात्मक  ढांचा  नहीं  था  ।

 हमारी  हमारे  लोगों  को  काम  देने  की  व्यवस्था  के  बारे  में  कभी  गंभीरता  से  विचार  नहीं
 हुआ  ।  पढ़ाई-लिखाई  की  जो  व्यवस्था  देश  में  वह  अंग्रेजों  ने इस  देश  में  नौकर  बनाने  के
 लोगों  को  नौकरी  देने  के  उनकी  रोजी-रोटी  चलाने  के  लिए  जिस  शिक्षा  को  ईजाद  की  वही
 भाज  चली  आ  रही  मैकाले  की  शिक्षा  पद्धति  के  नाम  पर  कुछ  लोगों  को  क्लर्क  कुछ  लोगों
 को  उनकी  कामचलाऊ  सरकार  के  लिए  अपने  साथ  जुटाने  के  लिए  उन्होंने  जो  शिक्षा  पद्धति  उसमें
 कोई  बहुत  बड़ा  परिंवतेन  हुआ  ऐसा  मेरी  जानकारी  में  नहीं  हम  कई  प्रकार  के  परिवतंन  के
 बारे  में  सोचते  तो  किन्तु  हमारे  देश  की  श्रम  शक्ति  के  बारे  में  देश  में  जो  लोग  बेकार  बे  रोजगार  हैं
 उनके  बारे  में  सोचने  के  लिए  हमारे  पास  समय  नहीं  है  ।

 गरीबी  ओर  बेरोजगारी  एक  ही  सिक्के  के  दा  पहलू  हैं  ।  गरीबी  को  दूर  करना  है.तो  रोजगार
 देगा  है  और  रोजगार  देना  है  तो  उसके  लिए  कोई  योजना  बनानी  होगी  इधलिए  गरीबी  को  हूटाने  के
 लिए  इस  देश  में  अनेक  प्रकार  के  नारे  तो  दिये  हमने  कहा  कि  देश  में  हम  समाकञ्षवाद,लागेंगे  और
 समाजवाद  के  नाम  पर  देश  को  एक  दशक  तक  चलतग्ते  रहे  पर  समाजवाद  आया  की.ब्रात

 # कण

 सकी



 15  1913  बेरोजगारी  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकहंप

 का  बाद  विवाद  हो  पता  नहीं  उसका  क्‍या  हु  समाजवाद  का  नाम  आज  लेते  जरूर  हैं  लेकिन
 सभाजवाद  के  नाम  पर  हुआ  क्या  इसका  इसका  परिणाम  क्या  हुआ  इसके  ब।रे  में  आज  भी
 कोई  परिणाममरूलक  तथ्य  हमारे  सामने  नहीं  है  ।

 है

 .  फिर  एक  वार  गरीबी  हटाओ  की  बात  को  लेकर  लोगों  के  अन्दर  एक  भाकषंण  पैदा  हुआ  और
 गरीबी  हटाओ  ताम  पर  भी  10  वर्ष  तक  देश  शो  चलाते  उसके  बाद  भी  लोगों  की  गरीबी  ह््टी

 लोगों  को  रोजगार  मिला  बेकारी  के  बेरोजगारी  के  कारण  और  बेबसी  के  कारण
 आज  उनको  शोषण  का  शिकार  होना  पड़  रहा  आपको  पता  उपाध्यक्ष  गरीबी  एक  ऐसा
 अभिशाप  है  जिसके  कारण  मनुष्य  का  जीवन  जीना  दूभर  हो  जाता  आदमी  काम  करना  चाहता
 आदमी  परिश्रम  करना  चाहता  वह  स्वाभिमान  झौर  सम्मान  के  साथ  जीना  चाहता  है
 किन्तु  हमारी  स्थिति  यह  बनी  हुई  है  कि  हम  न  तो  उसको  रोजी-रोटी  दे  सकते  न  उसको  स्वाभिमान
 दे-सकते  न  सम्मान  दे  सकते  हैं  और  इसलिए  आज  वह  लाचार  और  इन्तजार  कर  २  हा
 है  कि  कोई  किसी  त्राता  के  रूप  में  आयेगा  और  उसकी  फिर  से  उबारने  की  कोशिश  कोई  की  जाएगी  ।  किन्तु
 सरकार  का  दायित्व  यह  तो  है  कि  समाज  के  कल्याण  की  दृष्टि  से  अनेक  प्रकार  की  जो  योजनायें  चलती

 उनको  श्रममूलक  जाय  ।

 आज  हम  नई  औद्योगिक  नीति  के  नाम  पर  अपनी  घोषणाओं  के  कारण  लोगों  को  आकर्षित  करने
 लोगों  से  वायदा  करने  का  काम  तो  जरूर  कर  रहे  है  किन्तु  रोजगार  के  बारे  में  क्या  होगा  ?  इसके

 [  बारे  में  हमारा  कोई  विचार  नहीं  रहा  ।  इसलिए  श्रम  पर  आधारित  हमारी  औद्योगिक  नीति  होनी
 चाहिए  ।  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  काम  मिल  as,  इस  प्रकार  को  हमारी  योजन।यें  होनी

 किन्तु  हुम  विदेशी  तकनीक  को  इम्पोर्ट  क'ने  के  नाम  १र  उसको  आयातित  क्ने  को  दृष्टि  से  हमारे
 लोगों  को  बेरोजगारी  के  कगार  पर  ढकेलते  चले  जा  रहे  हैं  ।

 हमारे  यहां  पर  औद्योगिक  संरचना  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिए  कि  जिसमें  अधिक
 अधिक  लोगों  को  कम  मिल  ज्यादा  से  ज्यादा  हाथों  को  काम  मिल  सके  परंतु  हो  यह  रहा  है  कि

 जो  हथकरघा  करने  वाले  लोग  वह  हट  गये  ।

 आज  गांव  में  जो  लोग  छोटे-छोटे  काम  करते  उन  कामों  को  बड़  लोगों  ने  ले  लिया  है  ।
 आज  गांवों  में  जो  बढ़ई  का  काम  कर  सकता  जो  काम  कर  सकता  था  बुम्भकार  जो  छोड़े-छोटे
 काम  कर  सवता  था  कारोगर--उन  सारे  के  सारे  लोगों  के  काम  बड़  लोगों  के  द्वारा  छीन  लिए

 गए  इसलिए  हमको  तथ  करना  होगा  कि  कौन-कौन  से  काम  सरक।र  कौन-कौन  से  काम  बड़ी
 कंपनियां  करे  और  कौन  कौन  से  काम  छोटे-छोटे  लोगों  के  लिए  छोड़  दिए  फावड़ा  बनाने  का

 दराती  बनाने  का  काम-ये  सारे  काम  जो  पहले  गांव  में  हुआ  करते  ये:सारे  के
 सारे  काम  बड़े-बड़े  उद्योगों  के  साथ  जड़  गए  गांव  में  तेल  निकालने  के  लिए  पहले  कोठा रो
 चुला  करती  गांव  के  अन्दर  और  भी  अन्य  प्रकार  की  व्यवस्थायें  बढ़ई  को  रोजगार  देने  के  लिए

 लेकिन  आज़  न्‍्गांवों  में  लाचारी  के  सिवाय  और  नहीं  है  ।  आज  गांबों  के
 अन्दर  निराशा  है  ।  गांवों  के  अन्दर  जो  खेतिहर  मजदूर  के  नाम  पर  भी  कः:म  करते  उनकी  भी  साल
 भरे  रीजगार  मिलने  के  अवसर  नहीं  बरसात  के  दिनों  में  वह  भूखा  मरता  वह  १श्स  जाता
 अपनी  सारी  की  सारी  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  उस+  लिए  वहां  कोई  उप/य  नहीं
 उसको  कोई  देखने  बाला  भी  नहीं  है  |  खेतिहर  मजदू  ९  की  दुर्दशा  देखकर  निश्चित  रूप  से  कि्षी  भी
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 मनुष्य  का  मन  विचलित  हो  सकता  लेश्नि  उसके  लिए  कोई  मौका  ही  नहीं  वह  काम  करना

 चाहता  हो  उसके  लिए  कोई  काम  नहीं  *ज  देश  में  अनेक  प्रकार  के  बांध  बनाए  जा  सकते  हैं  ।  ...
 अनेक  प्रक,र  की  योजना  श्रम  के  माध्यम  से  साथंक  बी  जा  सकती  हैं  ।  लेकिन  सारी  की  सारी  योजनाओं
 का  आयोजन  न  होने  के  इसके  बारे  में  विनार  नट्रीं  होने  के  कारण  श्रम  के  माध्यम  से  जो
 योजनायें  पूरी  कर  २बते  विन्‍्तु  वे  हती  नहधों  श्रम  के  माध्यम  से  बांध  बांध  से  सिचाई  *

 सिंचाई  से  खेती  होगी  और  खेती  में  लोग  ये  एक  दूसरे  के  साथ  जूड़ी  हुई  सारो  की
 स  री  व्य३स्थायें  इसलिए  देश  की  अ।जादी  के  बाद  हमने  अपनी  प्राथमिकता  तय  क*  ने  के  लिए  कोई
 ऐसा  काम  तहीं  जिरामे  लोगों  के  रोजगार  के  बारे  में  हम  और  विच।र  कर  सकें  ।

 जहां  तक  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  १ढ़े-लिखे  लोगों  के  आंकड़ों  संबंध  वे  आंकड़  चौंका
 देने  वाले  जनसंख्या  और  रोजगार  का  सं  धा-सीधा  संबंध  है  ।  1951  में  देश  की  आबादी  36  करोढ़
 थी  और  यह  आबादी  1991  में  बढ़  कर  84  करोड़  की  हो  आबादो  में  जो  प्रतिशत  में  वृद्धि  हुई

 वह  1051  में  13.31  प्रतिशत  1961  में  21.51  प्रतिशत  हो  1971  में  24.80
 1981  में  24.66  प्रतिशत  और  1991  में  यह  संख्या  23.50  प्रतिशत  हो  जनसंख्या  तेओी  के
 साथ  बढ़  रही  उसी  गति  से  रोजगार  »  मिलना  किन्तु  रोजगार  के  अवसर  हमने  नहीं
 बेरोजगारों  के  भां  मेरे  सामने  1988  के  आंगड़  तो  मेरे  पास  उपलब्ध  हमने  जिला
 रोजग.र  उन्‍्द्र  840  इनमें  मंद्रीकुल॒ट  लोग  के  पास  रोजग  र  नहों  उनकी  संख्या  एक
 करोड़  एक  लाख  हायर  सँकेंडरी  44  लाख  बीस  स्नातक  और  स्नातकोत्तर  29  लाख  22

 हैं  ।  इस  प्रक।र  सारे  के  मारे  जो  बेरोजगार  उनकी  सख्या  एक  करोड़  75  लाख  12

 हजार  ये  वे  लोग  जिन्होंत  नाथ  दर्जा  क  ए  हैं  और  जो  शिक्षित  नहीं  हैं  ऐसे  लोगों  की  संख्या
 '

 एक  करोड़  25  लाख  38  हजार  ।  इस  प्रकार  कुल  मिलाकर  1988  में  तीन  करोड़  50  हजार  लोग
 बेक।र  और  बेरोजगार  यदि  1989  के  आंकड़  देखें  तो  उनकी  संख्या  है  3  करोड़  27  लाक्ष  «
 76  हजार  ।  इतने  बेकार  बेरोजगार  हैं  जोकि  सरकारी  कागजात  में  दर्ज  बाकी  लोगों
 के  नाम  तो  हैं  ही  यदि  आप  इस  प्रबार  से  सारी  बातों  की  जानकारी  तो  देश  में
 जो  भी  ऐमे  लोग  उनको  संख्या  बहुत  बहुत  सारे  लोग  ऐसे  भी  जिनको  रोजगार
 पिलता  किन्तु  रोजग'र  नहों  मिलता  उनको  पूरे  समय  का  काम  नहीं  मिलता

 देश  में  बड़ी  संख्या  ऐसी  भी  जो  आबादी  का  20  प्रतिशत  होता  निश्चित  रूप
 .  से  बे  के  कगार  पर  आज  हमने  ऐो  कोई  व्यवस्था  नहीं  घर  में  काम  क*ने  बाला

 एक  और  खाने  वाले  चार  लोग  हैं  ।  इन  चारों  लोगों  के  लिए  काम  की  कोई  व्यवस्था  या  कोई  योजना

 बनाई  तो  निश्चित  रूप  से  हमारे  लिए  उस  काम  के  आधार  पर  उसके  परिणाम  हमारे  सामने

 कितु  यह  नहीं  हुआ  |  ये  सारी  की  सारी  चीजें  शिक्षा  के  बिसा  संभव  नहीं  है  ,  शिक्षा  के  प्रसार  का  काम

 हमने  या  ही  नहीं  ।  गांव  के  अन्दर  शिक्षा  देने  के  लिए  प्रौढ़  शिक्षा  की  योजना  चलाते

 किन्तु  प्रीढ़  शिक्षा  प्रौढ़  हो  गई  है  ।  वहां  शिक्षा  का  कोई  काम  नहीं  हुप्ना  हमने  शिक्षा
 में  भी  प्रेद  कर  दिया  ।  गरीब  को  शिक्षा  तो  मिलती  नहीं  गरीब  को  शिक्षा  का  अवसर

 नट्टीं  शिक्षा  हम  इसलिए  देते  हैं  कि  शिक्षा  से  ज्ञान  भ्राप्त  होता  ज्ञान  से  वद  काम  की  तलाश  कर

 सकता  है  |  काम  से  कपड़ा  मकान  पा  सकता  है  और  बह  स्वाभिमान  से  खड़ा  हो  सकता

 8  सितम्बर  को  हम  विश्व  साक्ष-ता  दिवस  मना  रहे  साथी  दुनिया  ध्यान  इस  ओर
 *

 हम  अपने  देश  में  भी  स।क्षरता  दिवस  मनायेंगें  साक्ष  रता  से  और  देम  की  साक्षरता  से  निश्चित  रूप

 ज्ञान  प्राप्त  होता  व  जानता  समझता  उस  शी  बुद्धि  बढ़ती  उसको  शोषण  से  ,
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 मुक्ति  होती  इसलिए  विश्व  साक्षरता  देने  के  संदर्भ  में  साक्षरता  के  बारे  में  विशेष  ध्यान  देना

 चाहिये  ।

 लिये  अक्षर  बात  अस्तित्व  शब्दों  को  नहीं  है
 निरक्ष रता  बना  हुआ  है  पढ़ने  को  मौन  बोलो  !  कौन  ?
 शब्द  देगा  साक्षरता  सार्थक  करेगा  ।”

 भ्राज  सारे  देश  के  सामने  प्रश्न  चिन्ह  बना  हुआ  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से

 कहना  चाहता  हूं  कि  जो  संविधान  की  भावना  है  उध्षका  आदर  किया  भारत  के  संविधान

 उद्देशिय  में  यह  लिखा  है  कि  हम  भारत  के  भारत  के  संपूर्ण  प्रभुत्व
 तंत्रात्मक  गणराज्य  बनाने  के  लिए  राष्ट्र  के  समस्त  नागरिकों  को  आधथिक  न्याय  भ्रव

 आध्िक  न्याय  जब  तक  नहीं  होगा  तब  तक  वह  अपनी  आधिक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  कर

 इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अग्न  इसके  इन्तजार  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  है  |  हेंमें  कुछ  ऐसी  योजनाएं  बनानी  ऐसे  बम  क  ने  होंगे  जिससे  बे  रोजगारों

 को  काम  मिल  सके  ।  इसके  कारण  जो  बेरोजगारी  को  विभिषिका  बढ़ती  जा  रहो  जो  असंतोष  और

 आक्रोष  बढ़ता  जा  रहਂ  उसके  कारण  भी  हमारे  देश  के  अन्दर  जो  एकता  और  एकात्म+  ता  है  उसको  भी

 खरा  पैदा  हो  रहा  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  जो  बात  हम  कहते  हैं  कि  बेरोजगारों  को  काम  दो  और

 काम  नहीं  तो  भत्ता  दो  ।  जगार  अथवा  भत्ता  जरूर  देना  चाहिए  ।  इसकी  जिम्मेद/री  सरकार  के  लिए
 भी  होनी  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  इसके  बारे  में  साथंक  रूप  से  विचार  करे  और  जो

 बेकार  और  बेरोजगार  लोग  हैं  उनको  काम  देने  के  लिए  पूरी  व्यवस्था  करें  ।

 2.22  स०प०

 सालिती  भट्टाचअर्य  पीठासीन

 क्री  सूयंतारायण  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  अपने  सांसद

 तेज  नारायण  भाई  जिन्होंने  इस  देश  में  जो  मूल  समस्याएं  हैं  बेरोजगारों  उसके  सम्बन्ध  में  हम
 लोगों  को  बोलने  का  मौका  जितने  भी  सांसद  हैं  या  पोलिटीकल  भादमी  हैं  या

 सरकार  यह  बई  पदाधिकारी  लोग  मैं  नहीं  समझता  कि  उनके  यहां  प्रस्येक  दिन  10,  50,  25,
 100  या  200  आवेदन  न  आते  अनुशंसा  कराने  के  इस  समय  का  निशान  भी

 आसानी  ठीक  से  कर  लिया  ऐसी  भी  कोई  संभावना  नहीं  लेकिन  मुझे  लगता  है  कि

 सरकार  जो  भी  रही  वह  इस  समस्या  के  निदान  का  कोई  ठोस  निदान  करना  ही  नहीं  चाहती  ।

 आज  इस  देश  में  जो  सरकारी  आंकड़े  हैं  वे  तो  4-5  करोड़  के  लेकिन  इतना  नहीं
 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  जितने  बेरोजगार  शहर  झौर  कस्ओओं  में  जिन्होंने  मपने  नाम

 एक्सचेंज  में  लिखाया  नहीं  या  अगर  उन्होंने  अपना  नाम  दर्ज  कराया  तो  उसका  नाम  दर्ज  नहीं  किया

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इन  सब  को  जोड़ने  के  बाद  ये  सारें  आंकड़  आपके  धराशायी  हो
 सबाल  यह  नहीं  है  कि  ये  आंकड़े  कितने  बल्कि  सवाल  यह  है  कि  इसका  निदान  बंसे  हो  ।

 ,  आज  कोई  भी  राज्य  की  सरकार  हो  या  केन्द्र  की  सरकार  वह  गरीबी  और  बेरोबगारो  के  नाम  पर

 आह्वान  ग-रती  चुनाव  धोषणा-पत्र  के  माध्यम  से  कि  मैं  वे'जगारी  को  दूर  करू  इस  देश  की

 ही  गरीबी  को  मिटाऊ गा  ओर  उसमें  ऐसा  माहौल  ऐसी  गरीबी  और  बेरोजग।री  की  समस्या  है  कि  लोग
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 उस  ओर  दौड़  पड़ते  उसकी  सरकार  बनती  है  और  जब  उसकी  सरकार  बनती  है  तो  फिर  उसके

 लिए  कोई  जिन्‍्ता  की  बात  नहों  रह  जाती  इसलिए  आज  इन  देश  की  समस्या  अति  भयावह  है
 बेरोजगारों  की  ओर  आज  गांव  में  ये  जितनी  भी  समस्याएं
 आज  अच्छे-बच्छे  अच्छे-प्रच्छे  बड़े  बाबू  के  बेटे  जिसे  रोजगार  मुहैया  नहीं  दो  सका  और  वे

 अपने  घर  में  अपना  पॉकेट  खर्च  नहीं  चला  वे  आज  बम्बई  या  पटना  जैसे  शहर  में

 हथियार  उठा  कर  डक्नत  करने  का  काम  किया  करते  यह  मैं  नहीं  आज  सभी  लोग  इस  बात

 को  कहते  हैं  और  यह  बातें  हमें  पेपर  के  माध्यम  से  पता  चलती  हैं  कि  अमुक  जगह  ड्क॑ती

 हुई  और  ये  पढ़े-लिसे  नौजवान  इनमें  से  कोई  अनपढ़  नहीं  होता  ।  इसका  मतलब  यह  होता  है  कि

 इस  देश  में  हम  लोग  जितने  भी  शिक्षित  या  अशिक्षिब्र  बेरोजगार  हैं  उन  लोगों  को  डक॑ती  की  दिशा  में

 हम  लोग  धकलने  का  क।म  कर  रहे  हैं  ।

 महोदय  आश्चर्थ  है  और  आश्वयं  क्‍यों  न  कोई  बाप  अपने  बेटे  को  इसलिए  पढ़ाता  हैं  कि

 उस  #  बच्चा  देश  का  बढ़ा  आदमी  अच्छी  सावस  में  नौकरी  अच्छी  तरह  से  अपना
 जीवन-य।पन  मनुष्य  के  रूप  में  लकिन  हमारी  जो  गलत  शिक्षा  नीति  उसके  कारण
 लिखाई  के  ब  वजूद  उसको  हम  अण्छी  तरह  से  शिक्षित  नहीं  कर  पाते  ।

 हम  लोगों  की  सरकार  ने  भी  गलती  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  तिर्फ  कांग्रेत  सरकार
 ने  गलती  1989  में  हमने  कहा  था  कि  हम  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकारों  की  सूची  में
 सम्मिलित  बेरोजग।री  भत्ता  देंगे  या  काम  लेकिन  जब  हमारी  सनकार  बनी  तो  हमलोग  भी  ..
 इस  काम  को  नहीं  कर  यद्‌  कहने  में  मुझे  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  है  ।  यह  इसलिए  हुआ  क्योंकि  देश
 में  ऐसी  परिस्थितियां  जिनसे  जूझने  के  जिनका  मुकावला  करने  के  लिए  हिम्मत  तथा  साहस  की
 आवश्यकता  दै  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  गांवों  में  जो  नौजवान  शहरों  के  जो  नौजवःन

 हैं  वे  सब  मद्रास  और  बंबई  में  आकर  बेठे  हुए  हैं  ।  यहां  पर  वे  छोटे-छोटे  व्यापार  कन्ते
 नौकरी  और  रोजगार  की  थ्ोज  करते  हैं  और  झुग्गी-झओड़ी  बनाकर  सड़कों  पर  रहते  यह  सरकार
 उनको  उजाड़कर  भगाने  का  क्राम  करती  आपको  अ  श्चये  होगा  कि  उस  झुर्भी-झोपड़ी  में  रहने  वाला
 नौजवान  बी०ए०  एम०ए०  मैट्रिक  पास  बिजनेस  में  निपुण  है  और  अपना  पालन-पोषण  करने  के

 लिए  आए  लेकिन  आज वे  पुलिभ  के  डंडे  खा-खा  कर  त्राहि-त्राहि  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  मेरी  बातों  की  ओर  ध्यान  दें  ।

 संसदोय  कार  मंत्री  गुलाम  नबो  :  आपकी  प्राब्लम्स  सुनने  में  मशगृल  हैं  ।

 सभापति  महोदया  मालिनी  :  यादव  कृपया  अध्यक्ष  रीठ  को  सम्बोधित
 की

 करी  सूर्य  नारायम  यादव  :  हम  तो  हर  बार  एम०  एल०  Qo  चुन  लिए  जाते
 हमारी  क्‍या  प्राब्लन  हो  सकती  प्राब्लम  तो  देश  के  नौजवानों  की  उनकी  भोर  ध्यान  देने  की
 आवश्यकता  है  ।

 सभापति  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  बे  रोजगारों  की  देश  में  जो  स्थिति  बे  ओजगारों
 को  सही  दिशा  और  सही  व्यवस्था  न  देने  के  कारण  25  प्रतिशत  नौजवानों  ने  अपने  हाथ  में  हथियार
 उठा  लिए  जंसाके  अभी  माननीय  बोल  रहे  थे  कि  बिहार  में  कुछ  ऐसे  जिले  हैं  जहां  बर

 म
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 पाकेट-म्ारने  का  धंधा  शुरु  हो  गया  है  ।  इसी  तरह  से  गोरखालैंड  की  समस्या  चल  रही  पंजाब  और
 कश्मीर  की  समस्‍या  में  मैं  नहीं  जाना  लेकिन  जहां-जहां  बेरोजगारी  की  समस्या  वहां  पर
 बेरोजगारी  ओर  गरीबी  के  चलते  इस  तरह  की  समस्याएं  उत्सन्‍्न  हो  रही  इसलिए  मैं  कहना  चाहता
 हूँ  कि  वेरोजगारी  की  समस्या  को  गंभीरता  से  लेना  चाहिए  और  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिए
 कारगर  कदम  उठाने  चाहिए  |  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  इस  समस्या  का  निदान  नहीं  हो  कोई  ऐथी
 समस्या  नहीं  होती  जिसका  निदान  न  हम  लोग  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिडारों  में
 शामिल  करें  |  सरकार  कहती  है  कि  इतना  पैसा  कहां  से  मुहैस्या  १  रवाया  इतने  लोगों  को  कहां
 से  काम  मेरा  कहना  है  कि  इतने  बड़े  देश  में  इतने  उद्योगों  को  स्था।ना  की  जाती  एक  ही  घर  में
 उद्योग  नौकरी  आफिसर  नौकरी  भी  कर  रहे  उद्योग  भी  चला  रहे  सारे  काम  कर  रहे
 मेरा  कहना  है  कि  एक  छिद्धांत  को  लागू  करेए  कि  एक  परिवार  में  जो  बालिग  उतको  एक  काम
 मिलेगा  ।  अगर  उद्योग  चताता  है  तो  नौकरी  नहीं  मिलेगी  .  नौकरी  करता  है  तो  उशेग  नहीं  मिलेगा  ।

 करने  से  हम  इस  समस्या  को  दूर  करने  की  ओर  निश्चित  रूप  से  अग्रसर  होंगे  ।

 सभापति  एक  बात  की  ओर  और  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  क'ना  चाहता  इस
 देश  में  जितने  मारूति  कार  के  शोरूम  मुझे  इस  बात  को  कहने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  है  कि

 एक  शोहूम  लोगों  ने  एक-एक  करोड़  रुपए  देकर  बंबई  ओर  मद्रास  आदि  शह-ं  में  स्थापित

 हैं  ।

 वे  करोड़ों  रुपये  खर्च  करते  लेने  वाले  कौन  यह  आपसे  और  हमसे  छिपी  बात  नहीं  है  ।

 मेरा  कहना  है  कि  बेरोजगार  नौजवानों  को  आप  यदि  पैद्रोल  पम्प  और  गत  एजेंसियां  देने  का  काम

 करोगे  तो  बेगोजगारी  का  हृद  तक  दूर  हो  सकती  यह  डिप्षीजत  आपको  नहीं  यह  डिसीजन

 हमारी  सरकार  नैशनल  फ्रन्‍्ट  की  सरकार  वी०  पी०  धिह  जी  की  सरकार  ने  लिया  उसपर

 अमल  करने  का  काम  आप

 आज  देश  में  किसान  और  किसानों  के  बच्चे  ज्यादातर  बेरोजगार  मेरा  कहना  है  कि  किसान

 को  अगर  आप  उद्योग  लगाने  के  लिए  प्रोत्साद्वित  किसान  की  जो  वह  उपजाता  अनेक

 फसलें  जैसे  मक्का  उपजाता  लेकिन  मब्रके  का  चूरा  बड़ी-बड़ी  फ्रक्टरियां  बनाती  हैं  ।

 सभापति  महोदया  :  यादव  एक  मिनट  के  लिए

 सभा  की  स्वीकृति  हो  तो  क्या  मैं  प्रस्ताव  के  लिये  आबंटित  समय  को  आधा  धण्टा  और  बढ़ा

 सकता  हूं  ?
 !

 कई  माननीय  सबस्य  :  हां  ।

 कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  प्रस्तव  जारी  रह  सकता  मंत्री  अगसी  बार

 उत्तर दे  सकते
 '

 संभार्पति  महोदय  :  इस  प्रस्ताव  पर  बोलने  वाले  बहुत  से  वक्‍ता  यदि  आप  सहमत  तो

 हम  प्रस्ताव  पर  आधा  घण्टा  और  परिचर्जा  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 ओी  सूर्य  सारायण  पावज  सभापति  मैं  कह  रहा  था  कि  अभी  भी  बड़  उद्योगपति
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 गांव  की  छोटी-छोटी  जो  बोजें  बनाते  हैं  ।  इम  तर८  के  उद्योग-धन्धे  बड़े-बड़े  उद्योगपतिथों  को  नहीं
 लगाने  देने  टाटा  3  मनी  सभापति  आप  भी  जानती  सुई  से  लेकर  ट्रैक्टर  बनाने
 का  काम  यह  कम्पनी  करती  है  ।  जो  सुई  हम  लोग  गांव  में  बना  सकते  साबुन  गांव  में  बना  सकते

 कुदाल  और  खुर्थी  हम  गांव  में  बना  सकते  हैं  ऐमे  छोटे-छोटे  धन्धों  को  गांव  के  रोजगार  को  छीना  गया

 है  और  यद  बड़ी  फैक्टरियों  में  बनना  शुरू  हो  गया  आज  से  हजारों-हजार  वर्ष  पूर्व  यह  कहा  था  कि

 जिसका  जो  काम  है  उसका  न  म  उसी  प९  रक्बा  जाएगा  ।  काम  के  आघार  पर  जातियां  बन  जो

 चमड़े  का  काम  करता  था  वह  चनार  कहताता  था  |  आज  जूता  बनाने  वाली  फैक्ट  के  मालिक  को
 चमार  क्यों  नटों  कहा  मेरा  कहना  है  कि  जो  छोटे-छोटे  उद्योग-धन्धे  जो  चीज  गांव  में  बन
 सकती  है  गांव  के  माध्यम  से  हम  ले  सकते  हैं  भौर  उससे  बेरोजग।री  दूर  क  सकते  ऐसे  लाईसेंध

 बड़ी  फैक्टरियों  को  न  दिये  ।  इससे  भी  हम  बहुत  सारी  समस्थाओं  का  निदान  कर  सकते

 बेरोअगा री  का  निदान  कर  सकते  हैं  ।

 दूसरा  हम  लोगों  की  शिक्षा  है  ।  जब  तक  शिक्षा  पढ़ाई-लिखाई  को  प्रोत्साहन  नहीं  देंगे
 तब  तक  हम  वेरोजगारी  पर  काबू  नहीं  पा  सकते  इसलिए  आज  5  करोड़  या  7  करोड़  शिक्षित  नौजवान

 हैं  और  अशिक्षित  लगभग  25-30  कुल  आबादी  का  30  प्रतिशत  |  जनसंब्या  दिन-प्रति-दिन

 बढ़ती  जा  रही  है  ।  हमारे  बच्चे  स्कूल  में  पढ़ते-लिखते  लेकिन  वे  फिर  भी  बेरोजगार  होंगे  ।  यहू  एक
 दिन  की  समस्या  नहीं  है  कि  एक  बार  समस्या  का  निदान  करने  पर  यह  समस्या  हमारे  सामने  नहीं
 आएगी  ।  इसलिए  शिक्षा  के  माध्यम  कैसी  शिक्षा  दी  जाए  ताकि  अच्छे  किसान  बन  कैसे

 कैसी  फैक्टरियां  लगायी  जाए  ऐसी  शिक्षा  देने  का  काम  करेंगे  तो  निश्चित  रूप  से  हम  इत्त  पर  कुछ
 हृद  तक  काबू  पाने  में  सक्षम  हो  सकते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  बहुत  बड़ी  बातें  चल  रही  कार्य  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  में
 लाने  की  बात  को  नेगनल  फ्न्‍्ठ  की  सरकार  नहीं  कर  पायी  इसलिए  जब  तक  आप  इस  बुनियादी  चीज
 पर  नहीं  आते  हैं  और  दस  कार्य  को  नहीं  करना  चाहेंगे  तो  तब  तक  आ३को  इस  देश  में  लोग  माननेबाले

 नहीं  हैं  |  दो  उदाहरण  देना  ।  जब  मंडल  कमीशन  को  लागू  करने  की  बात  हुई  थी  तो  आपको
 याद  होगा  कि  दिल्ली  के  चौराहों  पर  जो  जवान  बेरोजगा  Ta  से  निराश  थे  तो  जिंदा  जला  करते  वे

 सही  मायनों  में  नहीं  जले  थे  ।  वे  फ्र८टट्रेंट  बेरोजगार  नौकरी  नहीं  मिलती  खाने  के  लिए  अन्न
 नहीं  मिलता  था  तो  अपना  प्रदर्शन  करने  का  काम  किया  था  ।  यह  मंडल  कमीशन  की  वजह  से  नदीं  हुआ

 इसी  प्रकार  से  बिद्षार  में  बहुत  ट्रेनें  चलती  जब  किसी  के  धर  में  झगड़ा  होता  नौकरी  नहीं  है
 तो  जवान  कहते  हैं  कि  हमको  पंसा  दो  जिससे  हम  व्यापार  कर  सके  ।  जब  अभिभावकों  की  तरफ
 से  पैसा  नहीं  मिलता  तो  ट्रंन  के  नोबे  कटने  जाते  थे  ।  लेकिन  यह  मंडल  कमीशन  के  विरोध  में  चलना

 शुरू  हो  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जब  तक  समस्या  का  निदान  आ।प  नहीं  करेंगे  तब  तक
 देश  में  कुछ  होने  वाला  नहीं  आज  राजनीति  में  दो  नम्बर  के  ही  लोग  आते  यह  वही  नौजवान
 करते  हैं  जिनके  पास  काम  नहीं  होता  ।  जब  वे  चोरी  का  काम  +रते  हैं  तो  उनको  जेल  में  ठूंसने  का  काम
 बिया  जाता  जो  नौजवान  एम०ए०  या  पी०एच०डी०  करते  हैं  और  कश्मीर  देखना  चाहते  हैं  तो  वे
 लखनऊ  और  दिल्‍ली  तक  भी  नहीं  पहुंच  पाते  ।  हमारे  देहात  में  यह  कहावत  है  #  बैठे  हो
 दिमाग  शैतान  काਂ  ।  जब  मस्तिष्क  को  काम  नहीं  मिलेगा  तो  उसका  शिकार  हथको  ओर  आपको
 पड़ ंगा  ।  जब  मैं  1977,  1980  और  1995  में  एम०  एल०  ए०  था  और  1989  में  एम०पी०
 तो  मेरे  पास  सुरक्षा  व्यवस्था  नहीं  लेकिन  अब  है  क्‍योंकि  सुरक्षा  क ेबिना  चलना  भय  सगता  है
 इम  देक्षते  हैं  तो  सारे  के  सारे  पढ़े-लिखे  नौजवान  फ्रस्टट्रंट  हो  चुके  जनता  दल  :
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 लव  ||

 पार्टियां  अपने  उम्मीदवारों  को  टिकट  देती  लेकिन  जो  उम्मीदवार  तीन-चार  बार  जीतता  है  तो
 उसको  हटाने  का  इंतआम  किया  जाता  इस  प्रस्ताव  को  लाने  के  लिए  मैं  श्री  तेज  नारायण  सिह जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बार्य  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  में  शामिल किया  जाना  चाहिए  ।

 टाटा  और  बिड़सा  जैसे  उद्योगपतियों  को  छोटा  सामान  बनाने  का  लाइसेंस  देना  बन्द  जो
 बेरोजगार  नौजवान  हैं  उनको  पूरे  देश  में  घूमने  के  लिए  कम  से  कम  रेलवे  का  पास  देने  की  व्यवस्था
 कहीं  कोई  वेकेंसी  हो  तो  वहां  आवेदन  करने  के  लिए  पोस्टल  आर्डर  जोकि  दस  या  बीस  रुपये  जितने  का
 भो  हो  वह  आप  देने  का  काम  करें  ।

 यही  मेरे  सुझाव  मैं  आशा  करता  हूं  कि  यह  सरक।र  आई  है  इसके  घोषणा-पत्र  में  भी  बेरोजगारों
 और  किसानों  के  लिए  लिखा  उद्योग  की  भी  चर्चा  आपने  अपने  घोषणा-पत्र  में  युलन्दी  से  की  है  ।  Pg

 देश  की  जनता  के  साथ  जो  आपने  वादा  किया  है  उसको  आप  लागू  प्रा  मैं  निश्चितरूप  से
 कहता  हूं  कि  जनता  वामपन्थी  पार्टी  और  राष्ट्रीयं  मोर्चा  के  अन्य  आप  बेरोजगारों  के  लिए
 कोई  बिल  लायेंगे  तो  हम  हृदय  से  साथ  देकर  कदम  से  कदम  मिल।कर  आपका  साथ  देने  का  काम
 करेंगे  4

 झी  के०  प्रधानी  :  मैं  श्री  तेज  नारयण  सिह  द्वारा  रखे  मये  प्रस्ताव  पर

 /  चर्चा  में  भाग  लेता  चाहता  हमारा  देश  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  जहां  70  प्रतिशत  श्रमिक  कृषि
 पर  आश्रित  हैं  और  ये  80  प्रतिशत  गांव  में  रहते  भारत  में  1951  में  कृषि  मजदूरों  की  संद्या
 27.5  मीलिपन  थी  जोकि  1971  में  47.5  मोलियन  और  फिर  1981  में  64.4  मीलियन  हो  गई  ।
 इसी  तरह  से  छोटे  और  सीमोन्‍्शे  किसानों  की  संड्या  भी  1971  में  36.2  मीलियन  थी  जोकि  1986
 में  56.70  मीलियन  हो  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  परिव।रों  क ेविभाजन  तथा  बिखराव  के  कारण
 परिवारों  की  जमीन  टुकड़ों  में  बंट  गई  है  और  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  की  संख्या  दिन-प्रतिदिन

 बढ़ती  जा  रही  छोटे  तथा  सीमान्त  किसान  हमारे  देश  की  कार्य  शक्तित  व  श्रम  शक्ति  हैं  ।  कुछ
 भूमिहीन  लोगों  को  छोड़कर  यही  लोग  ही  हमारे  देश  की  श्रम  शक्षित  हैं  ।

 हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  आदरणीय  श्री  राजीव  गांधी  ने  जवाहर  रोजगार

 नेहरू  रोजगार  योजना  लागू  कि  ताकि  इन  कामगारों  को  एक  वर्ष  में  कम  से  कम  एक  सौ  दिन  तक  तो
 रोजगार  मिल  सके  ।  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  एक  परिवार  से  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  प्रदान  किया
 जाये  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हमारी  पंचायतों  में  यह  कार्य  वास्तव  में  हो  रहा  है  और  पंचायतें  सरकार  द्वारा
 निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  अदा  कर  रही  हैं  बयोंकि  यह  एक  सरकारी  कार  के  रूप  में  किया  जाता  है  तया
 श्रमिकों  को सरकारी  मजदूरी  की  अदायगी  की  जाती  किन्तु  लेतीहर  जो  खेतों  में  हक़
 बरते  वर्ष  में केवल  तीन  माह  ही  काम  कर  पाते  हैं  ओर  वे  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मजे
 भी  नेंहीं  इसके  पीछे  कारण  यह  है  कि  किसानों  को  समर्थन  मूल्य  भी  नहीं  मिल  पाता  जोकि
 उत्पादकों  केਂ  लिये  न्‍्यायोत्रित  होता  वही  कारण  है  जिससे  उनको  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  मिल
 पाती  ।

 मैं  एक  आदिवासी  क्षंत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  जहां  पर  भूमि  के  एक  एकढ़  पर

 चावल  का  उत्पादन  केवल  चार  क्विटल  ही  जोकि  एक  एकड़  पर  केवल  1600/-  रुपये  का  ही  बनता



 है
 बेरोजगारी  के  बारे  में  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकल्प  6  है और इस पर ख भी लगभग इतना ही हो जाता है। इस प्रकार उत्पाद को इससे कोई लाभ नह  '

 कारण से  खतीहर मजदूरों को अपने उत्पादन के लिये उचित मूल्य  नहीं मिल

 है  और  इस  पर  ख  भी  लगभग  इतना  ही  हो  जाता  इस  प्रकार  उत्पाद  को  इससे  कोई  लाभ  नह
 होता  ।  इसी  कारण  से  खतीहर  मजदूरों  को  अपने  उत्पादन  के  लिये  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  पाता  ।  ै

 मैं  एक  ऐसे  क्षेत्र  का  प्रतिनिधी  हूं  जहां  की  80  प्रतिशत  जनता  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन
 ।

 यापन  कर  रही  उनके  पास  रहने  को  उचित  मकान  नहीं  वे  अपने  बच्चों  को  शिक्षा  इलाने
 सक्षम  नहीं  खाने  को  उनके  पास  उचित  भोजन  नहीं  है  और  यही  कारण  है  कि  वे  रोगग्रस्त  हो  जाएं

 विशत  दो  वर्षों  मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  में  तपेदिक  फैल  गया  कुपोषण  की  वजह  से  लगभग  एक
 हजार  लोगों  की  जान  चली  उड़ीसा  राज्य  की  सरकार  इस  दिशा  में  कारगर  कदम  उठाने  की  :
 स्थिति  में  नहीं  है  क्‍योंकि  लोग  इतनी  बदस्थिति  में  हैं  कि  उनके  मकान  बहुत  गन्दे  हैं  ।

 झोपड़  में  एक  तरफ  तो  मवेशी  बांधते  हैं  और  दूसरी  तरफ  परिवार  रहते  ये  सब  आवास  में

 एक  साथ  रहते  ये  लोग  अनपढ़  हैं  ओर  इन्हें  इस
 बात  का  पता  नहीं  है  कि  स्वच्छता  क्‍या  होती  |

 इसलिये  सरकार  भी  इसे  नियंत्रित  करने  में  कठिनाई  का  सामना  करती

 मैं  कार्य  के  अधिकार  के  बारे  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  पाने
 के  अन्तगंत  प्रावधान  यह  है  :

 अपनी  नीति  विशिष्ट  तथा  इस  प्रकार  संचालन  करेगा  कि  सुनिश्चित  रूप

 पुरुष  और  स्त्री  सभी  नागरिकों  को  समान  रूप  से  जीविका  के  पर्याप्त  साधन  प्राप्त  करने
 का  अधिकार

 संविधान  के  अनुच्छेद  के  अन्तगंत  यह  प्रावधान  है  :

 अपनी  आथिक  सामथ्यं  और  विकास  की  सीमाओं  के  भीतर  काम  पाने  शिक्षा  पाने  रे

 ओ  बीमारी  और  निःशक्तता  तथा  अन्य  अनहूँ  अभाव  की  दशाओं  में  लोक,सहायरू
 :

 पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा ।” यह केवल संविधान में लिख तो दिया जाता है परन्तु भारत ज॑ंसे सभी देशों जहां जनसंख्या बहुत अधिक यह ध्यावहारिक नहीं इस समय देश की अर्थ॑ब्यवस्था इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि सभी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करा सके । शिक्षित बे रोजगा र लोगों की संझ्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही में बेरोजगार महिलाओं की संदढपा 35 लाख थी जोकि अब 64 लाख हो गई है । अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 25 लाख थी जोकि अब 33 लाख अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 6 लाख थी जोकि अब लाख हो गई शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है । सरकार ने इन लोगों को रोजगार पर लगाने के लिये अधिक से अधिक धन खर्च करने हेतु कुछ जोर दिया इन लोगों को रोजगार प्रदान करने का मुख्य तरीका यह है कि लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग लगाये जायें ओर इसके साथ-साथ कुछ नये उश्योग भी स्थापित किये जायें जिनमें निजी क्षेत्र तथा सावंजनिक क्षत्र भी प्रवेश कर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू । शी रफाजसांस प्रसाद सिंह : सभापति हमारे साथी श्री तेज नारायण सिंह जो संकल्प कक में उसका समर्थन करता 266



 र्ड

 1913  बेरोजगारी  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकल्प

 :?  संबसे  बड़ी  चीज  तो  यह  है  कि  हम  यहां  पर  बेरोजगारी  पर  बहस  चला  रहे  हैं  ।
 #  >  ऐेजगारी  हमारे  देश  के  लिए  एक  अभिज्ञाप  बना  हुआ  हैं  भर  उसके  परिणाम  हमें  भिन्‍्म-भिम्न  रूप  में

 ८८हीं  कहीं  कहीं  पार्टी  कहीं  कहीं  अतंकवाद  और  कहीं  उग्रवाद  के
 में  देखने  को  मिल  रहा  है  और  कहीं  पर  अपराधवाद  का  काम  चल  रहा  इन  सब  के  पीछे

 कि  काम  हैं--(ृत्या  में  विश्वास  करना  ।  यह  सब  कया  वही  जिसके  बारे  में  हम  बहस  कर  रहे  हैं  ---

 शोजगारी  ।  बेरोजगार  लोगों  को  कोई  दूसरा  काम  नहीं  मिल  रहा  है  तो  उनका  दिमाग  दूसरी  तरफ
 *

 |  रहा  वे  यही  समझते  हैं  कि  इसी  काम  से  हमको  रोजगार  यह  कितना  बड़ा  संकट  है
 :

 मारे  देश  के  ऊपर  बे रोजग।री  का  ?  बेरोजगारी  के  बारे  में  सिर्फ  बहस  चलाने  से  काम  नहीं  चल  सकता

 हमारी  जनसंख्या  तेजी  से  बढ़  रही  इस  समय  चीन  की  सबसे  ज्यादा  जनसंख्या  है  लेकिन  डसके

 जए  वहां  की  सरकार  ने  कुछ  कठोर  कदम  उठाये  घाहे  उप्तके  परिणाम  अष्छे  हों  या  बुरे  लेकिन

 उसने  कदम  उठाये  वहां  पर  एक  से  ज्यादा  बच्चा  नहीं  ऐसा  कदम  उठाया  गया  यदि  हम
 भी  इस  पर  काबू  पा  सकते  हैं,या  कमी  ला  सकते  हैं  तो  जो  बेरोजगार  उनको  रोजगार  मुहैय्या
 कर  पकते

 दूसरी  चीज  है  कि  हमारी  सरकार  बेरोजगार  लोगों  के  लिए  ग्रामौण  विकास  के  अंदर  कुछ
 रोजगार  देने  की  योजना  चलायी  है  और  उस  पर  काफी  पैसे  ख्  किए  गए  पढ़े-लिखे  लोग  या  कम

 पढ़े  लिखे  लोग  दोनों  तबके  के  लोगों  के  लिए  ये  योजना  चलायीं  गई  लेकिन  एक  भो  योजना  इनकी

 सार्थक  नहीं  अगर  साथंक  योजना  होती  तो  सचम्‌च  में  बेकारी  का  जो  आंकड़ा  दिया  जा  रहा  है  कि

 86  में  87  में  89  में  इस  आंकड़े  की  जरूरत  इसमें  कमी  को  जरूरत  की

 लेकिन  बढ़ोतरी  दिखाई  जा  रही  है  ।  यह  बात  सही  है  कि  गरीबी  की  रेआ  से  ऊपर  उटाने  का

 मतलब  है  कि  रोजगार  देंगे  तो  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  शहरों  और  गांव  में  जो
 रोजगार  चलाया

 डे  लिखे  लोगों  के  जो  बेकार  बंठे  हुए  उस  योजना  में  आज  तक  कया  हुआ  ?  वह  बिफल

 औै

 विफल  बयों  हुई  ?  भ्रथ्टाचार  रूपी  राक्षस  ने  उसकी  चबा  उसको  श्ला  आज

 श्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंक  द्वारा  जमीन  गरीब  लोगो  को  दी  जा  रही  है  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  ।

 इस  सदन  में  बराबर  लोक  सभा  से  यह  हंगामा  पूरे  देश  के  लोगों  ने  यहां  पर  कढ्टा  कि  इस

 देश  में  इतना  भ्रष्ट्राचार  है  कि  सचमुच  में  जिन+ो  उठाना  उन  तक  ये  पैसा  नहीं  जा  रहा  शुद

 हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  जी  ने  कहा  था  कि  अगर  एक  रुपया  हम  देते  हैं  तो  उसमें  से

 15  पैसे  गांव  में  जाते  आप  सोच  सकते  हैं  कि  जि  देश  के  प्रधान  मंत्री  ने  यह  बात  कही  बह

 गलत  नहीं  कही  वह  सद्दी  कद्दी  लेकिन  इस्न  पर  कहां  ध्यान  कहां  लोगों  ने  इस  पर

 नहीं  सोच  और  वह  85  पैसा  जिनकी  जेब  में  गया  वह  कुछ  लोग  निश्चित  तौर  १२  धनी  हो  गए

 वह  धनवान  हो  चाहे  बैंक  का  कमंचारी  बैंक  का  अफसर  हो  या  ब्लॉक  का  कमंचारी  हो  या

 बीच  का  बिचौलिया  वह  इससे  ज्यादा  फल  लेकिन  जिसके  लिए  योजना  वह  गरीब  का

 गरीब  ही  रहा  ।  हमने  कई  बार  कहा  कि  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  ।

 कुटोर  उद्योग  की  बात  लीजिए  जैसे  गांव  में  बढ़ई  लुहार  क्म्हार  इन्हें  कुछ  धंधा

 करने  के  तथा  साबुन  बनाने  के  अगरबसी  बनाने  के  लिए  एक  रकम  तय  की  गई  कि  हम
 35,000  तक  उद्योग  करने  के  लिए  दे  सकते  उससे  होता  क्या  35,000  में  से  10,000

 रुपया  भ्रष्टाचार  की  वेदी  पर  चढ़  जाता  है  और  25,000  बहू  खा-पोकर  प्रा  जाते  हैं  भौर  25,000

 में  कौन-सा  उद्योग  होता  था  ?  इध  बात  पर  भी  सरकार  ध्यान  नहीं  दे  सकी  चाहे  बह  आज  की  मौजूदा

 3267



 बरोजगारीं  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  कै  कार्य  का  संकल्प  6  1951

 सरकार  हो  या  पहले  की  सरकार  हो  |  इसके  पहले  भी  आपके  सामने  यह  बात  २खी  गई  लेकिन  इस  पर
 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  हम  यहां  रोना  रोते  रहे  बेरोजगारी-बेरोजगारी  ।  ये  बेरोजगारी  कैसे  दूर  ,
 होगी  ?

 ह  ह

 अभी  कुछ  लोग  यहां  आए  हुए  हैं  बिहार  वे  सभी  के  सभी  डबल  एम०ए०  और  ,
 पी०एच०डी०  किए  हुए  यहां  500  आदमी  घरने  पर  बंठे  हुए  वे  लोग  कौन  हैं  ?  वे  सभी  के  सभी
 शिक्षा  प्राप्त  किए  हुए  लोग  हैं  और  भिन्‍न-भिन्‍न  सम्बद्ध  मह।विद्यालय  में  शिक्षक  जो  वित्त  रहित
 महाविद्यालय  वित्त  रहित  वोई  महाविद्यालय  होता  है  क्या  ?  और  आप  बेरोजगारी  दूर  करने  की
 संस्थाओं  में  30,000  और  40,000  लेकर  उनको  रखा  भी  और  आज  तक  12-14  वर्ष  बाद  भी
 उन  लोगों  को  मेहनतानों  का  भुगतान  नहीं  होता  वे  सभों  लोग  बोट  क्लब  पर  धरना  दिए  हुए
 लेकिन  किसी  मंत्री  न ेउनको  मिलने  की  नहीं  सोची  |  वे  नौजवान  हैं  जिनको  एक  पैसा  भी  नहीं  मिल

 रहा  कहते  हैं  यह  राज्य  सरकार  की  बात  राज्य  सरकार  ने  जो  किया  है  उसका  फल  तो  उसे
 मिल  रहां  है  और  अब  बे  न्द्र  सरकार  में  आ  गया  है  तो  इसको  कोन  देखेगा  ?  आपको  सोचना  होगा  हि
 भाज  क्या  उनके  साथ  हो  रहा  है  ?  मसले  को  ग्हुत  हल्के-फुल्के  ढंग  से  बहस  करके  छोड़ना  नहीं  चाहिए  ।
 अगर  इन  में  श्रद्धा  देश  के  प्रति  भक्षित  राष्ट्र  के  प्रति  भक्ति  है  तो  इन  बेरोजगारों  को  काम
 बेरोजगारी  देश  को  कमनोर  कर  रही  है  ।

 देश  को  अपराध  की  तरफ  झुक्राए  जा  रहा  जिस  देश  के  नौजवान  की  इतनी  बड़ी  संबूया

 अगर  बह  बेकार  तो  कुछ  न  कुछ  नुकसान  पहुंचाता  ही  रहेगा  ।  इसलिए  हम  इस  बात  का  आपके
 माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहते  हैं  कि  अगर  इस  विषय  पर  यहां  बहूस  चलाई  तो  '

 सरकार  को  इस  बारे  में  कुछ  सोचना  चाहिए  ।

 ड०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  सभापति  मेरा  निवेदन  है  कि  चुंकि  इस
 संकल्प  पर  बहस  लगभग  25  मिनट  विलम्ब  से  शुरू  हुई  थी  इसकिए  इस  पर  बहस  के  लिए  25  मिनट
 का  समय  और  बढ़ाया  क्‍योंकि  यह  हमारा  अयना  समय

 ]

 सभापति  महोदया  सालिनी  :  चर्चा  प्रारम्भ  करने  में  हमें  13  मिनट  की  देरी

 हुई  इसलिये  हम  इसे  13  मिनट  तक  आगे  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 कई  माननोय  सदस्थ  :  हम  इससे  सहमत  हैं  ।

 ह
 सभापति  महोदय  :  का  समय  6.13  म०पू  तक  बढ़ाया  जाता  है  ।

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  राबल  :  सभापति  थर्टी  मिनट  कर  दीजिए  ।

 सभापति  महोदया  मालिनी  :  अगले  हफ्ते  में  हो  सकता

 शी  रामाश्यय  प्रसाद  अभो  जो  बात  चल  रहो  जो  हमने  अपने  माननीय
 सदस्यों  से  यह  बात  सत्य  है  कि  हमारे  यहां  जो  शिक्षा  नीति  चन्ाई  गई  उपका  भी  परिणाम  है
 कि  आज  इतनी  बड़ी  सख्या  में  बेरोजगार  हमारे  यहां  भिन्‍न-भिन्‍न  किस्म  की  शिक्षा  नीति  चलाई
 गई  हैं  और  शुरू  से  हम  इस  बात  के  लिए  जोर  देते  रहे  हैं  कि  देश  में  शिक्षा  में  एकरूपता  होनी  ४
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 2  एक  सिलेबस  होना  लेकिन  ऐसा  नहीं  विभिन्‍न  सिलेबस  चलाए  जा  रहे  धनवानों  के

 oe  लिए  महाघनवानों  के  नि्धनों  के लिए  संसार  में  ऐसी  कोई  और  दूसरी  सरकार  नहीं
 /  होगी  जहां  एक  ही  देश  के  लोगों  के  लिए  भिन्न-भिन्न  शिक्षा  नीति  ऐसा  कटों  नहीं  है  ।

 é
 t  दूसरी  बात  यह  है  कि  कहा  जाता  है  कि  शिक्षा  रोजगारोन्मुखी  होनी  हमारे
 /  यहां  आई०  टी०  आई०  में  बढ़ई  का  काम  सिखाया  जाता  लोहा  7  गीरी  क|  काम  सिखाते  मैकेनिज्म

 सिखाते  य ेआई०  टी०  आई०  सरकारी  क्षेत्र  में  चल  रही  लेकिन  वहां  पे  जो  निकलने  वाले  छात्र
 उनके  पास  न  पैसा  हैं  न  पूंजी  है  और  न  नौकरी  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  जो  शिक्षादी  गई  वह  भी  तो

 रोजगारोन्मुखी  शिक्षा  व ेलोग  भी  तो  बेकार  घूम  रहे  श्सलिए  ऐसी  स्थिति  में  मेरा  निवेदन  है
 कि  जो  लोग  आई०  टी०  कर  के  निकले  उनको  सरकार  रोजगार  में  लगाए  या  कारखाने  वर्ग रह
 में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  नौकरी  दे  ।  क्योंकि  सरकारी  खर्चे  पर  पढ़कर  आते  उन  सब  लोगों  को
 तो  काम  मिलना  ही  चाहिए  ।

 सभापति  तीप्तरी  बात  यह  है  कि  इस  बे  रोजगारी  को  क॑ंसे  कम  किया  इसके  लिए
 मेरी  एक  सुझाव  देश  के  लोगों  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  कृषि  जमीन  पर  निर्भर  कर  रहा  लेकिन
 आज  हारी  खेती  भी  घाटे  का  सौदा  हो  गई  है  ।  इसलिए  लोग  छेती  में  नहीं  लग  पा  रहे  लेती  आज
 अलाभकर  हो  गई  इसलिए  लोग  खेती  करने  में  भी  मजबूरी  अनुभव  करते  हैं  जिसके  कारण  दसवीं
 कक्षा  बच्चा  पढ़ा  और  नौकरी  के  लिए  तैयार  हो  जाता  है  ।  आज  हमारी  कृषि  यदि  उन्‍नत  लाभकर
 खेती  लोग  बहुत  अच्छे  फार्म  चलाते  ओर  राष्ट्र  को  बहुत  शक्तिशाली  लेकिन  इस  सरकार
 ने  कृषि  पर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  ।  उसी  का  आज  यह  परिणाम  है  कि  हमारे  यहां  इतनी  बड़ी  संक्ष्या
 बेकारों  की  बढ़ती  गई  ।

 चौथी  बात  यह  है  कि  गांव  को  यदि  सुंदर  ढंग  से  बनाया  तो  भी  कुछ  हृद  तक

 बेकारी  की  संख्या  में  कमी  लेकिन  जितने  सुदर  ढंग  से  गांवों  को  बनाया  जाना  जितनी
 त'क्‍्की  करनी  चाहिए  उतनी  नहीं  की  गई  ।  हुआ  यह  कि  शहरों  को  सुंदर  बनाने  के  लिए  ज्यादा

 खुर्चे  किया  गया  और  गांव  उपेक्षित  रह  गए  क्योंकि  इनको  अपना  राज्य  चलाना  इनका  राज्य  तो

 तभी  जब  शहर  सुंदर  होंगे  क्योंकि  इन्होंने  राज्य  चलाने  के  लिए  तो  शहरों  में  बंठना  इनको
 तो  अपना  राज्य  चलाना  भले  ही  गांवों  में  नौजवान  बेकार  हो  तो  उसके  लिए  इन्हें  कोई  चिन्ता

 नहीं  है  ।

 सभाषति  सब  बातों  को  कहकर  और  अपनी  बात  को  ज्यादा  न  बढ़ात  हुए  मैं  समाप्त

 करता  हूं  कि  यह  बहुत  बड़ी  समस्या  इस  बात  को  स्वीकार  करते  इस  पर  सोचना  चाहिए  और

 जब  तक  आप  नहीं  देश  कमजोर  होता  जाएगा  ।  देश  का  खं  बहुत  बढ़  रहा  मैं  आपको  भी

 धन्यवाद  देते  अपनी  बत  समाप्त  करता  हूं  ।

 6.10  म०  प०  हे
 भी  अध्ट-भुजा  प्रसाद  शुक्ल  :  बेरोजगारी  एक  ऐसा  सवाल  है  जिससे

 पूरा  समाज  चिन्तित  चाहे  कोई  भरी  राजनैतिक  दल  इस  समत्ष्या  से  निपटना  चाहते  लेकिन

 आज  तक  जो  भी  सरकार  बेरोजगारी  के  सवाल  को  समाप्त  करने  के  लिए  जो  कदम  उठाने  चाहिए
 थे  नहीं  मैं  आंकड़ों  में  नहीं  जाना  चाहता  क्योंकि  सही  आंकड़  लाने  के  लिए  जँसे  मतदाता  सूची

 बन।ई  जाती  है  जनगणना  जैरो  कराई  जाती  है  उस  प्रकार  से  युद्धस्तर  पर  काम  लेना  पड़  योजना

 बनानी  पड़ेगी  |  तभी  हो  सकता  है  ।  यह  सत्य  है  कि  बेरोजगारी  की  संडया  प्रतिवर्ष  बढ़तो  जा  रही  है  ।
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 बेरोजगारी  और  गरीबी  एक-दूसरे  से  जुड़े  हुए  किसी  भी  देश  के  आथिक  और  सामाजिक  विकास  पर  ।
 बेरोजगारी  का  बहुत  बड़ा  असर  पड़ता  है  ।  भाज  हालात  जो  भी  हैं  उनमें  जनसंख्या  का  एक  बहुत  बढ़ा
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 भाग  भोग  तो  कर  रहा  हैं  लेकिन  उत्पादन  में  अपनी  सहभागिता  नहीं  निभा  पा  रहा  बेरोजगारी
 घटने  के  बजाए  निरंतर  बढ़  रही  यह  अब  तक  बनी  हुई  आथिक  और  सामाजिक  गलत  नीतियों  का
 परिणाम  तो  है  योजना  आयोग  की  प्रदूरदर्शिता  का  भी  परिणाम  प्रशासन  एवं  सामाजिक  जीवन
 में  ब्याप्त  भ्रष्टाचार  के  कारण  ऐसा  नहीं  है  कि  आजादी  मिलने  के  बाद  कुछ  काम  नदीं  हुआ  कुछ
 काम  तो  हुआ  है  लेकिन  साक्ष  रता  और  रोजगार  विकास  राज्य  के  अनुसार  जिस  तरह  होना  चाहिए  नहीं
 हुआ  शायद  योजना  बनाते  समय  योजना  आयोग  ने  भी  राज्यवार  प्रगति  को  ध्वान  में  रखकर  योजना

 नदीं  बनाई  है  |  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि योजना  आयोग  जब  भी  अपनी  योजना  कार्यान्वित  करे  तो
 राज्यवार  प्रगति  को  ध्यान  में  रखकर  साक्षरता  श्रौर  रोजगार  देने  का  उपाय

 आज  अखबारों  में  हम  पढ़ते  हैं  कि  नौजवान  आत्महत्या  कर  रहे  एक  तरफ  नौजवान

 हत्या  कर  रहा  है  दूसरी  तरफ  गांब  से  शहर  की  ओर  आ  रहा  है  ।  शहरों  में  आने  के  बाद  विदेशों  की
 तरफ  जा  रहा  इडियन  एक्सप्रेस  की  पोर्ट  है  कि  चालीस  हजार  प्रतिभाए  हमारे  देश  से  विदेशों  में
 जाकर  अन्य  देशों  को  उन्‍नति  की  ओर  ले  जा  रही  हैं  ।  इसका  कारण  क्‍या  है  ?  जब  हम  कारण  की  तरफ
 जाते  हैं  तो  देखते  हैं  कि  वास्तव  में  हमने  लोगों  के  रोजगार  के  अवसर  नहीं  अज  दृम  देखते  हैं
 कि  शिक्षित  अध्यापक  बेकार  पड़  पढ़ाने  के  लिए  विद्यालय  नहीं  45  प्रतिशत  ऐसे  विद्यालय  हैं
 जिनमें  अलग-अलग  कक्षाओं  में  पढ़ाने  क ेलिए  तीन  या  चार  अध्यापक  हैं  |  एक  तरफ  विद्यालयों  में  ५

 पकों  की  कमी  है  ओर  दूसरी  तरफ  अध्यापक  बेकार  पड़  इससे  यह  साबित  होता  है  कि  हमने  रोजगार  ५
 के  अवसर  पर  कितनी  सूझबूझ  के  साथ  निर्णय  लिया  है  ।  इसका  समाधान  हो  सकता  था  अगर  हमने
 अपनी  नीतियों  को  ठीक  बनाया  होता  ।  आजादी  मिलने  के  तुरत  बाद  हमारी  नीतियां  बड़  उद्योगों

 की  शहरों  की  तरफ  गईਂ  ।  बड़े-बड़े  उद्योगों  में  कुछ  लोगों  को  रोजगार  मिला  होगा
 लेकिन  सबक  नहीं  सिल  सकता  ।  जिनको  रोजगार  जिन  फैडिद्रयों  में  आज  इतने  वर्षों  बाद

 एक  लाख  से  ज्यादा  फैक्ट्रियां  ऐसी  हैं  जो  बन्द  पड़ी  हैं  ।  और  उन  फंक्ट्रियों  के  बन्द  होने  का  कारण
 क्या  दीखता  उन  फैक्ट्रियों  को  कच्चा  माल  न  मिलने  के  कारण  है  ।  इसलिए  हमारी  नोति  अगर  इस
 सोच  से  बनी  होती  कि  कच्चा  माल  कहां  से  पैदा  श्रगर  यह  सवाल  आया  द्वोता  तो  नीतियां  बनाने
 वालों  का  ध्यान  खेत  की  तरफ  गया  होता  और  गांव  की  तरफ  गया  उन्हें  किसान  को  केन्द्र
 बनाना  चाहिए  खेती  को  उद्योग  का  दर्जा  देना  चाहिए  था  ।  80  परसेन्ट  लोग  जो  गांवों  में  रहते  है
 भौर  खेती  पर  निर्भर  रहते  हैं  उनकी  तरफ  ध्यान  दिया  होता  तो  आज  यह  हालत  नहीं  होती  |  इसके  ;
 प्रतिरिक्त  किसान  को  कीटनाशक  खेतो  के  काम  में  आने  वाले

 करण  सस्ते  देने  चाहिए  थे  और  जब  वह  पंदावार  लेबर  बाजार  में  आता  तो  उसको  लाभकारी  दाम  देना

 चाहिए  था  ।  जिध  दिन  किसान  के  हाथ  में  लाभकारी  पैसा  आता  और  फिर  किसान  ने  उस  पैसे  को  खेत

 में  लगाया  होता  तो  स्थिति  का+#ी  अच्छी  होती  ।

 किजान
 wee

 उस  कच्चे  गाल  से  उद्योग  धन्धे  उद्योग  धन्धों  से  लोगों  को  मिलती  नौकरी  इसलिए  ,
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  नीतियां  बदलनों  होंगी  ।  हमें  पहले  कृषि  को  उद्योग  मानना

 हमारे  कथक  ?  घे  चलते  लोग  कहते  हैं  कि  हमारे  यहां  ध्ाड़ियां  जो  थीं  लोग  पहनकर  देखा  करते
 ति  धर  थीं

 हीं  क्यों  इसमें
 व

 हमारे  यहां  हाथ  की  कला  की  बहुत  तारीफ  होती  मैं  बहुत  इस  चर्चा  में  नहीं  जाऊंगा  क्योंकि  इसमें

 है
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 बहुत  समय  लग  जाएगा  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  हथसरघ  बन्द  हो  रहे  कारण  क्या

 #  आज  पावरलूम  बीमार  पड़  गये  कारण  क्‍या  सूजरलूम  का  फेशन  आ  रहा  एक  सूजरलूम  के
 लगने  से  500  लोगों  का  रोजग।र  चला  जाता  है  ।  इसलिए  रोजगार  की  नीति  को  बदलना

 वस्त्र  नीति  को  बदलना

 करोड़ों  रुपए  स्वरोजगार  के  नाम  पर  खर्च  कर  दिए  गए  ।  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिला
 स्वरोजगार  के  नाम  पर  ?  पैसा  तो  हमने  दिव्रा  लेकिन  उस  पंसे  के  माध्यम  से  कितने  लोगों  को  रोजगार
 के  रूप  में  हम  विकसित  कर  एक  बहुत  उठा  हुआ  मूलभूत  सवाल  है  ।  दियासलाई  और  अग
 बत्ती  बनाने  के  ताम  पर  पैसा  दिया  लेकिन  बाजार  में  बिक्रय  वा  साधन  नहीं  दूसरा  कारण  यह  था
 कि  हमने  पैसा  तो  दिया  लेकिन  पैसा  हमारे  पास  लौटकर  आया  पैसा  तो  हमने  दिया  लकिन  जिसको
 रोजगार  देने  के  लिए  दिया  वहू  शोजगार  कर  पाया  नहीं  इसलिए  कि  जिस  रोजगार  को  ब.रमे  में  जितना
 वैसा  देना  चाहिये  उतना  पैसा  नहीं  दिया  |  जिस  उद्योग  को  बाजार  की  सुविधा  देनी  षाहिये  थी
 उसको  बिक्रय  का  साधन  नहीं  जिस  उद्योग  को  जहां  लगाना  चाहए  वहां  लगाया  नहीं  इसलिए
 स्वरोजगार  की  योजना  फेल  हो  बाकी  प्रांतों  की  मैं  नहीं  जानता  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  में  स्बरोजगार

 योजना  सफल  नहीं  हुई  |  नौजवान  आज  भागा-भाग  फिर  रहा  उसके  पीछे-प।छे  बसूलो  की  एक  दौड़
 लगी  हुई  एक  अजीब  स्थिति  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  सरका  र  यदि  बेरोजगारी
 के  सवाल  पर  गंभीर  है  तो  उसको  कुछ  तय  करना  पड़ गा  ।  जो  बड़  उद्योगों  में  सामान  वह  मझोले

 '
 डद्योगों  में  नहीं  बनेगा  ।  उद्योगों  का  वर्गीकरण  उनमें  सामंजस्य  स्थापित  करना  पड़ ेया  ।  सभी :
 उद्योगों  को  एक  दूसरे  का  पूरक  पड़े  अतः  हर  हाथ  को  काम  का  उचित  दाम

 के  श्रम  किसानों  को  उत्पादन  जहां  मांग  वहां  काम  ।  हमें  स्थान-स्थान  पर  कच्चे  माल  के

 उत्पादन  के  अनुसार  उद्योग  लगाना  पड़ेगा  भ्नौर  लिए  नौजवानों  को  प्रोत्साहित  करना  पड़
 इनमें  खेती  के  प्रति  दबि  और  उन्‍्तति  का  विश्वास  पैदा  करना

 हमारी  शिक्षा  नीति  ने  भी  कम  योगदान  नहीं  दिया  बेकारी  के  सबाल  पर  ।  जबसे  हमने  होश
 संभाला  है  तब  से  जो  भी  सरकार  आती  है  चाहे  किसी  भी  राजनीति  दल  की  हो  एक  ऐसी  शिक्षा  नीति

 लाने  की  बात  करती  है  जिसके  आधार  पर  लोगों  को  रोजगार  आज  को  शिक्षा  नीति  है  क्‍या  ?

 किसने  परिवतंन  नहीं  किया  ?  डिप्रियां  आज  माध्यम  बन  रही  हैं  नौकरियों  में  और  लोग  देखते  हैं  कि

 किसी  भी  प्रकार  से  डिग्री  को  प्राप्त  करना  आवश्यक  नद्दी  तो  हमें  नोकरी  मिलने  वाली  नहीं  किसी

 भी  प्रकार  से  डिग्री  को  हासिल  करने  की  होड़  लगी  है  ।  ज्ञान  प्राप्त  करने  की  नहीं  |  एक  तरफ  जहां

 ऐसा  माहौल  दूसरी  तरफ  हमारी  शिक्षा  नीति  की  जो  दोहरी  व्यवस्था  है  वह  भी  अपने  आप  में  एक

 बहुत  बड़ा  कारण  एक  तरफ  गांव  में  च  लने  वाला  प्राइमरी  स्कूल  जहां  लड़का  अपने  घर  से

 पटटी  लेकर  बैठते  के  लिए  आता  जहां  गांव  में  चलने  वाले  विद्यालयों  में  पकाने  बाला  अध्यापक  गांव

 के  किसी  धर  से  चारपाई  मंगाकर  बैठकर  पढ़ाता  है  ।  गांव  में  चलने  वाले  वह  विद्यालय  जहां  के  लोग

 दो  रुपए  तक  की  फीस  नहीं  दे  प्रपने  लड़के  को  पढ़ा  नहीं  सकते  ।  पांच  वर्ष  की  अवस्था  में  नंगे

 शरी  अंडरवीयर  पहनकर  काम  करने  वाले  लड़के  दीखते  उन  लड़कों  को  शिक्षा  की  जरूरत  होनी
 उनको  शहरों  में  रहने  वाले

 बड़
 लोगों

 के
 बीच  में  खड़ा  करने  के  लिये  मनोबल  चाहिये  ।

 इन्हें  विकास  के  साधन  शिक्षा  रोजगार  चाहिए  ।

 दूसरी  तरफ  क्या  अच्छे-अच्छे  ट्यूट्स  अच्छे  विद्यालय  गाड़ी  में  जाना

 है  एवरकष्डीशंड  कमरा  उन  दोनों  को  नौकरी  के  लिये  एक  ही  कम्पीटीक्षत  में  छड़ा  होगा  इस
 हू
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 सवाल  को  सोल्व  करना  पड़ेगा  इसलिये  गांवों  में  रहने  वाले  लोगों  गरीबों  मजदूरों  उनके
 लड़कों  किप्तान  के  उस  लड़के  को  जिसके  पैर  की  बिवाई  एक  अंगुल  गहरी  है  लेकिन  50  पैसे  का
 मोम  नहीं  खरीद  जिसको  भरकर  वह  अपनी  दवाई  कर  उसके  लड़के  को  रोजगार  उसके
 लड़के  को  नौकरी  उसके  लड़के  को  शिक्षा  जब  तक  इस  बात  का  केन्द्र  मानकर  कोई  नीति  नहीं
 बनती  तब  तक  इस  देश  से  बेरोजगारी  के  सवाल  का  समाधान  नहीं  होने  वाला  ।  शिक्षा  नीति  अब  ऐसी
 नहीं  बननी  चाहिये  जो  रोजगार  दे  मैं  तो  कहना  चाहता  हूं  कि इस  देश  की  आवश्यकता  ऐसी  शिक्षा
 नीति  की  ऐसी  क्षमतावान  शिक्षा  नीति  की  जो  देश  की  आवश्यकता  के  अनुभार  रोजगार  का
 उत्प'दन  कर  जहां  लोगों  को  रोजगार  मिले  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  संक्षेप  जितना  हमें  समय  दिया  हम  समय  से  अपनी  बात  समाप्त  करते
 हमें  आपने  अवसर  उसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांटये  :  सभापति  बेरोजगारी  की  समस्था  गांवों  में
 झ्रौर  भी  अधिक  गंभीर  है  ।  हम  सभी  जानते  हैं  कि  70  प्रतिशत  आबादी  गांवों  में  रहती  इसलिये
 मैं  ग्रामीणों  द्वारा  झेली  जा  रही  समस्याएं  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहुंगा  ।  मेरे  बहुत  से  महानुभाव  तथा
 माननीय  वरिष्ठ  सदस्य  जो  पहले  से  ही  इस  विषय  पर  अपने  विचार  रख  चुके  ने  अपने  अमुल्य
 सुझाव  दिये  हैं  ।  बल्कि  मैं  एक  छोटा  सा  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  आज  बेरोजगारी  की  समस्या  सबसे
 बड़ी  समस्या  है  जोकि  हम  सभी  झेल  रहे  हैं  और  दिन-प्रति-दिन  यह  बद  से  बदत्तर  होती  जा  रही  है  ।
 आज  हम  जिन  सामाजिक  बुराइयों  को  झेल  रहे  उनमें  स ेअधिकतर  बेरोजगारी  के  कारण  ,
 संख्या  में  वृद्धि  ही बेरोजगारी  का  एकमात्र  कारण  नहीं  यह  केवल  उन  साधनों  में  से  एक  है  जो
 बेरोजगारी  में  सहयोग  दे  रहे  हैं  ।

 मेरी  राप्र  में  बेरोजगारी  पैदा  करने  बाला  मुख्य  कारण  बच्चों  ठीक  उनके  बचपन  से
 उचित  शिक्षा  का  अभाव  हमें  यह  महसूस  करना  चाहिये  कि  शहरी  विद्यार्थियों  तथा  ग्रामीण
 विद्यार्थियों  का  शिक्षा  स्तर  बिल्कुल  भिन्‍न  होता  है  ।  शहर  के  विद्यार्थी  जिस  माहौल  में  उभरते  वह
 गांव  वी  अपेक्ष  कृत  विकास  के  अधिक  अनुकूल  होता  है  ।  यही  कारण  है  कि  शहर  के  विद्यार्थी  अपने
 जीवन  में  निखर  जाते  हैं  और  अच्छी-अच्छी  स्थान  प्राप्त  करते  हैं  क्षोर  इस  प्रकार

 पृवेंक  जीवन  जीते  हैं  जवकि  पड़ौस  व  घर  की  परिस्थितियों  तथा  गांवों  के  बच्चे  कर्मचारी
 चयन  आयोग  की  परीक्षाओं  को  भी  मुश्किल  से  पास  कर  पाते  और  यदि  उनमें  से  कुछ  पास  कर
 भी  लेते  वे  उच्च  आगे  बढ़ने  के  लिये  साधन  नहीं  जुटा  वे  शहरी  विद्यार्थियों  से
 योगिता  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  शिक्षा  का  उनका  स्तर  बहुत  नीचा  होता  ऐसा  विगत  40  वर्षों  से

 हो  रहा  है  और  परिणामतया  शहरी  विद्यार्थी  अधिक  समृद्ध  बन  गये  हैं  जबकि  गांवों  के  विद्यार्थी
 उत्तरोत्तर  निध॑न  होते  जा  रहे  हैं  ।

 बेरोजगारी  कुण्ठा  को  जन्म  देती  यह  कुण्ठा  ही  उन  सभी  सामाजिक  बुराईयों  का  मूल  कारण

 है  जिन्हें  हम  अपने  समाज  में  और  अपने  जीवन  के  चतुद्दिक  देखते  इसलिए  यदि  हमें  बेरोजगारी  पर
 नियंत्रण  रखना  हमें  गांवों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  होगा  ।  ध्वबसे  पहले  तो  हमें  ऐसी  बिस्तृत  शिक्षा
 देनी  होगी  जोकि  व्यवित  के  चरित्र  का  सार्वभौमिक  बिकास  कर  इसके  अन्दर  छिपे  गुणों  को
 उभार  सके  तथा  जीवन  की  सभी  चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिये  उसमें  आत्मविश्वास  पनपा  सके  ।

 कड़ा  राष्ट्र  क ेलिये  समपंण  और  पक्का  इशादा  ऐसे  सदगुण  हैं  जोकि  बंचपन  से  हो
 सिखाये  जाने  इस  किस्म  की  उत्तम  शिक्षा  केवल  तभी  संभव  है  जब  बड़े  पैमाने  पर
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 15  1913  बेरोजगारी  के  बारे  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  संकल्प

 विद्यालय  छोले  जायें  ।  यदि  छात्र  कमंचारी  चयन  आयोग  की  परीक्षायें  पास  करने  के  बाद  वे  अपना
 शस्ता  स्वयं  चुन  लेंगे  और  हम  सभी  को  उनकी  लक्ष्य  कौ  प्राप्ति  के  लिये  सहायता  थुटानी
 एक  आर  नींव  मजबूत  हो  जाने  अध्ययन  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  क ेआगामी  अवसर  इन  विद्यार्थियों  के  वार
 पर  लाये  जाने  चाहियें  ताकि  इनका  भविष्य  उम्ज्बल  बनाया  जा  सके  ।  यह  सभी  प्रयास  उनके  जीबन  में

 एक  नया  अध्याय  प्रारम्भ  करने  में  सहायक  होंगे  और  इससे  वे  इस  महास  देश  के  योग्य  नागरिक  बस

 पड़ेंगे  ।

 उत्तम  शिक्षा  प्रदान  करने  के  बाद  अगला  कदम  गांबों  में  नये  उद्योगों  की  स्थापना  करना  होगा  ।
 ऐसे  बढ़ावा  देने  के  लिये  उद्यमियों  को  सभी  प्रकार  की  सुविधाएं  और  प्रोत्साहन  दिये  जाने
 प्रकार  को  भी  गांवों  में  नये  उद्योगों  की  शुरूआत  के  लिये  आवश्यक  आधारभूत  संरचना  सुजित  करनी

 गहिये  ।  इन  नये  उद्यमियों  के  लिये  राहत  बिक्रीकर  वित्त  तकनीकी  जानकारी
 बपणन  तथा  अन्य  सभी  सुविधाएं  पहले  से  उपलब्ध  करायी  जानी

 मेरी  राय  यह  है  कि  यदि  मेरे  इन  दोनों  सुझ  वो  को  सही  रूप  में  लागू  किया  जाता  है  तो  आप
 खेंगे  कि  आने  वाले  15  से  20  वर्षों  में  गांबों  का माहौल  बदल  जायेगा  और  यह  शहरों  के  माहौल  क
 राबर  हो  अन्य  कोई  भी  प्रयास  बेरोजगारी  की  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  ढूंढ

 एक  परिवार-एक  रोजगार  का  मापदण्ड  अपनाया  जाना  यदि  एक  गरीब  परिवार  में

 सी  को  भी  सरकारी  नौकरी  महीं  उस  परिवार  को  वरीयता  दी  जानी  चाहिये  ताकि  इस
 रेबार  का  कम  से  कम  एक  सदस्य  स  नौकरी  में  आ  सके  ।

 सभापति  सहोदय  :  सभा  अब  सोमवार  दिनांक  9  1991  11-00  म०  पू०  पर

 बित  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 16  झ०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  सोमवार  दिनांक  9  1991  |  [-00  म०  ५०  तक  के  लिए
 शत  हुई  ।

 ;  प्रिस्टवेल  पटपड़  गंज
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 2  प्रतिलिप्यथिकार  लोक  सभा  सविवालय  ा

 .  लोक  सभा  के  प्रकिया  तथा  कार्य  संचालन  नियम

 के  नियम  379  पोर  382  के  झंतर्गंत  प्रकाशित  घोर

 प्रबंधक  प्रिस्टवेल  126,  द्वाशा  मुद्रित  ..
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